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प्रइनोत्तर के रूप में एक विस्तृत अध्ययन... 





लेखक 
ए० पी० मिश्रा, एम० ए० 
सेन्ट जॉन्स कालिज, आगरा 





प्रकाशक--गयाश्रसाद एुएड सन्‍स 
आगरा, कानपुर, गवालियर, जयपुर 


प्रकाशक 
गयएलाएद एण्ड संस 


झागरा 
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मुद्रक-- 
बगद्ीक्षप्रसाद, एम० 7० बी० कांम० 


ल्‍्क्नन्क झ्द्के पलक लक हक 
हज्पकैगनल प्रेस आगरा ; 


जज अली म अ 8 अर क  आ 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तेक की रचना भारतीय ब्ल्िवैविद्यालयों की एम० ए०, 
एम० काम ० तथा बी० काम० के परीक्षार्थियों के लिए की गई है। 
पुस्तक में यातायात की विभिन्न समस्याओ्रों का विस्तृत विवेचन सरल हिन्दी 
भाषा में किया गया है| हिन्दी में इस विषय पर पुस्तकें नहीं के बराबर 
हैं ग्रतः हिन्दी माध्यम रखने वाले विद्याथियों को यातायात विषय की 
तैयारी करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस पुस्तक 
द्वारा विद्याथियों की इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। 
विपय को अधिक बोधगम्य बनाने के लिए प्रश्नोत्तरी के रूप में समझाया 
गया है। आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारप्त, अलीगढ़, जयपुर, झ्रादि 
विश्वविद्यालयों में यातायात के निर्धारित पाव्यक्रम तथा तत्सम्बन्धी प्रशन- 
पत्रों के आधार पर अधिक से अधिक प्रश्नों का समावेश किया गया है । 


आधथिक कठिनाइयों तथा अन्य परिस्थितियों के कारणा जो विद्यार्थी 
यातायात पर लिखी गई अंग्रेजी की महगी पुस्तकों का अ्रध्ययन नहीं 
कर सकते, उनके लिए यह पुस्तक परीक्षाओ्रों की तैयारी करने में बहुत 
ही सहायक सिद्ध होगी । 
पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रास्त सुझावों का लेखक 
द्वारा हृदय से स्वागत किया जायगा । 


सेन्‍्ट जोन्स कालिज, 
आगरा! लेखक 
११ फरवरी, १६५७ 
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यातायात को हम साधारण भाषा में 'श्राना-जाना' कह सकते हैं। मानव तथा 
वस्तुओं के झाने-जाने से सम्बन्धित विषयों का अव्ययन यातायात के अच्तर्गत किया 
जाता है। प्राणियां एवं पदार्थों का स्थान-परिवतन-साथन विषयक अध्ययन 
ही यातायात में सम्मिलित होता है। अतः यातायात के अन्तर्गत मार्ग एवं साधन 
तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं का अच्ययत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मार्ग, 
सड़क, रेल, जलमार्ग व वाधुमार्ग, विभिन्न प्रकार के साधन पशु, गाड़ियाँ, मोटर, 
रैलें, नावें, जहाज पश्रादि साधनों का निर्माण, संचालन, भाड़ा, दर-निर्धारण; 
यातायात के विभिन्न साधनों का पारस्परिक सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धा, समन्वय; उनका 
देश पर आथिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि प्रभावों तथा भ्रन्य 
इसी प्रकार की समस्याग्रों का अध्ययन यातायात के अन्तर्गत किया जाता है और 
यही यातायात विषय का ज्षेत्र है। यातायात का मानव समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
मानवता के प्रारम्भ से ही यातायात का प्रादुर्भाव हुआ, मानव को अपनी प्रारम्भिक 
दशा में भी यातायात के साधनों की आवश्यकता प्रतीत हुई। जिस य्रुग में मनुष्य 
प्रने जड्जलों में वन-पशुओं का शिकार करके अपना जीवन-निर्वाह करता था उस 
समय भी शिकार में मारे हुए जानवर को जज्ूल से कुटी तक लाने का कुछ-न-कुछ 
प्रबन्ध करना ही पड़ता होगा। यातायात की समस्या उसके सामने थी, यद्यपि उसका 
हेल भी सरल था। सामाजिक तथा आ्थिक विकास के साथ ही साथ यातायात भी 
विकसित होता गया। प्रारम्भ में मनुष्यों द्वारा ही वस्तुएं ले जाई जाती थीं, फिर 
पशुझरों का प्रयोग होने लगा, इसके बाद विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ यातायात के 
काम में आने लगीं. बाद में इनका स्थान मोटर, रेलगाड़ी, जहाज, वायुयान आदि ने 
ग्रहण किया। वर्तमान काल में प्रत्येक देश में परिस्थितियों के ग्रनुसार प्राय: सब 
#प्रकार के यातायात के साधन पाये जाते हैं। 


.. यातायात के साधन, समय, देश, जलवायु तया आर्थिक व वैज्ञानिक विकास 
के ग्नुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। सर्व प्रथम मनुष्य ही यातायात का साधन 
वा नमुज्य प्पर्ता शक के अनुसार वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता 
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था। वर्तमान समय में भी मनुप्य यातायात का साथन है। यद्यपि आजकल बोका 
ढोने के कार्य में मनुष्य का उपयोग बहुत कम हो गया है, फिर भी पहाड़ी स्थानों में. 
जंगलों में तथा अति पिछईी हुई जातियों में मनृस्य बोका होने का कार्य करता है। 
गहरों में भी कुली तथा मजदूरों के रूप में मनुष्य बोका ढोने के कार्य , को करते हुए 
पाये ज' ते है; जहाँ सम्भव है, वहाँ थे मनुष्य बोकछा होने के लिये हाथ की गाड़ी तथा 
ठेले आदि का प्रयोग कन्ने लगते हैं. जिससे उनकी बोका इोने.की क्षमता बढ़ जाती 
है । दक्षिणी-पश्चिमी चीन, तिब्बत, अफ्रीका, हिमालय प्रदेश में मनुष्य भ्रब भी बोसा 
होने का काम करता है. क्योंकि वह अन्य साध कार्य में नहीं लाये जा सकते । 
भारतीय ग्रामों में भी निर्वत कृपक अपनी उपज अपने सिनों द्वारा ही खेलों से घरों 
में डाल लेते हैं तथा हाटों में बेचने के लिए थोड़ा सामान सिरों पर ही लाद कर ले 
जाते है। कहीं-कहीं पर कहार, धीमर, काछी आदि बहगियों द्वारा माल एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं । वहगी एक लम्बी तराजू के आकार की होती है 
जिसके दोनों पलड़ों पर सामान भर लेते है. फिर लकड़ी को कन्चे पर रख कर उसे 
दूर-दूर तक ले जाते हैं । 

मनुप्य के पद्चान्‌ पद्यु का स्थान झाता है| गधे, खिच्चर, द्वायी. ऊंट, बेल, भंसे 
तथा रेंडियर आदि पद्चु बोझा होने के काम में लाथे जाते हैं। शीतोष्गा प्रदेशों में 
बैल, मरुस्थलों में ऊँट, पथरीली भूमि में गधे तथा खच्चर. जंगलों में हाथी बोमा होने 
के काम में लाये जाते है। बर्फीलि स्थानों पर याक, नेडे तथा रेंडियर आदि बोभा 
होने के काम में लाये जाते हैं। कहीं-कहीं यह काम कुत्तों से भी लिया जाता है। 
जहाँ सड़कों आदि का प्रबन्ध होता है, वहाँये जानवर पहिये वाली गाड़ियों में जोते 
जाते हैं. जिनसे वे अधिक माल दो सकते है | 

पश्ञुओं के परचात्‌ यंत्र संचालित आधुनिक यातावात के साधनों का स्थान आना 
है--मोट र, बसें, रेलगाड़ी, ट्रामवेज, जहाज आदि । इस प्रकार से घातायात के साधन 
तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हें:--[ १) मनुष्य, (+) पच्चु. (३) बांजिक ! 
यातायात के मार्ग भी तीन प्रकार से विभाजित किये जा सकते है :--( १) स्थल- 
मार्ग, (२) जल-मार्ग, (३) वायु-मार्ग । 

यातायात का देश के आर्थिक विकास में पर्याप्त महत्व होता है। कृषि और 
उद्योग व्यवसाय यदि देश के आथिक व्यवस्था रूपी घरीर का अस्थिपंजर है तो 
यातायात उस आशिक व्यवस्था की स्तायु-प्रगाली समझी जानी चाहिए। बिना 
यातायात के देश का आर्थिक विकास भलीमभाँति नहीं हो सकता । प्राचीन समय में 
भी जब उद्योग-धन्धे विकेन्द्रित तथा स्थानिक थे, समाज ने लघुमात्रोत्पादन को 
अपनाया । उस समय भी यातायात के साधन आवश्यकीय थे, यद्यपि वे मनुष्यों 
अथवा पशु द्वारा ही संचालित होते थे । वे तीन गति गामी नहीं थे, फिर भी समया- 
नुसार यातायात के साधनों की कमी नहीं थी। आधुनिक काल में उद्योगों के 
केन्द्रीकदरण तथा महामात्रोत्पादन के कारण यातायात का महत्व बहुत ग्रधिक बढ़ 
गया है । आजकल हमारा आथिक जीवन इस प्रकार का बन गया है कि यातायात 
के साधनों के बिना हम लोगों का कार्य चल ही नहीं सकता । हमारे आजकल के 
दैनिक उपभोग में ऐसी वस्तुएँ सम्मिलित हो गई हैं, जो अन्य देयों में बनती हैं, जहु* 
से वे हम लोगों के बाजार में आधुनिक यातायात के साथनों द्वारा ही लाई जाती हैं । 
आधुनिक यातायात-साधनों के फलस्वरूप ही सारा संसार एक बाजार के रूप सें 
परिणत हो गया है । 
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यातायात के साधनों का प्रभाव क्रपि, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, राजनीति तथा 
मम्यता आदि मानव-समाज के प्रत्येक अंग पर पड़ता है। यदि मनुष्य में आसुरी 
शक्ति जागृत ने हों तों यातायात के आधुनिक साधनों के बल पर इस पृथ्वी पर रहने 
वाला सारा मुतव समाज एक कुटठ्ुम्ब के रूप में परिणत हो सकता है। इनके सहारे 
दूरस्थ मनुष्यों के सुख-दुख में एक कुट्रम्ब की भाँति हम सब सुख-दुख का अनुभव कर 
सकते है । मर 

आधुनिक सस्ते, सरल, संगठित एवं शीघ्रगामी यातायात के साधनों से निम्न- 
लिखित लाभ हैं :-- हे 


(१) नवीन यातायात साधनों ने कृषि को जीवन-यापत-व्यवसाय के स्थान पर 
एक व्यापारिक व्यवसाय बनता दिया है | कृपक लोग अब खेती में केवल उन्हीं वस्तुओं 
को उत्पन्न नहीं करते जिनका वे स्वयं उपयोग करते हैं, वरन्‌ दूर बाजार में बेचते 
के लिये कृषि-पदार्थों को पेद्ा करते हैं। उनको बेचकर जो रुपया प्रास होता है उससे 
गपने उपभोग की वस्तुएँ खरीदते हैं । इस प्रकार के कृषि-पदार्थों का व्यापार विस्तृत 
हो गया है । कृपक लोग ज्ञीत्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ फल, शाक, भाजी आदि पर्याप्त 
मात्रा में उगाते लगे है. क्योंकि अब उनकी उपज यातायात-साधनों की सहायता से दूर 
शहरों में भेजी जा सकती है। इस प्रकार वर्तमान काल के यातायात के साधनों के 
कारण कृपक लोग अधिक रूपया कमाने में समर्थ हुए हैं और शहरी मनुष्य के 
प्रधिकाधिक संसर्ग से अधिक ज्ञान प्रास किया है । 


( २ ) बातायात के साथनों का उद्योगों तथा व्यवसायों पर भी पर्याप्त प्रभाव 
पड़ता है। वर्तमान काल में यातायात के झ्राधुनिक साधनों ने उद्योगों के स्थानीयकरण 
तथा केन्द्रीकरण में अधिक-से-अधिक सहायता प्रदान की हैं। शीघत्रगामी साधनों 
के कारण दूर दूर से कच्चा माल श्रौद्योगिक केन्द्रों तक सरलता से लाया जाता है 
गौर तैयार किया हुआ माल भी आसानी से सुदूर स्थानों को भेजा जा सकता है। 
महामात्रोत्यादन भी यातायात के कारण ही सफल हो सका है। अभ्रव मानत्र-समाज 
अत्यधिक केन्द्रीकरण की ह नियों से अवगत हो गया है, अतः यही साधन विकेन्द्री- 
क्रगा में भी सहायक हो रहे हैं। संज्षेय में, यातायात के आधुनिक साधनों ने छोटे 
की हे उद्योग-पन्धों को समाप्त करके बड़े पैमाने पर उत्पत्ति को प्रोत्साहित 

याहै। 


( ३ ) व्यापार की वृद्धि यातायात के साधनों पर ही निर्भर होती है । आज 
स्थानीय व्यापार बढ़ते-बढ़ते ग्रन्तर्राष्तीय व्यापार में परिणत हो गया है, यह यातायात 
के साधनों की ही महिमा है। व्यापार और यातायात के साधनों का वहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। जिस देय में यातायात के साधन जितने अच्छे होते हैं उस देश के व्यापार- 
परिमागा में भी वृद्धि होती है और साथ-ही-साथ उस देश का व्यापार-क्षेत्र भी 
विश्तुन होता जाना है । 


( ४ ) भ्रच्छे यातायात के साधनों से शासन-प्रबन्ध में शिधिलता नहीं रहती । 
सरकार कमचारी प्रत्वेक स्थान पर आसानी से जा सकते हैं और प्रत्येक कार्य का 
नमली-भांति निरीक्षण कर सकते हैं. जिससे शासन-प्रजन्ध में भाग लेने वाला प्रत्येक 
कमबारी सजग रहता है और अपने उत्तरदायित्व को भली-भांति पूरा करता है। 


६ * ) सुव्यवस्थित तथा जीघ्रगामी यातायात के साधनों से रक्षा-व्यय भी कम 
हो जाता है । पुलिस तथा सेना एक केन्द्रीय स्थान पर रखी जा सकती है, वहाँ से वह 
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प्रत्येक समय यातायात के साधनों द्वारा संकट-ग्रस्त स्थान को भेजी जा सकती है ; 
यदि यातायात के सावन उपयुक्त न हों तो स्थान-त्थान पर सेना व प्रलिस रखनी पढ़े 
जिससे खर्च बहुत बढ़ जाय हु 

(६) झीघ्रगामी यातायात के साधनों का जाल देश के विभिन्न भागों को 
वुभिक्ष आदि आपत्ति काल में अधिक-से-अधिक सहायता पहचाता है। भारत-विभाजन 
के समय यदि देश में रेले, मोटर तथा वायुवान न होते तो विभाजन में और भी अधिक 
नर-संहार होता | भारत के विभिन्न भागों में इभिक्ष की भीषणाता रेलों के न होने से 
कहीं अधिक बढ़ जाती । 


(७) आधुनिक थ्रुग के नव्रीन यांत्रिक बातायात तथा संवाद-बाहन के साधनों 
का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि भिन्न-भिन्न देशों के लोग एक दसरे 
के अधिक निकट हो गए हैँ । जो देश पहले एक दूसरे से अधिक दर थे, वे श्राज एक 
दूसरे के प्रति पड़ोसी के समान हो गए है। विभिन्न देश वासियों का एक इसरे से 
सम्बन्ध प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। मानव-समाज में अन्तर्रीतरीय विचार-घधारा का 
प्रादर्भाव आजकल के यातायात एवं सम्बाद-वाहन के साधनों का ही फल है। अनेकरानेक 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ इन्हीं साधनों के बल पर स्थापित की गई है 


(८) आधुनिक साधनों ने वर्तमान काल में मानव समाज को विद्येप कर पिछट़ें 
हुए भ्रू-भागों को समय बनाने में अधिक सहयोग दिया है। इन साधनों के कारगा 
समाज-सुधारक लोग सरलता के साथ दूर-दूर जाकर मनुष्यों को उपदेश देकर तथा 
उनसे संस स्थापित करके उन्हें सभ्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि संसार आज 
एक अन्धकारमय युग से निकल कर प्रकाशमय युग में आया है. तो इसका अधिकांश 
अ_य यातायात तथा संवाद-वाहन के आधुनिक साधनों को ही है । 


संसार का वतंमान कायाकल्प, आथिक, सामाजिक तथा राजनेंतिक प्रगति 
अधिकांश में आधुनिक यातायात के साथनों के कारण ही हुई है। यातायात के 
सुगम, शीक्रगामी, सस्ते तथा सुखदायक साधन ही आधुनिक जीवन के आावध्यक 
अड्भ हैं। बिना इन साधनों के मानव-समाज इतनी उन्नति न कर सकता. जितनी 
कि उसने उन्नति की है। असीमित प्राकृतिक साधनों का उपयोग, प्रक्ृति-प्रदत्त 
पदार्थ तथा मानव-निर्मित पदार्थों का पर्यासत परिमाण में स्थानान्तर आधृनिक 
यातायात के साधनों के द्वारा ही सम्भव हों सका है। स्थानानतर द्वारा विभिन्न 
वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता में यातायात के साधनों के द्वारा ही वृद्धि हो पाती 
है। बड़ी मात्रा का उत्पादन, विस्तृत बाजार, व्यापार की उन्नति आदि सारी बातें 
यातायात की सुविधाओं के कारण ही सम्भव हैं । आधुनिक साधनों ने दूरी की बाधा 
को तो प्राय: दूर ही कर दिया है। उत्पादक संसार के किसी भी देश से कच्चा माल 
कोयला आदि मँगा सकता है, मशीनरी प्रास कर सकता है; उपभोक्‍ता किसी भी 
विदेश से अपनी आवश्यक वस्तु को मंगरा सकता है। प्राकृतिक तथा भौगोलिक 
कारणों से विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विशेषीकरण के लाभों को सारे मानव- 
समाज को प्रास करवाना यातायात के आधुनिक साधनों का ही कार्य है। चक्कूरदार 
उत्पादन प्रणाली की सफलता यातायात के साधनों के ऊपर ही निर्भर होती है; 
उत्पादन-प्रणाली जितनी अधिक केन्द्रित तथा फरार ([77807€८ ) होती जाती है, 
यातायात के साधनों का महत्व भी उतना अधिक बढ़ता जाता है। यान्त्रिक शक्ति 
के प्रयोग के कारण यातायात क्रे साधन बहुत ही सस्ते पड़ते हैं. इसी कारण से 
वस्तएँ दर-दूर देशों को अधिक परिमाग में भेजी जा सकती हैं, जिससे बड़ी 
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मात्रा को उत्पादन सम्भव हुझ्ा है। यातायात के आधुनिक साधनों ने अनेक 
पदार्थों के बाजार का सेत्र विश्व-ब्यापी बना दिया है। ताजे फल, हरी तरकारी, 
दूध झ्रादि शोध नए होने वाले पदार्थ भी झीघ्रगामी यातायात-साधनों के कारण 
प्रधिक दर-दृह भेजे जाते है। इससे वस्तुओं के मूल्य में अधिक स्थिरता और समता 
रहती है। किसी वस्तु का बाजार जितना अधिक विस्तृत्र होता है, उतनी ही 
ग्रधिक उसमें प्रतिस्क्थां होती है. जिसके फलस्वरूप उस वस्तु की कीमत बाजार 
भर में समन रहतों है। क्योंकि सस्ते यत्तायात के साधनों के कारण कम 
कीमत वाले भागों से वस्तुएँ अधिक कीमत वाले भागों को स्थानान्‍्तरित होने 
लगेगी, इसके फलस्वरूप पहले स्थानों में वस्तुओं के दाम ऊचे होने लगेंगे तथा 
दूसरे स्थानों में क्रम और धीरे-घीरे दोनों में समता झा जावेगी। अधिकाधिक 
जनसख्या वाले बड़े-बड़े नगरों का प्रादुर्भाव आजकल के यातायात के साधनों के 
कारण ही हुमा है। बड़े-बड़े नगरों में खाद्यान्न, पेयपदार्थ, दूध, फल, तरकारियाँ 
प्रादि दैनिक अवश्यकीय वस्तुएं दूर-दूर के स्थानों से सस्ते तथा झ्ीघ्रगामी यातायात 
के साधनों को सहायता से ही आ पाती हैं। 


यदि हम यातायात के साधनों का प्रभाव विभिन्न आथिक कार्यों पर देखें तो 
पता चलता है कि उनका प्रभाव सर्वन्‍व्यापी है। धनोत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक 
यातायात के साधनों के कारण ही विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग, श्रम 
का विभाजन, मशीन का प्रयोग, महामात्रोत्यादन, केन्द्रीकरणा, स्थानीयकरणा, 
सम्भव हो सका है। उपभोग के क्षेत्र में उच्च जीवन-स्तर, अधिक्रमम उपभोक्ता 
की बचत की प्राप्ति, अधिकाधिक तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग अच्छे 
यातायात के साधनों के द्वारा ही हो सकता है। विनिमय के क्षेत्र में, यह यातायात 
के सरल तथा जीजगामी साधनों की ही कृपा है, कि हम व्यक्तियों तथा वस्तुओों का 
स्थानान्तर बड़ी सरलता से कर सकते हैं, बड़े-बड़े व्यापक बाजारों का लाभ प्राप्त 
कर सकते हैं। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त उन्नति कर सकते हैं 
मूल्यों में समानता स्थापित कर सकते हैं। मुद्रा, साख का सजन तयां उनका 
उपयोग व बद्धों का कार्य सरलता से किया जा सकता है। वितरण के क्षेत्र में 
पारिश्रमिक के समान वितरण, उनकी दर में समानता तया विभाजनीय धन के 
ग्रधिकतम परिमाग अभ्रादि पर यातायात के आधुनिक साधनों का अनुकूल प्रभाव 
पड़ता हैं। इसी प्रकार यातायात के साधनों की सुलभता राजस्व पर अनुकुल 
प्रभाव डालती है। यातायात की सुविधाओं के कारण आर्थिक उन्नति के फलस्वरूप 
सरकार की आ्राय में पर्याप्त वृद्धि होती है, प्रवन्ध व शासन का केन्द्रीकरण होने 
के कारगा शासन की कार्य-क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ शासन का व्यय 
कम हो जाता है। जान्ति-व्यवस्था के लिए थोड़ी पुलिस तथा सुरक्षा के लिए 
प्रपे्ाकुल घोड़ी सेना की आवश्यकता रहती है। उपयुक्त वर्णान से स्पष्ठ है कि 
बातायात को यथेष्ठ सुविधाओं का मम्पूर्णा आशिक क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव 
पड़ता है | 


यातायात की सुविधाओं का मनुष्य के सामाजिक नथा सांस्कृतिक जीवन 
पर पर्यात प्रभाव पता है। मोटर-रेल, जलपोत तथा वायुयान द्वारा विभिन्न देश- 
बामियों हा पारस्परिक सम्पर्क निक्टतम हो गया है। विभिन्न देश के नेता व समाज- 
सुधारक एक स्थान पर मिलकर बहुत सी जटिल समस्यात्रों का हल सरलता से 
निकाल लेते है। हमारी घामिक गोष्टियों, प्रवचनों, तथा समाज-सूधारक व सांस्कृतिक 
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सम्मेलनों का क्षेत्र बराबर व्यापक होता चला जा रहा है, जिससे संसार के व्यक्ति 
एक दूसरे के अधिक निकट होते चले जा रहे है। पहले जो बात्राय मह्नोनों में 
पूरी होती थीं वे आज कुछ घंटों में समास हो जाती हैं। आज एक्र देश के ही नहों 
सारे विद्व के लोग एक परिवार की भाँति रहते है। परासस्परिक सम्पर्क द्वारा 
आचार-विचारों के प्रसार व सूचना के संचार से सधार की भावना बलबती हो 
देदा-काल की सीमाओं को लाध कर आज का मानव विश्ब-ब्यापी वानावरगा 
में म्रमगा करता है. उसका दृष्टिकोंसा व्यापक हो गया है और उसका ज्ञान विस्तृत हो 
चला है । विश्व में हम जो समता तथा अ्रातु-भाद देखते है व सब यातायान के 
ग्राधनिक कारणों के द्वारा ही सम्भव हआ है । 
आधुनिक यातायात के साधनों के कारण ही सम्पर्गा व्यक्तिगत विरोधी भावों 
के होते हुए भी विभिन्न देशवासियों की ग्न्तरात्मा में समभाव और आात्मीबता 
की प्रधानता दृष्टटिगोचर हो रही है। यद्यपि इसके अनेक कारण हो सकते हैं, 
परन्तु यातायात की सुविधा भी इसका एक मुख्य कारण है। वर्तमान समग्र में 
राष्ट्रीय विशेष कर अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सदनावना-संवुक्त संचालन दी फ्रगामी 
यातायात के कारण ही हो सकता है। बुद्धोत्तर काल में संसार के अ्रधिकांग देशों 
के नेता व प्रशासक यदि एक दूसरे के इतने निकट आ सके हैं तो इसका बहत-सा 
श्रय आजकल के यातायात के साधनों को ही दिया जा सकता है। गत दो-तीन वर्षों में 
भारतवर्ष ने विश्व राजनेतिक क्षेत्र में जो प्रतिभा पाई है उसका ग्रख्य्य कारगा 
नेहरूजी का प्रयत्न तो है ही परन्तु वे भी यातायात तथा संवाद-वाहन-साथनों 
के बिना इस कार्य में सफल न होते। वास्तव में हम,रे देश के प्राचीन आदर्ण 
वसुधेव कुद्ठम्बकम्‌ को अ.बुनिक काल में चरितार्थ करने में नवीन यातायात के 
साधन पर्याप्त मात्रा में सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार आवनिक यातायात के 
साधन आशिक, राजनेतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करने के लिए बहत 
ही आवश्यक हैं। अब तो ऐसा ज्ञात होता है कि मानव-समाज का अस्तित्व यातायात 
के माधतनों पर ही निर्भर है । 


यद्यपि आधुनिक शीघ्रगामी यातायात के अनेक लाभ हैं, परन्तु यदि इनको 
मनुष्य विध्वंसकारी कार्यों में प्रयोग करने लगे तो ये मानव-समाज को जीत्र नष्ठ 
करने में भी समये हो सकते हैं। परन्तु यह दोष नवीन यातायात के साधनों का 
कोई स्वाभाविक दोष नहीं है, यह तो मनुष्य के द्वारा इनके प्रयोग किये जाने की 
विधि का दोष है। आजकल के सभ्य शिक्षित मानव समाज के द्वारा इन यबातावत के 
साधनों को उच्चति-कार्यों के लिए ही प्रयोग में लाना चाहिये । 
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“7 पलयाल प्रसन्न करने के पहले बहुत पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, इसके 
लिए प्रारम्भिक पं जी पर्याप्त परिमाण में चाहिए । रेलवे लाइन-निर्माण के पहले 
 पमाइ्र इफाश्टक की आवब्यकठा पड़ती है. और यह कारय॑ बड़ी दक्षतापूर्वक करना 

पह़ता है, यदि गलत पैमाइश $७४४४८५ के आधार पर पहले रेल लाइन बन जावे और 
'फ्रर शान प्राजम पड़े जिससे उस लाइन पर 'लगाडियाँ न चलाई जा सकें तो सारी 


(8) 





085].,७5ए (७ ए/ग787, 30७9७ एए7ाशररापात व ; 7.8छ595 07% क््यएपर85 9 


पूंजी व्यर्थ हो जायगी, अतः निर्माण से पहले दक्ष पैमाइश की अधिक आवद्यकता 
है । सर्वे के फलस्वरूप रास्ता निश्चित होने पर जमीन खरीदनी पड़ती है, गार्ग का 
निर्मासय करना पड़ता है, रेलवे लाइन डालनी पड़ती है, स्टेशन, प्लेटफार्म, पुल, 
सुरद्ध आदि बनाने पड़ते हैं, सिग्नल आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके 
पश्चात्‌ इश्चिन, डिब्बे आदि का प्रबन्ध करना पडता है, इस कार्य में काफी खर्च हो 
जाता है। + 


रेलवे पूजी के बारे में दूसरी विशेषता यह है क्रि इसमें लगी हुई पूजी का 
प्रधिकांध भाग लौठाया नहीं जा सकता, वह तो सेव के लिए लग जता है । वह 
वापिस नहीं हो सकता । सर्वे करने में बहुत रूपयों का खर्चे होतः है. पर यह ऐसा 
खर्च है जो और किसी काम सें नहीं भरा सकता, यदि सर्वे की हुई लाइन न निकाली 
जाय तो यह खर्च बिल्कुल बेकार हो जाता है, इसी प्रकार रेलवे लाइन, स्टेशन, 
प्लेटफार्म, पुल आदि तिर्माण करने का सारा व्यय और किसी मतलब का नहीं 
रहता। आकवर्थ के अनुसार, अधिक पूंजी लगा कर बनाई गई रेलवे लाइन, यदि 
रेलवे लाइन के सम न प्रग्रोंग में न लाई जा सके तो फ़िर यह और किसी काम में 
नहीं लाई जा सक्रती । 


रेलवे में लगी हुई अधिकांश पूंजी का लद्वान के परिमारा अथवा यात्री संख्या 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता । रेल-मार्ग, स्टेशन, सिगनल-प्रगाली, प्लेटफार्म, साइडिंग, 
गड्स आदि बनने में पहले बहुत खे हो जाता है और जो कुछ खर्च हो जता है, 
बह रेल-सेवा मांग की घटा-बढ़ी के साथ घटता-बढ़ता नहीं, वह तो पहले से ही 
स्थिर है। उदाहरण के लिर आगरा से कानपुर तक रेलवे लाइन बविछाने, स्टेशन. 
प्लेटफार्म आदि बनवाने में जो कुछ खर्च हो गया, वह तो स्थिर है, अब आगरा 
से कानपुर तक चाहे १००० यात्री आवें या जावें अथवा केवल ४०० हीं यात्रा करें 
या ३००० यात्रा करें, उस खर्च में कोई कमी-वेगी नहीं होगी । इसी प्रकार दोनों 
गहरों के बीच में चाहे १०० मन सामान भेजा जाय या १००० मन, उपयुक्त मर्दों 
के खर्च में कोई अन्तर तहीं पडेगा । इसीलिए यह कहा जाता है कि रेलने में लगी हुई 
पृ जी के अधिकांश भाग का यातायात-मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि यातायात 
के बढ़ने से या घटने से रेलवे की इस पूजी में बाई विशेष परिवर्तन नहीं 
करना पड़ता । 


रेलवे में लगी हुई पूजी को ठीक दया में रखने के लिए इस पर प्रतिवर्ष कुछ 
न कुछ खर्च करना पड़ता है। रेलवे लाइन, इन्जित, गाड़ियों आदि से बराबर काम 
लेने के लिए. उन्हें प्रच्छी हालत में रखने के लिए तथा हूृट-फूट की मरम्मत करने 
के लिए कुछ व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार रेलवे उद्योग में भी दो प्रकार का 
खर्च होता है, (१) प्‌ जीगत व्यय (२) वापिक व्यय । पूजीगत व्यय शक बार 
करना पड़ता है, परन्तु वापिक व्यय बार-बार करना पड़ता है। रेलवे लाइन निर्मारग 
तथा सुसज्जित करने के लिये जो पूजी लगाई जाती है वह पूजीगत व्यय कहलाता 
है । परन्तु रेलवे लाइन तथा अन्य रेल-सामग्री को कार्य करने के योग्य बनाये रखने 
के लिए जो व्यय करना पड़ता है वह वापिक व्यय कहलाता है। रेल-उद्योग के 
महान्‌ आकार, उसकी अपार पू जी ओर व्यय के स्थिर होने के महत्वपूर्ण परिणाम 
निकलते हैं। इसके कारण रेल कम्पतियों को अधिक-से-अधिक यातायात पाने की 
लालसा रहती है और इसके लिए उन्हें सतत प्रयत्त करना पड़ता है, क्योंकि जितना 
ही यातायात अधिक होगा, रेल-व्यवमाय उतना ही अधिक सफल होता है। 

्े 
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पच्चिहतम बातायात का परिणाम अधिक लाभ तथा सस्ती सेवा होती है, जिससे 
#सवे कम्पनियों, जनता तथा सरकार सब को लाभ ही रहता है। 

रेलवे में इतनी अधिक पूजी लगती है कि उसका उपयोग करना ही देश के 
छत में होका है. इसलिए रेल-लाइन-निर्माणा करते समय उस स्थान की वर्तमान 
४ हडिए में ग्राथिक विकास की सम्मावताएं जान लेना झावश्यक है, क्योंकि जेसा 
ऊपर लिखा जा उद्त है इसमें लगाई गई पू जी लौठाई नहीं जा सकती । 
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आतायात-सेवा का मूल्य तथा उसका ल्ञागत व्यय 


किसी रेलवे द्वारा सेवा-्यूति का लागत व्यय एक-सा नहीं होता, क्योंकि यातायात- 
सेबा-्यूति में विभिन्न उपकरण तथा विभिन्न परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता 
है । रेलवे कम्पनी को कभी-कभी वस्तुओं का केवल स्थानान्‍्तरण ही करना पड़ता हर 
प्रौर कभी कभी वस्तुओं का एकत्रित करता, लादना, उतारना, बाँटना, बन्द अथवा 
खुले डिब्बों में भेजना आदि अनेक कार्य करने पड़ते हैं । स्थानान्तरण में भी व्यय 
में विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत काफी अन्तर पड़ सकता है। उदाहरण के 
लिए बसत तेज अथवा मन्द गाड़ी द्वारा लेजाई जावेगी, किस प्रकार के डिब्बे में 
तैजाई जावेगी, कितनी मात्रा में मेजी जावेगी, उसका जोखम किस पर रहेगा, वह 
लगातार भेजी जाती है या कभी-कभी, वह वस्तु कितनी दूर भेजी जाने वाली है, 
इसी प्रकार की अन्य बातें यातायात-संचालन-व्यय को प्रभावित करती हैं, जिनके 
कारण यह व्यय एक-सा नहीं रहता । इसके अतिरिक्त पूजीगत व्यय भी भिन्न- 
भिन्न होता है। हिसी-हिसी रेलवे लाइन के निर्माण में अपेक्षाकृत कम व्यय करना 
पड़ता है। किन्तु रेलवे लाइनों के निर्माण में व्यय तो कम होता है, परन्तु उस पर 
यातायात इतना कम रहुता है कि प्रति इकाई पर व्यय अधिक पड़ जाता है। 
इस कारगा किसी विशेष वस्तु के भेजने में कितना व्यय पड़ता है, यह ज्ञात करना 
कठिन हो जाता है । 


हि रेल द्वारा वस्तुओं के स्प्रादानतरगा करने में ठीक-ठीक व्यय का पता लगाना 
निम्न कारणों से कठिन होता है :-- 


१--विभिन्न प्रकारः की वस्तुएं विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न दूरी पर भेजी 
जाती हैं । इस प्रकार इसमे ठीक-ठीक व्यय का पता लगाना कठिन हो जाता है । 
इसके ग्रतिरिक्त रेलवे सेवाएं संयुक्त उत्पादित वस्तुओं के समान हैं । जिस प्रकार 
शेहे उत्पादन करने में यह पता लग,ना कठिन है कि कितना व्यय गेहूँ उत्पादन में 
तथा किसना व्यय भूसा उपादन में हुआ, इसी प्रकार रेलवे में भी बहुत तरह 
की वर्त “| मा: ही भेडी जाती हैं। यही नहीं जो वस्तुएं किसी एक दिशा की 
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ै गण 3 रेलगाड़ियाँ उन्हें वहाँ पहुँचा कर उधर से अन्य वस्तुएँ ले आती 
हैं। इस प्रकार से दोरों दिशाओं की थे ताय त-मेवा एक प्रकाश से संयुक्त उत्पादन 
का रूप है। उदाहस्गाड बदि आगरा से कोई वस्तु कानपुर को भेजी गई 
धौर उघर से वह रेलगाड़ी झागरे को फिर वापस आवे, और यदि दोनों का संचालन 
एश ४००६ हो, और दूसरी तरफ से भी कुछ वस्तुएं लद॒कर आयें तो यह निर्धारित 
करना कठिन हो जायगा कि कितना लागत-व्यय किस वस्तु पर डाला जाय । यदि 
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दोनों दिशाओं से यातायात बराबर हैतो व्यय लगभग बरावर-बराबर बॉटा जा 
सकता है । किन्तु यदि एक दिया का बातायात बहन कम हैं तो व्यय का अपिकांश 
भाग अधिक यातायात के जिम्मे ही पड़ेगा 


कभी-कभी ऐसा होता है कि निर्मित वस्तग्रों तवा खदिज यदार्था का बातायात 
विपरीत दिशाओं को होता है। ऐसी परिस्थिति में लागत-व्यय के हिसाव से साम- 
निर्धारण कठिन हो जाता है। इसी प्रकार, यात्रियों के बात,यात में भी यह 
कठिन.ई आती है कि प्रति यात्री पर भाड़ा किस प्रहार से निश्चित किया जाय । एक 
दिशा में यात्रा करने वालों की संख्या विपरीत दिया के यात्रियों से बहुत अधिक या 
कम हो सकती है 
“दूसरी कठिताई जो कि सूल्र-निददग्गा में सामते आहठी है. वह रेलवे 
सेवा-पूर्ति की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में है। व्यक्तियों दवा व्यावारियों को 
यातायात-सेवा विभिन्न परित्धितियों में दी जाती है। इनमें से कुछ व्यय तो सबके 
लिए बराबर होता है, और कछ किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियों या व्यापारियों के लिए 
विशेष रूप से करना पड़ता है । कभी-कभी एस भी होता है कि यदि यात्रियों कः 
यातायात बह जाय तो वस्लओं तथा खनिज पदार्थों ग्रादि का बातायात ने बढ़े ! 
इन परिस्थितियों में यह पता लगाना कठिन है कि कितना विशेध व्यय किस जिशेष 
मद के जिम्मे लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के याताबात से एक लाभ 
यह अवध्य होता है कि इसके कारंगा रेल-उद्योग दारा विभेदात्मक सीति का मालन 
करने के लिए आवश्यक क्षेत्र मिल जाता है । 
भाड़ा-दर पर लागत-व्यय का प्रभाव निद्चितत करने को रेलब्रेऊण्य की प्रकृति 
का जानता आावच्यक है। साधारण तौर पर दो प्रक्रार के ब्यग्र होते हैं। (१) 
सामान्य और (२) विशेष व्यय । सामान्य उ्यय में वह सब व्यय सम्मिलित होता 
जो सब प्रकार के यातायात में एक-सा रहता है। उसके विपरीत विशेष व्यय 
कहलाते हैं, जो किसी निश्चित टफिक के यातायात में क्रिये जाते है | सामान्‍य व्यय 
और विशेष व्यय का अन्तर स्थिरता व अस्थिरता से जाना जाता है। जो व्यय 
यातायात के परिवर्तन के होने पर भी प्राय: एक-ी रहते है. वे सामान्य व्यय 
कहलाते हैं; और विद्योष व्यय वे होते हैं, जो यातायात की घरटा-बढ़ी के साथ घटतले- 
बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार के व्यय को अनुमानित करने में यातायात के बारे में 
निश्चित ज्ञान होना चाहिए। 
सामान्य व्यय को यातायात की इकाइयों में कंसे वादा जाय, यह एक कठिन 
समस्या है। साधारणतः जितना अधिक यातायात होगा विश्येप व्यय उत्तना हो 
झधिक होगा और साधारगा व्यय कम। यद्यति विशेय व्यय का यातायात की 
इकाइयों में वितरण और भी कठिन है। सिद्धान्त रूप से यह कह देता कि साधारण 
व्यय को समानता के आधार पर या वस्तुओं की श्रगतान-लक्षमता के अभाधार पर 
विभाजित कर लिया जाय तो सरल है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह सिद्धान्त 
कठिन प्रतीत होता है। यही नहीं किन्‍्हीं-किन्हीं गाड़ियों में यात्री और माल दोनों 
साथ-साथ ढोये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में साधाररग व विदशेय व्यय का यातायात 
की विभिन्न इकाइयों में वितरित करना और भी कठिन हो जाता है। और यदि 
इसमें दूरी का भी ध्यान रक्खा जाय तो कठिनाई और भी बढ़ जाती है 
यदि हम सामान्‍य व्यय को इस तह बाँट झक्लि दफिक ढोतने वाली भिन्न 
परिस्थितियों का विचार न करें, दरी का ध्यान न करें. तो आथिक दृष्टि सेय् 
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विभाजन बुटिपूर्णा माना जा सकता है। भौर यदि यह विभाजन यातायात की भिन्न- 
क्िद्य इकाइयों में समता के आधार पर किया जाय तो यह विभाजन विशेष व्यय 
के ग्रनपात से किया जा सकता है। परन्तु यह प्रणाली विवादपूर्ण ही है और विशेषज्ञों 
के मतानसार बहन तो न्यायोचित है, न व्यवहार में लाने योग्य । साथ-ही-साथ, 
किसी भी ट्रैफिक का वास्तविक व्यय का पता लगाना बृहुत ही वर्ठिन काम ज्ञात 
होता है| ब्रभी तक्क ऐसा कोई भी वेज्ञानिक उपाय हृष्टिगोचर नहीं हुआ जिसके 
सहारे सामान्य व्यय को यातायात की विभिन्न इकाइयों में उचित रूप में बाँटा 
जा सके । हर 
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रेल-ब्यय में विशेषकर निम्नांकित मर्दे सम्मिलित होती हैं:-- 


१ - सामान्य व्यय (0676४ (878८७) :--इस व्यय में संचालकगरा को दिया 
जाने वाला वेतन, सामान्य प्रवन्धक, सेक्रेटरी, एकाउप्टेण्ट, आडीटसे तथा हैड क्वार्ट्से 
के क्‍लक आदि अन्य कर्मचारियों का वेतत सम्मिलित रहता है। इसी में कानूनी 
व्यय, प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय, बीमा खर्च, हिस्सेदारों तथा अन्य लोगों के साथ पत्र- 
व्यवहार झादि का व्यय सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत आने वाला 
सम्पूर्गा व्यय इस प्रकार का होता है कि इसका रेल की झ्राय तथा रेल-सेवा की 
माँग से कोई सम्बन्ध नहीं होता, अतः यदि यातायात अधिक रहे तो रेलवे कम्पनी को 
लाभ होने लगता है, क्योंकि इस व्यय में वृद्धि नहीं करनी पड़ती और यदि यातायात 
कम हो जाय तो रेल कम्पनी को हानि होने लगती है, क्योंकि इस व्यय में कमी नहीं 
की जा सकती । 

२--मार्ग और भवनों पर व्यय (नि204602702४ ७६ एफ़ए 8009 ज़075५) ३-- 

यह व्यय भी ऐसा होता है कि टफिक्र की घटती व बढ़ती के साथ इसका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं होता । यद्यपि मार्ग वे भवनों के अधिकाधिक उपयोग से उनकी रक्षा 
प्रथवा मरम्मन का व्यय बढ़ जाता है, परन्तु इतना नहीं बढ़ता जितना कि ट्रं फिक 
बढ़े । इस व्यय की वृद्धि के मुख्य कारण वास्तव में प्राकृतिक होते हैँ । जलवायु, वर्षा 
अ!दि के कारगा इन वस्तृश्रों को जो क्षति पहुँचती है, उसको ठीक करने के लिए यह 
ब्यप प्रावग्यदोय द्ोहः हैं।यह व्यय स्थायी मार्ग के जीणोॉडार और तव-करण 
करने में, मकानों, गोदामों तथा स्टेशनों की मरम्मत करने में, पुल, सुरंग, सिगनल 
आदि को ठीक रखने में और मार्ग की देख-रेख रखने में फ्िया जाता है। इस प्रकार 
यह व्यय प्रायः वही रहता है चाहे ट्रंफिक कम हो या अधिक । यह अवश्य है कि 
प्रधिक ट्र फिक होने से इनमें घिसावट आ जाती हैं। कभी-कभी मर्ग की सफाई का 
व्यय बढ़ सकता है, गाड़ियों के चलने से जोड़ ढीले पड़ सकते हैं, सड़क की रोड़ी 
पादि हट सकती है, परन्तु इन सब में, इस झनुपात से व्यय अधिक नहीं होता जिस 
प्रनुपात से १ फिक बढ़ता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतु के उपरान्त मार्ग साफ तथा 
ठीक करने में जो व्यय होता है उसका ट्रॉफिक की मात्रा से कोई सम्बन्ध नहीं । 
; ए व्यय #ी “मा ही है कि जिसके कारण अधिक ट्रफिक के बढ़ने से रेल कम्पनी 
की हतथ हाता हे हर क्रमागत वृद्धि नियम का लाभ प्रात होता है। 
३--भडंग्द3॥66 ए रिणे02 50:6६ :-इस मद के अन्तर्गत उस माल पर 
हाय थी 7० घनराक्षि सम्मिलित होती है, जो अंग्रेजी में 70008 ४०८४ के नाम से 


मक्का जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिब्बे, इंजन इत्यादि सम्मिलित होते 
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हैं और इस घतराणशि में घिसावट का व्यय, घिसावट के फलस्वरूप मरम्मत का व्यय, 
जी वस्तुओं के बदलने का व्यय सम्मिलित होता है। और द्यानुएतिक व्यय कम 
करने के लिये अधिक ट्रंफिक की आवश्यकता पहली है। उदाहस्ग के लिए, यदि 
एक गाड़ी लम्बी हो उसमें बहुत से डिब्बे हों, हर डिब्बा पूरी तरह भरा हों तो 
इससे कम्पनी की अतिरिक्त अब्रय बहत अधिक होगी जितना उसे रोौखिंग स्टाक़ की 
मरम्मत में व्यय नहीं करना पड़ेगा । अत: व्यय की यह मद वी ऐसी है. जिसके 
कारण रेल कम्पनियों को क्रमागत उत्यादन-वृद्धि नियम का लाभ मिलता 
४>यातायात-ब्यय (ए270 छि5एछथग5८5। :-इस प्रकार के व्यय में विशेषकर 
श्रम, तथा कोयले का सूल्य सम्मलित रहता है. और इस व्यय में नी ट्रैफिक का 
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है कि जिससे ट्र फिक के बढ़ने के साथ-साथ में व्यय भी 
बढ़ जाय । वास्तव में इस व्यय में २ म्दे सम्मिलित हो सकती हैं। प्रथम, स्टेशन- 
सेवा का व्यय, जिसके अन्तर्गत स्टेशन-कर्मचारियों का वेतन, सिगनल-संचालकों का 
वेतन तथा अन्य इसी प्रकार का व्यय सम्मिलित रहता है।यह व्यय भी दे फिक 


के ग्रनसार नहीं बढ़ता । द्वितीय मंद, वास्लत्रिक्त गाडी के चलाने जिसके 
ग्रन्तगंत गाडी के साथ चलने वाले अमंत्रारियों का वेलन, तथा कोयले औआादिका 
व्यय सम्मिलित रहता पैर यह व्यय भी क्रिसी हद तक दफिक की वृद्धि के 


साथ नहीं बढ़ता। उदाहरण के लिए. यदि एक ६ डिब्बे की गाड़ी में २ डिब्बे 
गौर जोड़ दिए जाये तो कम्पनी की आय तो बहले बढ़ जायगी. खर्च लगभग उतना 
ही बना रहेगा। हाँ, यदि दूसरी गाडी ही चलाई जाय तो व्यय अवध्य दगना हो 
जायया, लेकिन, वही खर्च दुगना होगा जो पूरों रूप से दूसरी गाड़ी से सम्बन्धित 
है अर्थात्‌ गार्ड, ड्राइवर, फोरमेन, टिक्रट चक्र आदि का वेतन और कोयले आदि 
का व्यय । 

उपयु क्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि कुछ कर्मचारियों तथा कोसला झादि पर होते 
वाले व्यय का ही ट्रफिक से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है और यह यातायात की वृद्धि 
वे न्यनता के साथ घटता-बढ़ता रहना है, शेप व्यय प्रायः वही रहता है. और उसमें 
परिवर्तत प्रायः कम होता है। इस प्रकार रेलव्यय सम्बन्धी निम्न बातों को हम 
सारांश रूप में लिख सकते हैं | 


-रेल-व्यय का अति अधिकांश भाग प्रायः स्थायी रहता है, विशेषकर 
सम्पूर्ण प्‌ जीगत व्यय, आधे से अधिक वापिक व्यय स्थिर ही रहता है। वाधिक 
व्यय का झाधे से भी कम भाग पर्िविरतेनश्ील होता है, जो ट फिक्र के साथ घटता- 
बहता रहता है। इस प्रकार कुल व्यय का दो-तिहाई से भी अधिक भाग स्थिर 
होता है और एक-तिहाई से कम भाग परिवर्ननशील होता है । और यह बात रेल- 
उद्योग में क्रमागत उत्सादरलृद्धि अथवा व्यय-हक्वास नियम के लागू होने के लिये 
उत्तरदायी है । 

२--रेल-व्यय यातायात-परिवर्तेत के साथ परिवर्तित होता है. परन्तु उस अनुपात 
से नहीं । 

३--रेल के व्यय का वेज्ञानिक ढंग से कोई ठीक-ठीक विभाजन सम्भव नहीं । 

४---रेल के अधिकतर व्यग्य स्थायी रहते हैं और उनका ट्फिक की इकाइयों से 
विभाजन ठीक प्रकार से संभव नहीं होता, क्योंकि रेल-उद्योग में अतिन्क्ति सेवा 
सुविधाओं की आवश्यकता होती है। भ्रचल सम्पत्ति, पूजी आदि में वृद्धि बहुत 
समय के बाद होती है। उदाहरण के लिए यदि आगरा से कानपुर तक २४ घण्टों 
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के मध्य केवल एक ही गाड़ी प्रतिदिन ले जानी है, तो उसके लिए उतना ही 
सेलमार्ग, स्टेशन ब्ादि पर व्यय करना पड़ेगा जितना १० गाड़ियों या २० गाड़ियों 
या ५० गाड़ियों पर | और इसी कारण से यातायात की वृद्धि के साथ लागत-व्यय 
प्रति इकाई न्कम होता जाता है। हाँ, यदि ट्रफिकर इतता अधिक बढ़ जाय कि 
स्लन्मेबा की माँग को एक लाइन पूति न कर सके तो दूसरी लाइन निकाली जा 
सकती है। परन्तु इसका प्रथम लाइन से विशेष सम्बन्ध न होने के कारण, उसके 
व्यय का सम्बन्ध प्रथम लाइन से कुछ नहीं होता। ऐसी अवस्था में वास्तव में 
प्रथण लाइन में पूर्णा रूप से क्रमागत उत्पादन-वृद्धि नियम का लाभ उठा लिया 
शौर उस पर दंफिक का आवागमन, उसकी पूर्णा क्षमता के अनुसार हो रहा है । 
इसके पश्चात्‌, रेलगाड़ी बढ़ाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसी लाइन पर 
रेलगाड़ियाँ और बढ़ाने से टूट-फूट, दुर्घटनाएं श्रादि ही अधिक होंगी, जिससे कम्पनी 
वे जनता दोनों को हानि उठानी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में दूसरी लाइन डालना ही 
ध्रेषस्कर प्रतीत होता है । 

मंक्षेत में रेल्-व्यय निम्न प्रकार से होता है :-- 

(जायाटनिक अय--कानुरी भूमि की नाप-तौल आदि पर किया गया व्यय । 

२--भ्ूमि का मूल्य--रेल-लाइन बिछाने तथा अन्य कार्यों के लिए भूमि मोल 
मैने ब्थवा टू स्व: मियों को सुझ्रावजा आदि देते का व्यय । 

३--रेल मार्ग तथा अन्य इमारत निर्धारण व्यय । 

४--चल सम्पत्ति व्यय --रेल के डिब्बे, इन्जिन-डिज्यों आदि पर व्यय । 

५--विविध सम्पत्ति व्यय--टेलीफोन, बिजली-घर, जलपान ग्रह, अस्पताल, 
गोद मों ग्रादि पर व्यय | 

६-संचालन ऋव--रेलगाड़ियों के चलाने पर खर्च की हुई धनराशि । इस 
संचालन व्यय में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित होते हैं :--- 

१. विभिन्न निधिग्रों में जमा की जाने वाली धनराशि । 


भवनों, मार्गों, तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्री को ठीक हालत में रखने 
पर व्यय की जाने वाली घनराशि । 
“ अलजन- शा क्ति-पनि-व्यय । 
, सवारी एवं मालगाड़ी के डिब्बों को ठीक हालत में रखने पर व्यय की 
जाने वाली धनराति । 
५. यातायात व्यय । 
£. प्रशासन व्यय । 
७. प्रन्य व्यय 
रेलवे कम्पनियाँ अपनी सुविधा के लिए संचालन व्यय उपयु क्त प्रकार से, विभिन्न 
मंदों में बॉटली हैं। साधारण बोल-चाल की भाषा में संचालन व्यय निम्न प्रकार से 


हम] 
कम) भाण्यमकोम्यड़,. धारा भाड़... सामना पहना कमकब- 
| है 


| हा शव 
बट 3प7 सकता है: 


_ल्औैह 


कर... डड 


१““अ्रचल व चल सम्पत्ति को ठीक रखने पर व्यय की जाने वाली धनराशि-- 
इसमें, इमारतों, मार्गों, तथा डिब्बों आदि का मरम्मत व्यय सम्मिलित होता है । 


२--प्रशाप्तत एवं प्रबन्ध पर व्यय की जाने वाली घनराशि ! 
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बज 


चिह्क 


३--वास्तविक संचालन व्यय, कमंत्रान्यों, इंघन आदि पर ज्यय की जाने वाली 
धनराशि । 


इस प्रकार स्पष्ठ है कि रेल के कुल व्यय में संचालन व्यय तुलनात्मक दृष्टि से 
बहुत कम होता है, और इस संचालन व्यय में भी यातायात के साथ बटने वे बढ़ने 
वाले व्यय का भाग बहुब कम होता है. और इसी कारणा रेल-उद्योग में क्रमागन 
उत्पादन-वृद्धि नियम विशेषकर लागू होता है । छा 
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रेल यातायात तथा उत्पादन वृद्धि नियम 


अथंगाम््र के विद्याधियों को यह विदित है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के 
साथ-साथ प्रति इकाई लागत कम होती जाती है। रेलवे उद्योग भी एक वृहद 
मात्रा का उद्योग है और इस कारण से इसमें कुशडालतम श्रम तथा नवीनतम मशीनरी 
का प्रयोग भली प्रकार से किया जा सकता है । इसी प्रकार सहायक धन्धों का 
विक्रास, कि जिसमें रेल के डिब्बे, इज्जन इत्यादि की मरम्मत कम लागत में हो सके, 
अधिक म"त्रा में किया जा सकता है। अधिक परिमाण में वस्तुएँ बेची व खरीदी 
हा मापन है। इन सब कारणों से और उद्योगों की भाँति इस उद्योग में भी क्रमागत 
उत्पादन बुद्धि नियम के लाभ प्रास होने लगते हैं । 


रेल-उद्योग के सम्बन्ध में वृहद मात्रोत्पादन की सबसे बड़ी (६००४०४४०) यह 
है कि रेलगाड़ी का ग्रधिक-से-प्धिक उपयोग तभी हो सक्रता है जबकि उसके द्वारा 
अधिशापिक मनृष्यों एवं वस्तुओं का स्थानान्तर किया जाय । यदि ट्रॉफिक बढ़ता 
जाय तो उसके लिए व्यय बहुत अधिक नहीं करना पड़ता, क्योंकि रेलवे में लगी हुई 
पृ जी का झधिकांश भाग प्राय: स्थिर होता है। साथ ही साथ रेल-संचालन के 
लागत व्यय का भी अधिकांश भाग ट्रैफिक के अनुपात में नहीं घटता-बढ़ता । 
7३ /हरग ८ --गेर मार, स्टेशन, सिगनल, ड्राइवर, गार्ड इत्यादि पर जो व्यय किया 
जाता है बह उतना ही रहता है, चाहे उस गाड़ी द्वारा दो सौ आदमी यात्रा करें 
या चार सौो। इस प्रकार जितना ही अधिक ट्रैफिक होगा, उसका प्रति इकाई 
हआहजजप्य कम होता चला जायगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी 
बैलगाड़ी की वहन-शक्ति ५०० यात्रियों की है, और उस पर एक निश्चित स्थान 
ने दूसरे तक जाने में ४५०) व्यय होता है। यदि उसमें एक डिब्बा और जोड कर 
६०० शादमियों के जाने का प्रबन्ध कर दिया जाय तो उसके व्यय में कोई विशेष 


/नकूका री।क. अपर यबजप्रानभ/ तक 
िख-अ मत 
| का 


तन गह ड्ोगा। न प्रति इकाई काफी कम हो जायगा। इसी 
| पदि एक डिब्बा और लगाकर ७०० यात्रियों के स्थानान्तर का प्रबन्ध कर 
गा जाय तो लागर- व्यय प्रति इकाई और भी कम हो जायगा । 


वाद पाना खाए अनयाजिपकानिननक इनके भर हे ४ 
पद हम इसर उदाहरण को लें जिसमें किसी रेलवे मार्ग पर २४ घण्टों में केत्ल 
४५ गेलगहिया एयर से उपर ग्रानी-ज 


दी हैँ, यदि संयोगवश रेलवे यातायात-सेवां 


] 
कम ध्दे. बाप 
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की माँग बढ़ जाय और १४ गाड़ियों के स्थान पर २० गाहियाँ चलने लगे तो लागत 
व्यय प्रति इकाई कम ही रहेगा क्योंकि व्यय की मद्दों में, थोड़े सी ही मर्दों में परिवनर्त 
होगा अधिकांश व्यय की म्दे वैसी ही बनी रहेंगी। रेल-मार्ग, स्टेशन, प्लेटफार्म, 
सिगनल रूम, व्याज आदि पर वहीं व्यय बना रहेगा। केवल अतिरिक्त गाड़ियों के 
चलाने का व्यय ही बढ़ेगा । इस प्रकार लागत व्यय प्रति इकाई कम ही होता जाता 
है । और यदि २० गाड़ियों के स्थात पर २५ या ३० चलाई “जावें तो लागत व्यय 
प्रति इकाई और भी कम होता जायगा और इस प्रकार रेलवे अधिकारियों को 
क्रमागत उत्पादन वृद्धि अथवा क्रमागत व्यय ह्ार्य नियम के फलस्वरूप लाभ प्राप्त 
होता जायगा । 


उपयु क्त वर्णन से, यह निष्कर्ष न निकाल लेना चाहिए कि क्रमागत व्यय ह्वास 
नियम के लागू होने के लिए रेलवे उद्योग में अपरिमित क्षेत्र है । इसके विपरीन और 
उद्योगों की भाँति इसकी भी सीमा है। प्रत्येक रेलमाग की एक वहन दाक्ति होती है 
(०भगप्रण४्ट ८३००८ए) यदि इस शक्ति से अधिक उस मार्ग के द्वारा दफिक ढोया 
जायगा तो दुर्घटनाएँहो सकती है। पूंजी में घिसावट, तोड़-फोड़ अधिक हो सकती 
है । मरम्मत में रुपया अधिक व्यय हो सकता है। पुराने डिब्बे व इंजनों के स्थान पर 
नये-नये का प्रतिस्थापन ज्ीघ्र करने की आवद्यकता हों सकती है और इस सबके 
फलस्वरूप व्यय पहिले से भी अधिक हो सकता है, जिससे क्रमागत व्यय क्लास नियम 
के स्थान पर क्रमागत व्यय-वृद्धि लागू हो सकती है। अन्य उद्योगों से रेलवे उद्योग 
में इस सम्बन्ध में केवल अन्तर यह है कि और उद्योगों में क्रमागत व्यय क्लास नियम 
अधिक देर में प्रारम्भ होता है, और इसकी गति मंद होती है । रेल यातायात में 
यह नियम लागू भी ज्ञीत्र होने लगता है और गति तीत्र होती है । दूसरा, अन्तर इस 
कहावत से प्रकट होता है कि *,98ए ० खंग्ताध्वंघरु इटाएा ग70 /एकरॉसवए ग5 
77076 ठप ६0 छफ5९४ ०00650005, ४६76४ (90 गिव्र्धएं्ड 0एट730005,/! 


इसमें कोई भी संदेह नहीं कि रेल क्रमागत-उत्पादन वृद्धि नियम वाला उद्योग है 
अर्थात रेल-सेवा की माँग की वृद्धि के साथ-साथ जब इसकी पूति अधिक की जाती है 
तो लागत व्यय प्रति इकाई कम होता जाता है। यद्यपि प्रारम्भ में भूमि के खरीदने, 
रेल-मार्ग बनाने, स्टेशन, प्लेटफार्म, पुल सुरंग आदि के निर्माग्ण करने, सिगनलों का 
प्रबन्ध करने तथा डिब्बे और इंजनों के प्रबन्ध करने में बहुत पूंजी लगानी पड़ती है, 
परन्तु जहाँ एक बार रेलवे लाइन का निर्माण कर दिया गया तो फिर उससे अधिक- 
से-अधिक उपयोगिता ली जा सकती है। यह सम्भव है कि आरम्भ में जब एक रेलवे- 
मार्ग किसी जगह खोला जाय तो ज्ञायद उसे कुछ समय तक काफी ट्रफिक न मिले 
परन्तु धीरे-धीरे उस लाइन पर ट्रैफिक वृद्धि होती चली जायगी और लागत व्यय 
प्रति इकाई कम होता जायगा | बहुत समय तक जो कुछ व्यय किया जा चुका है 
उसके अतिरिक्त व्यय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं परन्तु आय में बराबर वृद्धि 
होती जायगी । कुछ समय बाद यह भी हो सकता है कि ट्रैफिक की वृद्धि के कारण 
नई गाड़ियाँ चलानी पड़ें | तो ऐसा करने के लिए रेलवे कं० को केवल रेलगाड़ियाँ 
ही नहीं लेनी पड़ेगी, उनके चलाने का व्यय वहन करना पड़ेगा । पुजीगत व्यय लाइन, 
स्टेशन आदि निर्माण में जो लगाया गया है उसमें किसी परिवर्तत की जरूरत नहीं 
पड़ती । इस प्रकार के पूजी का भार ट्रैफिक वृद्धि के साथ कम होता जाता है । 
ग्रौर जब तक रेलवे लाइन की सामान्य वहन दक्ति की सीमा तक ट्रंफिक बढ़ता जाता 
है पू जीगत व्यय कम होता चला जाता है । 


रे 
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इस प्रकार रेलवे का दनिक व्यय भी ट्रैफिक की वृद्धि के अनुसार नहीं बढ़ता । 
सामान्य व्यय भी ट्रैफिक की वृद्धि की अपेक्षा कम बढ़ता है। इसी ग्रकार गाड़ी, 
इंजन इत्यादि को ठीक दणा में रखने के लिए जो व्यय किया जाता है वह भी 
आनपातिक हरि से कम बढ़ता है । इस प्रकार ट्रैफिक की प्रत्येक इकाई की वृद्धि के 
साथ निः्यप्रति के व्यय का बोझ बराबर कम होता चला ज्ञाता है। विशेषज्ञ तथा 
प्रधिक कशल श्रमिकों की सेवाओं का प्रयोग ट्रैफिक वृद्धि के साथ अधिकतम सीमा 
तक किया जाता है | इस कारण प्रति इकाई लायत व्यय कम हो जाता है । 


झ्रान्तरिक तथा बाह्य बचतों के कारण भी लागत व्यय कम होता जाता है। 
रेल उद्योग एक वृहत्‌ मात्रा का उद्योग है। इसलिए वृह॒त्‌ मात्रा की जितनी बाह्य 
झौर झ्ान्तरिक बचत संभव होती है वह सब रेल उद्योगों को ही प्राप्त होती है । जब 
रेलों में बातायात की मात्रा बढ़ जाती है तो विशेषज्ञों और श्रम विभाजन से प्राप्त 
ज्ाभों से रेलवे उद्योग में लागत व्यय कम होता जाता है। इसी प्रकार से मरम्मत 
करने का कार्य तथा और भी टेकनीकल काम विशेषज्ञों के द्वारा ही किए जाते हैं । 
ग्रच्छी से अच्छी मशीनों तया औजारों के प्रयोग से व्यय कम होता जाता है। 
डिब्बों में सामान लादने और उतारने आदि में भी आधुनिक मश्ञीनों के प्रयोग से 
काफी समय व रुपये की बचत होती है। इसी प्रकार से रेल के डिब्बों इंजनों आदि 
से प्रधिक से अधिक कार्य लिया जाता है और इस कारण लागत व्यय कम हो जाता 
है। महामात्रोर्गदन में सहायक उद्योगों से भी अधिक लाभ होता है। रेलवे उद्योग 
के लिए भी यह बात सत्य है। एन्जिन डिब्बे इत्यादि बनाने तथा मरम्मत करने 
के लिए जो कारखाने खोले जाते हैं उनकी उपयोगिता बड़े पैमाने पर कार्य करने 
से ही ग्रधिक होती है और तभी उनका व्यय कम होता है। इसी प्रकार से बड़े 
पैमाने पर रेलें चलाने के कारण कोयला आदि आवश्यक वस्तुओं की खरीद अधिक 
परिमाणा में की जाती है और ये सारी चीजें सस्ती मिल जाती हैं । इन सब काररों 
से रेल सेवा की पूर्ति का मूल्य कम ही होता चला जाता है । 


.. उपयुक्त बातों को सिद्ध करने के लिए भारतीय रेलों का उदाहरण दिया जा 
सकता है। प्रारम्भ मे जब देश में रेलवे लाइनें निकाली गई थीं तो बहुत समय तक 
रेल की विभिन्न कम्पनियों को हानि रही थी। सन्‌ १९०० ई० के बाद ही भारतीय 
रेलों को लाभ होता प्रारम्भ हुआ। उत्तर पश्चिमी रेलवे इसका एक अच्छा उदाहरण 
है। जब इस रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था उस समय बंगाल का प्रान्त बिलकुल 
प्रविकसित क्षेत्र था। इससे उस समय रेल के लिए ट्रैफिक बहुत कम था और रेलवे 
ही बह़त डा नि सहनी पड़ी । परन्तु नहरों का जाल बिछ जाने के कारण पंजाब में 
गहँ और कपास के जेत लहुलहाने लगे और वह प्रान्त एक समुद्धिशाली क्षेत्र बन 
गया | इसके फलस्वरूप यात्र्यों और वस्तुओं का यातायात रेलवे द्वारा अधिक होने 
लगा और जिस रेलवे को पहिले हानि हुआ करती थी उसे थोड़े ही वर्षों के बाद 
लाभ होने लगा और उस रेल में क्रम'गत उत्पादन वृद्धि नियम प्रारम्भ हो गया । 
यहाँ यह बाल ध्यन रखने की है, कि क्रमागत उत्पादन वृद्धि नियम सदा के 
. लिए लाडू नहीं होता । जिस प्रकार साधारण उद्योग में जब किसी कारखाने का 
गंमाना बदाया जाता है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि अधिक उत्पादन क्रमागत 


च्् अंग 


हे 


अना। 
५ झष्का 


मे हम बार पर होने लगता है। और यह तब होता है जबकि स्थिर पूजी 
का एगर उग्योग होने लगता है। और उद्योगों के समान रेलवे उद्योग में भी क्रमागत 
उत्पादन वृद्धि भ्थवा क्रमागत व्यय ह्वास नियम सदेव के लिए लागू नहीं होता। 


नई 
जज 
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जब तक कि ट्रफिक रेलवे लाइन की अधिकतम वहन शक्ति तक नहीं पहैच जाता 
तब तक तो प्रति इकाई व्यय कम होता जाता है, परन्तु जब ट्रैफिक इस स्थिति को 
पार कर जाता है तो फिर प्रति इकाई व्यय कम होने के स्थान पर अधिक होने 
लगता है । विशेष कर यातायात की गतिविधि में काफी रुकावट पड़ने क्ृगती हैं, रेल- 
गाड़ियों को जगह-जगह पर अधिक देर के लिए रकना पड़ता है, साइडिग आदि अधिक 
बनवाने पड़ते हैं। कमचारियों को अधिक समय तक रुकने के, लिए भत्ता अधिक 
देना पड़ता है, चल सम्पत्ति अनावध्यक रूप से बहुत देर तक निष्क्रिय रहती हैं। 
दुर्घटनाएँ अधिक होने लगती हैं जिससे ट्ृूट-फूट ऋधिक होती है और इसके कारण 
कम्पनियों को मरम्मत आदि पर प्रतिदित अधिक खर्च करता यह्ला है, इन्हीं कारणों 
से रेल जंसे क्रम/गत उत्पादन वृद्धि नियम वाले उद्योग में अन्ततोगत्वा क्रमागत उत्पादन 
ह्वास नियम लागू होने लगता है । 
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रेल उद्योग में क्रागत उत्पादन हास नियम 

साधारण तौर पर रेल उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें क्रमागत उत्पादन वृद्धि 
नियम ही लागू होता है। उत्तरोत्तर ट्रैफिक की वृद्धि के साथ, लागत व्यय क्रमशः 
कम होता जाता है और इस प्रकार रेलवे कम्पनी को इसी में लाभ होता है कि 
ट्रैफिक बराबर बढ़ता चला जाय | बढ़ते हुए ट्रफिक को दृविध्राप्त॑र एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए अधिक पूजी लगानी पड़ती है, पर कुछ समय के 
बाद, जिस समय तक अत्तिरिक्त पूजी नहीं लगानी पड़ती तब तक तो वृद्धि नियम 
लागू होता ही है । इसके बाद यदि ट्रैफिक बढ़ता जाय और अतिरिक्त पू जी लगानी 
पड़े तब भी अतिरिक्त ट्रैफिक को ले जाने की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अधिक 
पूृजी नहीं लगानी पड़ती । थोड़ी सी अतिरिक्त पूजी से काम चल जाता है। 
उदाहरगार्थ -- डिब्बों को भमली-माँति भरा जा सकता है, लम्बी गाड़ियाँ चलाई जा 
सकती हैं, अधिक गशक्तियाली एन्जिन का प्रयोग किया जा सकता है। गाव्यों की 
चाल बढ़ाई जा सकती है, दन्टिग आदि में कम समय लिया जा सकता है, कल्ट्रोल 
सिस्टम आदि में सुधार किया जा सकता है और यदि इनसे भी काम न चल्ने तो 
एक के स्थान पर दो लाइन की जा सकती है । किसी हद तक भीड़-भाड़ भी सहन 
की जा सकती है; लेकिम इन सब बातों की भी एक सीमा है। ऐसा भी हो सकता 
है कि श्रत्यधिक भीड़ के कारण टाइमटेबिल के अनुसार रेलें आ जा न सर्के, बहुत 
सी गाड़ियाँ बहुत देर तक स्टेशनों पर खड़ी रहें जिससे कर्मचारियों को बहुत अतिरिक्त 
वेतन देना पड़े, कोयले का व्यय बढ़ जाय, अधिक देर होने के कारण यात्रियों अथवा 
व्यापारियों को हानि पहुँचे, वे उसका सुआवजा कम्पनी से माँगने लगें, अत्यधिक 
कार्य करने से रेल कर्मचारियों का स्वास्थ्य खराब हों जाय, दुर्घटनाएँ अधिक होने 
लगे इत्यादि इस प्रकार की बहुत सी ऐसी बातें झा सकती हैं जिनके कारण ट्रंफिक 
के बढ़ने के साथ ही साथ संचालन व्यय भी बढ़ता चला जाय और अतिरिक्त 
ट्रैफिफ को सफलतापूर्वक स्थानान्तरित करने के लिए बड़े-बड़े स्टेशन, बड़े-बड़े 
मालगोदाम बनाने पड़ें। बहुत सी लाइनें निकालती पड़ें। यदि ऐसा करना पड़े तो 
फिर पूंजीगत व्यय बढ़ जायगा और यदि भूमि की कमी हुई तो इस पर और भी 
अधिक व्यय करना पड़ेगा और इसके कारगा लागत व्यय अधिक बड़े जायगा व 
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प्रारम्भ में इतना ग्रत्रिक ट्रैफिक, सम्भव है न मिले कि जो नये स्टेशनों, नये माल- 
गोदामों तडझाः नई लाइनों की कार्यक्षमता के अनुसार हों। तो ऐसी दशा में रेल 
उद्योग में भो क्रमागत उत्पादन ह्वास नियम का लागू होना सम्भव है। और जब 
यह स्थिति भरा जाती है तो रेल कम्पनियाँ अधिक विस्तार करने में कुछ हिचकने 
लगती है । साथ ही साथ यात्रियों तथा व्यापारियों को बहुत प्रकार की असुविधाश्रों 
का सामना करना पुड़ता है। और रेल सेवा से लोग कुछ असस्तुष्ट से हो जाते हैं । 
इससे यातायात के अन्य साधनों को अवसर मिल जाता है। विशेषकर सड़क 
याताय;त, रेल से प्रतिस्पर्धा करने लगती है। 


राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी यही उपयुक्त ज्ञात होता है कि जब रेल उद्योग में 
क्रमागत उत्पादन क्लास नियम लागू होने लगे और यातायात की माँग बढ़ती जाय 
तो दूसरे प्रकार के यःतायात को प्रोत्साहन देना चाहिए । वास्तव में देश के अन्तर्गत 
द्िश्निन्न प्रशार के यातायात साधनों का समुचित समन्वय ही यातायात उद्योग में 
क्रमागत उत्तादत ह्वास नियम न लागू होने देने का एकमात्र उपाय है। 


ज्यों ही ट्रंफिक की मात्रा रेलवे लाइन की सामान्य वहन शक्ति के बराबर हो 
जाती है, ट्रैफिक के प्रति इकाई के लागत व्यय का कम होता समाप्त हो जाता है। 
फिर ट्रैफिक की वृद्धि और पृ जीगत व्यय व्यय-वृद्धि का कारण बन जाती है। जिस 
प्रकार कृषि योग्य भूमि के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यही उसकी उत्पादन 
शक्ति है. बह बड़ सकती है यद्यपि उसके बढ़ाने में व्यय अधिक करना पड़ेगा | इसी 
प्रकार किसी रेलवे लाइन की यातायात वहन शक्ति में वृद्धि की जा सकती है, यदि 
उसके प्रबन्ध अथवा संचालन में कुछ परिवर्तत किया जाय या उस पर अधिक 
व्यय किया जाय । जिस प्रकार कृषि योग्य भूमि में अच्छे खाद, अच्छे बीज तथा 
परिष्कृत कृषि प्रणाली द्वारा क्रमागत उत्पादन हास नियम कुछ समय को हटाया 
जा सकता है उसी प्रकार रेलवे उद्योग में भी क्रमागत उत्पादन ह्वास नियम का 
लाग होना रेलवे लाइन की सामान्य वहन शक्ति में परिवर्तन करके कुछ समय को 
न्वग्ति कियः जा सकता है। यदि नये ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालन करने 
के लिए पूजी का व्यय भी ठीक प्रकार किया जाय तो हो सकता है कि बहुत समय 
तक किसी विज्वेष रेलवे लाइन को क्रमागत ह्वास नियम का सामना न करना पढ़े । 
रेल्त्रे ऊाइन ही बहन शक्ति में वृद्धि करने के बहुत से उपाय हैं । गाड़ियों की चाल 
को अधिक तेज किया जा सकता है जिससे रेल की प्रत्येक पूंजी से अधिक काम लिया 
जा सकेगा ओर अधिक ट्रैफिक थोड़े ही समय में एक से दूसरे स्थान तक ले जाया 
जा सकेगा। यद्यपि इज्नन और डिब्बों आदि के अधिक प्रयोग से घिसावट तथा 
मरम्मत व्यय अधिक हो जायगा परन्तु बढ़े हुए ट्रैफिक से आय भी अधिक हो 
जायगी । परन्तु ३8 से यह ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक प्रकार के उपाय की एक 
रोम होती है। गाड़ियों की चाल किसी विशेष सीमा से अधिक नहीं बढ़ाई जा 
सकती । ; बहुत बड़ी तथा अधिक बोका ढोने वाली गाड़ियों का प्रयोग किया जा 
गफ़ना है पुर किसी सीमा तक। क्योंकि अधिक तेज चाल, बड़ी व भारी गाड़ियों से 
.. बिसावद, टूट-फूट, अधिक होने को सम्भावना होती है और रेलवे मार्ग व पुलों आदि 
को मतदवृत कराने की भी झावश्यकता हो जाती है। फिर बड़ी तथा बोभीली 
गाड़ियां बहुत तेज चाल से नहीं चलाई जा सकती। ऐसी तेज गाड़ियों को रास्ता 
ते को बारबार बहुत देर तक साइडिग में खड़ा करना पड़ेगा। इससे उनके 
॥ प्रयोग में बाधा होगी, ट्रैफिक के नियन्त्रण के लिए अधिक कर्मचारियों 
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की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार और भी विभिन्न उपायों से रेलवे लाइन की 
वहन शक्ति बढ़ाई जा सकती है, परत्तु इन सब उपायों के लिए सीमा है। इसके 
बाद रेलवे की वहन वाक्ति बढ़ाने के लिए ये सारे उपाय आविक हष्टि से उचित 
नहीं रहते ओर एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब रेलवे लाइन की कहन शक्ति 
को नहीं बढ़ाया जा सकता[। ट्रं फिक्र वृद्धि से यात्रियों की भीड़ वस्तुओं का अधिका- 
घधिक स्थानान्तर तथा अन्य असुविधाएँ सामने आ जाती हैं। ट्ैफिक़रे की हर इकाई 
को स्थानान्तर करने का व्यय बढ़ जाता है। गाड़ियों को यथा समय पहुँचाना 
कठिन हो जाता है। एंजिन तथा गाड़ियों पर चलने “वाले कर्मचारियों के ग्रतिरिक्त 
. काम करने के लिए अधिक वेतन देना पड़ता है। एंजिन को लाइन पर बहुत देर 

रहना पड़ता है जिससे कोयले का व्यय बढ़ जाता है। वस्तुओं के अधिक परिमाणा 
के कारण गोदामों में, डिब्बों में वस्तुश्रों का सम्भालना कठित हो जाता है। टूट-फूट 
अधिक होती है । देरी तथा मुआवजे के रूप में रेलों को बहुत व्यय करना पड़ता है । 
साइडिंग और शन्टिग का व्यय भी बढ़ जाता है। कभी-की माल के उतारने व 
चढ़ाने के व्यय में भी वृद्धि हो जाती है। चढ़ाने-उतारने में देर भी काफी लगती 
है जिससे माल गाड़ियों को बहुत देर तक एक स्थान पर रखना पढ़ता है। इन सब 
कारणों से ट्रैफिक व्यय प्रति इक।ई बढ़ जाता है। जब इस प्रकार की स्थिति हो 
जाती है कि ट्रंफिक की वृद्धि के साथ-साथ उपयुक्त कारणों से बहन व्यय प्रति 
इकाई बढ़ने लगे तो क्रमागत उत्पादन क्लास नियम अथवा क्रमागत व्यय वृद्धि 
नियम रेलों में लागू हो जाता है। यदि कोई रेलवे कम्पनी इस स्थिति पर ध्यान 
न दे और क्रमागत उत्पादन ह्वास नियम के लागू होते के बाद भी ट् फिक की वृद्धि 
बराबर होती रहे तो रेल सेवा के टूट जाने का भी डर रहता हैं। रेलवे लाइनों. 

डिब्बों, इंजनों तथा प्रबन्ध में इस प्रकार की गड़बड़ी होने लगती है जिससे रेलों द्वारा 
यात्रियों तथा वस्तुओं का स्थानान्तर एक जटिल समस्या बन जाती है । और फिर 
यदि बड़े-बड़े स्टेशन बनवाने पड़ें बड़े-बड़े गोदाम बनवाने पड़ें, दोहरी लाइनें डालनी 
पड़ें, नये-नये पुलों या फाटकों को बनवाना पड़े, नये इन्जन व नये डिब्बे मेंगाने पड़े 
तो ये सब व्यय थोड़े से अधिक ट्रंफिक के लिए करना पड़ता है जिससे प्रति इकाई 
व्यय बढ़ जाता है और इस वृद्धि के अनुसार आय में वृद्धि नहीं होती, और इसके 
फलस्वरूप क्रमागत उत्पादन कह्वास नियम अथवा क्रमागत व्यय वृद्धि नियम आरम्भ 


हो जाता है । 
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झ्राघुनिक काल में अधिक प्रतिस्पर्द्धा फेलने से अन्त में जनता को हानि होती 
है और एकाधिकारी उद्योग से भी जनता को हानि पहुँचती है। यह बात रेल 
उद्योग के लिए भी सत्य है। यदि रेल उद्योग में प्रतिस्पर्धा की छूट दे दी जाय तो 
ऐसा हो सकता है कि अनेक रेल कम्पनियाँ एक ही क्षेत्र में अपना कार्य करने लगें 
अथवा रेल यातायात व सड़क यातायात में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाय कि उनका 
लागत व्यय भी न निकले, और यदि रेलों को यातायात क्षेत्र में एकाधिकार मिल 
जाय तो भी वह यात्रियों तथा व्यापारियों से मनमाना भाड़ा वसूल कर सकती है। 
इस प्रकार जनहित में रेलवे का राज्य द्वारा नियन्त्रण ही उचित हैं। इस नियन्त्रश 
से एक तो प्रतिस्पर्धात्मक बुराइयाँ दूर होती हैं और दूसरे एकाधिकारात्मक शोषण 
भी समाप्त होता है । 

याताबात उद्योग में ग्नति प्रतिस्पर्धा हानिप्रद होती है | इसके फलस्वरूप 
बाताबात के साथन बद जाते हैं जिनका उपयोग जनता पूरी तरह नहीं कर सकती 
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ओर इसका लागत व्यय भी बढ़ता जाता है, परन्तु पारस्परिक स्पर्धा के कारगा 
भाड़ा-दर अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती! इसलिए अधिक लागत व्यय से जो 
अधिक व्यय होता है उसकी पूति होना कठिन हो जाता है। इससे रेलों को तथा 
यातायात के अ्रन्य साधनों को कठिनाई उठानी पड़ती है। यातायात के साधनों 
में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और यातायात सेवा की इतनी माँग नहीं होती तो 
किसी साधन को पूरा कार्य नहीं मिलता। और प्रत्येक साघन झतनी ओर टू फिक 
झाकधित करने का प्रयत्न करता है। रेल यातायात के लिए थे बात विद्येप सत्य है । 
क्योंकि रेल निर्माण में इतनी अधिक पुजी लग जाती है कि रेलों को सिवाय काम 
प्राप्त करने के अन्य चारा नहीं रह जाता । और रेलें उस हुद तक द्रफिक ढोने को 
तेयार हो जाती हैं जहाँ तक उन्हें सामान्य व्यय में कुछ न कुछ मिलता रहे। रेलों 
में जब यह प्रतिस्पर्धा अधिक हो जाती है तो या तो कुछ ट्रैफिक किसी विशेष लाइन 
के हाथ से निकल जाता है या अ्रधिक ट्रंफिक आकपित करने को भाड़ा दर कम 
कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जनता को भली-भाँति यातायात की सुविधाएँ 
' नहीं मिलती । इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए राज्य का नियन्त्रगा आवह्यक 
हो जाता है । 
इस नियन्त्रण के द्वारा एक क्षेत्र में एक से अधिक रेलवे कम्पनियों को कार्य 
करने का अधिकार नहीं दिया जाता और साथ ही साथ भाड़ा दर निर्धारित कर 
दिया जाता है जिसके अनुसार ही रेलवे कम्पनियों भाड़ा ले सकती हैं। सरकार द्वारा 
भाड़ा निर्धारण के फलस्वरूप भाड़ा लेने में गलाघोट प्रतिस्पर्धा को अवसर नहीं 
मिलता । इस तरह की प्रतिस्पर्धा से हानि देख साधारण त: रेलवे कम्पनियाँ मिल 
कर अपना एक ग़रुद्द बना लेती हैं।और अ.पस में मिल कर एक प्रकार का 
एकाधिकार पा लेती हैं । एकाधिकार मिलने पर रेलें मन चाहा भाड़ा ले सकती है 
और इसमें जनता को किसी से शिकायत करने की गुजाइश नहीं रहती । क्योंकि 
इस सम्बन्ध की शिकायत तो तभी दूर हो सकती है जब या तो यातायात का 
अन्य साधन हो या सरकार के पास कोई ऐसा उपाय हो जिससे रेलों को अधिक 
बा लेने से रोका जाय । यह तभी सम्भव है जब रेलों पर राज्य का नियन्त्रण 
जाय । 
वास्तव में यात,यात के साधनों के लिए एकाधिकार तथा प्रतिस्पर्धा दोनों ही 
हानिकारक हैं । प्रतिस्पर्धा से यातायात में लगी पूजी द्वारा आब कम हो जाती है । 
पूजी से वांछित प्रतिफल नहीं मिलता । देश की बहुत सी पूजी अ्रनाथित इंग से 
नियोजित कर दी जाती है। पारस्परिक गलाघोंट स्पर्धा के फल से कभी-कभी रेलवे 
कंपनी को बहुत हानि होती है, जिससे सारे समाज का अहित होता है। इन सब 
दोषों का निराकरण राज्य नियन्त्रण द्वारा हो सकता है। इसी प्रकार यदि रेलवे 
कम्पनियों को एकाधिकार मिल जाय तो भी वह जनता से मनमाना भाड़ा लेकर 
उसको उचित सुविधाएँ न देकर देश को हानि पहुँचा सकती हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा 
तथा एकाधिकार दोनों के दोषों को दूर करने के लिए राज्य नियन्त्रण ही एक सरल 
उपाय है। राज्य नियन्त्रण से न तो रेलवे कम्पनियां मनमाना भाड़ा ले सकती हैं न 
यात्रियों को अधिक असुविधाएँ दे सकती हैं और न रेलों में लगी हुई पूजी का शझीत्र 
ही नष्ट होना सम्भव है। इस प्रकार रेलों का राज्य-नियन्त्रण देश के हित में ही होता है। 
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(९. 32,  85फाांध फ6 2895९5 अंटी फ़ेलंघड ४०५६ ८ 5०पाफ- 
हक्वांजा रण पीरि०ढां एथ्योज़िगए़ 20ग्राफुगगांड६ड बाते ठयधीत्र पे प्रांत 
€िब्ापा2ड ता पी6 एचाटंएथों [095 जऊोपेदी ठ०कररैंमदतंता 833 पत€. 
(6. ए. 944). 

प्रत्येक उद्योग की भाँति रेल उद्योग में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक होने पर रेल 
कम्पनियों को हानि होने लगती है, वास्तव में रेल उद्योग तो एक ऐसा उद्योग है 
कि इसमें प्रतिस्पर्धा होना ही मुश्किल है, एक रेलवे लाइन के पास समानान्तर 
दूसरी रेल लाइन यथासम्भव बनाई ही नहीं जायगी । 

क्योंकि अति अधिक परिमाण में पूंजी लगने के कारण लोग निकट समानान्तर 
लाइन डालने में हिचकेंगे, इसके विपरीत दूसरा कारखाना पहिले कारखाने के पास 
खोला जा सकता है, और इससे दोनों को लाभ भी हो सकता है, पर दो निकट 
समानान्तर रेलवे लाइनों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि साधारण 
उद्योगों का उत्पादन क्षेत्र तो सीमित होता है, पर उनके लिए बाजार विस्तृत व 
प्रसीमित । रेल उद्योग में यातायात की सेवा की पूर्ति व माँग प्राय: एक सीमित क्षेत्र 
में ही होती है। उदाहरण के लिए कातपुर में एक शकर मिल के स्थान पर दो 
चीनी की मिलें हो जायें तो एक अपनी चीनी दिल्ली व दूसरी इलाहाबाद भेज 
सकती हैं, परन्तु मान लीजिये कि एक रेल मार्ग दिल्ली और कानपुर को मिलाता 
है, और दूसरा रेल मार्ग भी ठीक इसी के समानान्तर और पास ही बना दिया जाय 
तो इस दूसरे रेल-मार्ग से इलाहाबाद वालों की यातायात की माँग पूरी नहीं हो . 
सकती, इसमें तो दिल्ली तथा कानपुर के बीच केवल उसी मर्ग के आस-पास रहने 
वाले व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे, इस प्रकार रेल की ऐसी प्रतिस्पर्धा तो बिलकुल ही 
ग्रभीष्ट नहीं है । हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक रेलमार्गं दिल्ली व कानपुर को सीधा _ ; 
मिलाये व दूसरा दिल्ली आगरा व भाँसी होता हुआ मिलाए, तो इन रेल मार्गों के | 
क्षत्र विभिन्न हो जायेंगे, अतः उपयु क्त प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती, हाँ, . 
यह हो सकता है कि प्रत्येक कम्पनी माल व यात्रियों को अपनी ओर श्राकषित करने .. 
का प्रयत्न करे उनमें भाड़ा युद्ध प्रारम्भ हो जाय अथवा सुविधाएँ देने में होड़ हो .. 
जाय तो दोनों कम्पनियों को हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि भाड़ा कम करते-करते, 
प्राय उत्पादन व्यय से बहुत कम हो सकती है अथवा ग्रधिक सुविधाएँ देने से व्यय 
प्राय से बहुत बढ़ सकता है, दोनों दश्चाओरों में कम्पनियों को आथिक हानि सहनी 
पड़ेगी, जो बहुत समय तक नहीं सही जा सकती | भ्रन्त में इन दोनों कम्पनियों 
को झापस में माड़ा व सुविधाओं के बारे में समभोता करना पड़ेगा। रेलवे में 
लगी हुईं पूजी कहीं अन्यत्र नहीं लगाई जा सकती, इसलिए लगी हुई पूंजी से / 
>डउचित लाभ उठाने के लिए विभिन्न कम्पनियों को समभौता, सम्मेलन व सहयोग 
“सार प्रतिस्पर्धा समासत करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है । यही नहीं यदि 
प्रथवों को यातायात के दूसरे साधनों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े तो भी कुछ : 
लागत पश्चात रेलवे कम्पनी को समभौता करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा क्योंकि 
हुय वे कम्परी मंदान छोड़ कर भाग नहीं सकती, जो ग्रन्य साधनों के लिए सम्भव ही 


इस )ं वरन्‌ सुगम है। रेलवे कम्पनियां निम्नलिखित बातों के लिए विश्िन्न प्रकार से 
से भकोता कर सकती हैं :-. 


(१) साधारण समकौता--क्षेत्र का बटवारा, एक से भाड़ा दर का निर्धारण, 


मिल कर कार्य करना, आमदनी आपस में बाँट लेना, एक जैसी नियमावली 
इखना झादि । 
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(२) विशेष समकौता--एक कम्पनी अपनी रेल को दूसरी कम्पनी को पट्ट पर 
2 ओर किसी आधार पर दें दे और उसके बदले में कुछ निश्चित घनराणि 
नेती रहे । 


(३) पूर्ण सनभौता--इसमें सब कम्पनियाँ मिलकर एक कम्पनी के रूप में परिशत 
हो जाती हैं । * है 


रेलवे कम्पनियों में सहयोग ((077996075 छाा005 दिक्षीफ्तकए 
(:07708॥065) ० 

सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा की भावनाएँ बसे तो विरोधात्मक हैं, परन्तु वर्तमान 
ऑऔद्योगिक संगठन के अन्तर्गत यह एक विचित्र बात है, कि अधिकांश परिस्थितियों 
में प्रतिस्पर्धा सहयोग का कारण बन जाती है। जब कुछ उद्योगपतियों में कद 
प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, जिसे गलाघोंट प्रतिस्पर्धा कहते हैं. जिसके कारण 
उद्योगपतियों को एक दूसरे को क्षेत्र से भगाने के लिए अपनी वस्तुओं की कीमत 
लागत व्यय से भी कम करके हानि उठानी पड़ती है। हानि सहन की सीमा होती 
है और जब हानि सहन शक्ति से अधिक हों जाती है तो प्रतिस्पर्धी उद्योगपत्ति 
प्रतिस्पर्धात्मक भावनाओं को दूर करने का प्रयत्न करने लगते हैं और पारस्परिक 
सहयोग प्रास करने के मार्ग खोजने लगते हैं। चूंकि ये उद्योगपति अपने लाभ हेतु 
ऐसा करते हैं इसलिए कोई न कोई मार्ग मिल ही जाता है और कुछ ही समय में 
सहयोग स्थापित हो जाता है। यही बात रेल उद्योग में भी लागू है । पहिले तो 
विभिन्न रेलवे कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती है क्योंकि रेलवे कम्पनियाँ 
कानून द्वारा स्थापित की जाती हैं और अधिकारी यथासम्भव ऐसी ही व्यवस्था 
रखते हैं जिससे इन कम्पनियों में प्रतिस्पध न होने पावे । फिर भी किन्‍्हीं-किन्हीं 
क्षेत्रों में विभिन्न रेलवे कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है। यह प्रतिस्पर्धा अधिक 
से अधिक ट्रॉफिक प्राप्त करने की होती है, अधिकतम ट्रैफिक श्राकर्षण हेतु विशेष 
सुविधायें देना तथा भाड़ा दर कम करना, ये ही दो मार्ग हैं। यदि विशेष सुविधाएँ 
देने में ही प्रतिस्पर्धा हो जाय तो प्रत्येक कम्पनी यात्रियों एवं व्यापारियों को सुविधा 
देनें में दूसरी कम्पनी से होड़ करेगी। इसके फलस्वरूप लागत व्यय बढ़ता जायगा 
और हर कम्पनी को आर्थिक हानि होने लगेगी | यदि इस प्रतिस्पर्धा ने भाड़ा कम 
करने का रूप ग्रहण कर लिया तो विभिन्न कम्पनियाँ कम से कम भाड़ा लेने पर 
उतारू हो जायेगी और प्रतिस्पर्धा में एक कम्पनी दूसरी की अपेक्षा भाड़ा दर कम 
रखने का सतत प्रयत्त करती रहेगी । इस प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में सब्र कम्पनियों की 
आय कम होती चली जायगी । आ्िक हानि बढ़ती जायगी । इस प्रकार दोनों मार्गों 
से प्रतिस्पर्वा में भाग लेने वाली कंपनी को हानि ही उठानी पड़ेगी । रेलवे उद्योग में 
लगी हुई पूंजी किसी दूसरे उद्योग में नहीं लगाई जा सकती। इसलिए कोई भी 
रेलवे कंपनी रेलवे उद्योग को सदैव के लिए या बहुत दिनों को न तो हानि पर चला 
सकती है न बन्द कर सकती है | इसलिए विवश्ञ होकर रेलवे कम्पनियों को आपस 
में सहयोग करने को विवश होना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त प्रतिन्‍्पर्धात्मक परिस्थितियों 
में रेलों को और भी विभिन्न व्यय करने पड़ते हैँ । उदाहरण के लिए वे छुगी टैक्स 
आदि स्वयं वहन करने का निर्णाय कर सकती हैं। ऐसा करने में भी उनका व्यय बढ़ 
जायगा । द्रैफिक आकर्पग्ण करने को उन्हें प्रचार आदि पर अधिक से अधिक व्यय 
करना पड़ेगा । इस प्रकार भी उन्हें आर्थिक हानि उठाने के कारण सहयोग के मार्ग 
पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा | इसके अतिरिक्त, सहयोग से बहुत सी अधिक 
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व्रचत व लाभ होने की भी संभावना हैं। उनसे प्रभावित होकर भी रेलवे कम्पनियाँ 
सहयोग के लिए प्रोत्साहित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि २, ३ रेलवे 
कम्पनियाँ मिल जायें तो मरम्मत के कारखानों पर, प्रधान कार्यालय पर, प्रधान 
कर्मत्रारियों' ग्रादि पर व्यय बहुत कम हो जायगा । इस प्रकार प्रतिस्पर्धा से आथिक 
हानि बचाने के लिए तथा संगठन से आथिक बचत के लाभ पाने के लिये रेलवे 
कम्पनियों को पारस्परिक सहयोग प्राप्त करना वांछित ही होता है । 

एकाकी प्रबन्ध- विभिन्न हेलवे कम्पनियों के मध्य संगठत, सहयोग अथवा 
एकीकरगा विभिन्न प्रकार से हो सकता है। साधारण तौर पर इस भाँति का सहयोग- 
मंगठन दो प्रकार का होता है । प्रथम, विभिन्न कम्पनियाँ एक संगठन में सम्मिलित 
होने के लिए सहमत हो जाती हैं । 

पृथक प्रवन्त्र -दूसरा, विभिन्न कम्पनियाँ अपना-अपना प्रवन्ध पृथक रखती हैं । 

निम्नलिखित परिस्थितियों में रेलवे कम्पनियाँ एकाकी प्रबन्ध रखती हैं:--- 

(१) विभिन्न कम्पनियाँ अपनी रेलवे लाइतों को एक ही लाइन समभ लेती हैं । 
वे एक दूसरी की पूरक बन जाती हैं । 

(२) रेलवे कम्पनियाँ आपस में बिल्कुल संगठित हो जाती हैं ।. 

(३) एक बड़ी कम्पनी छोटी-छोटी कम्पनियों को मोल ले लेती हैं । 

(४) कम्पनियाँ अलग-अलग वनी रहती हैं, पर प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में वे 
ग्रपता एक संगठन कर लेती हैं । पृ जी आदि का हिसाब अलग-अलग रखती हैं । 

(१) छोटी.छोटी कम्पनियाँ अपनी लाइन को बड़ी कम्पनी को पट्टे पर दे देती हैं । 

(६) एक अधिक शक्तिशाली कम्पनी और कम्पतियों का प्रबन्ध अपने ऊपर 
ले लेती है और बदले में आय में से कुछ भाग उन कम्पनियों को दे देती है । 

निम्नलिखिन परिस्थितियों में विभिन्न कम्पनियाँ अपना-अपना प्रबन्ध अलग 
रखती हैं । 

(१) प्रतिस्पर्धा की सीमा कम करने के विचार से कम्पनियों के अधिकारी विचार- 
विनिमय द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक समस्याओं का हल निकाल लेते हैं । 

(२) हे कम्पनियों से प्राप्त श्राय इकट्ठी करके आपस में किसी आधार पर विभाजित 
कर लेते हैं । 

(३) प्रतिस्पर्डा कम करने के लिये क्षेत्र का विभाजन कर लेते हैं । 

(४) थर ट्र फिक की सुविधा प्राप्ति के लिए आपस में समभौता कर लेते हैं जिसके 
झनुसार का कम्पनी अपनी गाड़ियों को दूसरी कम्पनी के मार्ग पर चला सकती है। 
प्रथवा एक रेलवे क्रयरिए हाउस का निर्माण किया जा सकता है । 

इस प्रकार के सहयोगी संगठन से उन कम्पनियों को हानि होती है जो इस 

संगठन में सम्मिलित नहीं होतीं। यद्यपि कानून द्वारा इस प्रकार की कम्पनियों की 
रक्षा की जाती है। अ्त्येक देश में रेलवे कम्पनियाँ देश के कानून के अनुसार ही ऐसा 
संगठन स्थापित कर सकती हैं । जब तक उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृति न मिल जाय तब 
पैक इस प्रकार के संगठन अवध ही रहते हैं। 

इस प्रकार के संगठनों का साधारण जनता पर ग्राथिक हृष्ठि से अच्छा प्रभाव 
पड़ता है। जनता को अच्छी प्रकार की गाड़ियाँ डिब्बे प्रयोग के लिए मिल जाते हैं । 
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भाड़ा-दर में समानताओ जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को आने-जाने में 
अथवा सामान भेजने में परिवर्तत करने की कठिनाई मिट जाती है | एक से अधिक 
कम्पनियों से बातचीत करने या सम्बन्ध स्थापित करने की कठिवता भी दूर हो जाती 
है । प्रत्येक सम्बन्धित कंपनी के स्टेशन, मालगोदाम अन्य कार्यालय इत्याद्वि जनता के 
प्रयोग में अतिरिक्त व्यय के बिना आने लगते हैं। भाड़ा दर में कमी कराने में आसानी 
हीती है । एक कंपनी का टिकिट दूसरी कंपनी की लाइन पर भी बैयोग में लाया जा 
सकता है । 

यदि कम्पनियों के ये संगठन केवल स्वार्थवत्ष हों तो सम्भव है कि साधारण 
जनता को कुछ हानि भी हो जाय, उदाहरणार्थ विभिन्न कम्पनियों के संगठन से उन 
कम्पनियों का यातायात पर एक प्रकार का एकाधिकार हो जायगा, जिससे व्यापारी 
लोग एक कंपनी के विरुद्ध दूसरी कंपवी से भाड़ा दर में किसी प्रकार की रियायत्र नहीं 
पा सकते, उन्हें वही भाड़ा देना पड़ेगा जो कि संगठन ने निश्चित कर लिया है। फिर 
भी प्राय: इस प्रकार के संगठनों से जनता को लाभ ही हुझा है। विशेषकर ऐसे 
क्षेत्रों में जहाँ यातायात के अन्य साधन भी उपस्थित हैं । 
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यातायात में प्रतिस्पर्धा नियन्त्रित एकाधिकार स्थापित करती है उपयुक्त 
कथन सत्य है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु का आधिक्य उसके विघटन का कारण बन 
जाता है, एक तालाब में एकत्रित जल, जब पूरा भर जाता है, तब वह इधर-उधर 
फैलने लगता हैं, बांध ट्वट जाते हैं और वे 'भ्रच्रांघ हो जाते हैं, प्रत्येक्ष वस्तु की 
सीमा होती है, जब वह अपनी सीमा से पार हो जाती है. जब मर्यादा का उल्लंघन 
होने लगता है, तब वस्तुएँ नाशोन्मुख हो जाती हैं, जो बात किसी वस्तु के लिए है वह 
प्रत्येक तत्व के लिए भी सत्य है। यही बात उपयुक्त कथन के बारे में भी है। 
गति प्रतिस्पर्धा सत्र जगह अपने को नाध्य करती है, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर 
एकाधिकार स्थापित हो जाता है, अधिकांश स्थानों में प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा करने वाले 
कुछ व्यक्तियों अथवा कुछ संस्थाओं को क्षेत्र से निकाल देती है, जिससे सारा क्षेत्र बचे 
हुओं के हाथ में रह जाता है और वे मिलकर एक प्रकर का एकाधिकार स्थापित 
कर लेते हैं । उत्पादन के क्षेत्र में, उदाहरगा के लिए, यदि उत्वादकों में घोर प्रतिस्पर्धा 
हो जावे, तो वे अपनी उत्पादित वस्तुओं के भाव गिराने लगते है और एक दूसरे 
को क्षेत्र से भगा देने के लिए गलाघोंट प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप 
अक्रुगल, पुजीहीन, एवं कमजोर उत्पादक तो इस क्षेत्र से हटकर दूसरी वस्तुओं 
का उत्पादन करने लगते हैं, थेव उत्पादक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं, यदि इन 
उत्तादकों की संख्या थोड़े ही हुई तो वे मिलकर एकाधिकार स्थापित कर लेते है 
और यदि संख्या काफी हुई तो ऐसा समकोता तो कर ही लेते हैं कि जिससे कीमते 
अधिक न गिरा सके । 

यातायात में प्रतिस्पर्धा करने वालों की संख्या थोड़ी होती है, अतः उन्हें समझौता 
करने में सरलता होती है, एक मार्य पर पाँच, दस व्यक्ति ही मोटर चलाने हैं। 
यदि वे भाड़े में प्रतिस्पर्धा करने लगें तो सब को हानि होगी, जो अधिक दिनों तक 
नहीं सही जा सकती और सब मोटर मालिक मिलकर अपनी यूनियन बना लेते है, 
जिसका उस मार्ग पर एकाधिकार हो जाता है। ये संगठन मोटर यातायात सेवा 
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प्रदात करने में एक प्रकार का एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, और किराया, 
भाड़ा, तथा अन्य सुविधाएँ अपनी इच्छानुसार नियत कर लेते हैं, पर ये सब कार्य 
उन्हें क्षेत्रीय यातायात अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार करने पड़ते हैं अ्रतः मोटर 
मालिकों के! संगठन जनता का झोषण नहीं कर सकते, और न आजकल के 
वातावरण में इस प्रकार के संगठन बहुत समय तक सफ्ल हो सकते हैं क्योंकि 
मनमानी करने से सरकार के नियन्त्रण, जनता में असन्तोष तथा आपसी फूट का डर 
रहता है अ्रतः वे संगठन पूर्ण रूप से एकाधिकारी हे नहीं हो सकते, इनको नियन्त्रित 
एकाधिकारी कहा जा सकता है मोटर यातायात में एकाधिकार की समस्या राष्ट्रीय- 
करग के कारण! और भी जटिल हो गई है । बहुत सी सड़कों पर राज्य स्वयं भ्रपनी 
मोटरें चलाने लगे हैं और उनको एक प्रकार का एकाधिकार प्रास हो गया है, पर 
जनतंत्रीय सरकारें इस एकाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकती । ग्रनुभव से भी 
देखा गया है कि सरकारी मोटरों के चलने से जनता की बहुत सी असुविधाएँ दूर हो 
गई हैं। हाँ. भीड़ की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है तथा बस स्टैण्ड व बस 
स्‍्टाप के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर यात्रियों को स्थान न मिलने के कारण कुछ कठिनाई 
का सामना करता पड़ता है पर यह प्रश्ासनात्मक असुविधा हैं जो अधिकारियों द्वारा 
टूर को जा सकती है, आवश्यकतानुसार इस असुविधा को दूर करने के लिये, 
ग्रतिरिक्त गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं। जहाँ तक सामान ढोने वाले ट्रकों का सम्बन्ध 
है विभिन्न कम्पनियों को लाइसेन्स दिये जाते हैं, जो आपसी समभौते के अस्तर्गत कार्य 
करती हैं, इनमें न तो बहुत दिनों तक गलाघोंट प्रतिस्पर्धा चल सकती है और न ये 
शोषक एकाधिकार प्राप्त कर सकती हैं। ये कम्पनियाँ प्राय: क्षेत्र तथा व्यापारियों 
का आपस में बँटवारा कर लेती हैं।फिर भी इन कम्पतियों में एकाधिकार की 


हा प्रतिस्पर्धा की भावना ही अ्रधिक होती है। पर यह्‌ अधिक प्रबल नहीं 
पाती । 


समुद्रीय यातायत में भी यही बात सत्य है कि प्रतिस्पर्धा के पश्चात्‌ एकाधिकारी 
अवस्था आ जाती है। जब विभिन्न जहाजी कम्पतियों में आपस में प्रतिस्पर्धा इतनी 
प्रधिक हो जाती है कि उन्हें किराया व भाड़ा लागत व्यय से भी कम करना पड़े तो 
उन्हें हानि सहनी पड़ती है और बाद में कुछ कम्पनियाँ मिलकर एक समभौता कर 
लेती हैं, वे एक निश्चय के अनुसार किराया व भाड़ा लेने लगती हैं, पर समभौते के 
पदचात्‌ ये कम्पनियाँ बहुत अधिक भाड़ा दर नहीं ले सकतीं क्‍योंकि ऐसा करने से 
समभोते से बाहर की कम्पनियाँ इस अ्रवसर से लाभ उठाकर सारा ट्रूं फिक अपनी 
ग्ोर खींच सकती हैं, जिससे समभौते वाली कम्पनियों को बेकारी का सामना करना 
पड़ सकता है ओर बाद में सरकार द्वारा नियन्त्रण भी लागू हो सकता है अ्रतः 


॥/३2०७ ३ वातावरण में समुद्रीय यातायात में भी एकाधिकार की असुविधाएँ नहीं 
था सकतीं । 


रेलवे यातायात के सम्बन्ध में एकाधिकार का प्रश्न, सड़क तथा समुद्रीय यातायात 
के एकाधिकार से भिन्न है। रेल यातायात में एकाधिकार सरलता से स्थापित किया 
जा सकता है। वास्तव में जब कोई कम्पनी किसी क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाती है तो 
प्रथम ही उसे एक प्रकार का एकाधिकार प्राप्त होता है क्योंकि उस क्षेत्र में विशेषकर 
2७४2. दो स्थानों को मिलाने के लिए समीपवर्ती दो रेलवे लाइनें नहीं बिछाई जा 
करती । रेलवे लाइन के निर्माण तथा इसके संचालन में इतना अधिक व्यय होता है 
कि मोटर लारियों प्रथवा जहाजों की भाँति एक ही मार्ग से बहुत सी कम्पनियाँ अ्रपनी 
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रेलें नहीं चला सकतीं, प्रत्येक कम्पनी को अपनी निजी रेलवे लाइन बनानी पड़ेगी, 
जिसका व्यय इतना अधिक होता है कि यह बहुत सी कम्पनियों की शक्ति के बाहर है। 
ग्रत: स्वभाव से ही रेलवे यातायात एक एकाधिकारी उद्योग है, फिर भी किन्हीं 
दो व्यापारिक अथवा झद्योगिक केन्द्रों को विभिन्न मार्गों द्वारा दो रेलवे लाइन 
सम्बन्धित कर सकती हैं और इनमें प्रतिस्पर्धा हो सकती है पर प्रतिदुपर्धा के फलस्वरूप 
कोई भी रेलवे कम्पनी क्षेत्र से भाग नहीं सकती, एक मोटर वाला अपनी लारी दूसरी 
सड़क पर चला सकता है, पर रेलवे कम्पनी अपनी रेलवे लाइन को दूसरी जगह 
नहीं ले जा सकती । अतः इनमें प्रतिस्पर्धा कुछ ही दिन चलेगी और बाद में समझौता 
हो जायगा और दोनों मिलकर एकाधिकारी की दहा स्थापित कर सकती हैं, पर 
सरकारी नियन्त्रण तथा मोटर लारियों से प्रतिस्पर्धा का डर रहता है जिससे रेलवे 
कम्पनियाँ एकाधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकतीं | वास्तव में आजकल एक रेलघे 
कम्पनी को थोड़ी दूर के यातायात के लिए सड़क यातायात से प्रतिस्पर्धा का डर है, 
धनी तथा अधिक दूर जाने वाले यात्रियों के लिए कारों भ्रथवा वायु यातायात का 
अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है, इधर रेलों का राष्ट्रीयररण हो जाने से वे 
एकाधिकारी परिस्थितियों का दुरुपयोग नहीं कर सकतीं । और यदि सड़क, वायु तथा 
रेल एवं जलमार्ग में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगे तो यह स्थिति बहुत दिनों तक 
सहन नहीं की जा सकती ये सब स्वयँ अथवा सरकार इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने 
का प्रयत्न करेगी न कि एकाधिकार स्थःपित करने का । 


अत: वर्तमान वातावरण में यह कथन कि यातायात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा 
नियन्त्रित एकाधिकार की जननी बन जाती है, इतना सत्य नहीं प्रतीत होता जितना 
यह कथन कि यातायात के क्षेत्र में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, सहयोग तथा समन्वय 
(००-०:८४४५४४४07) को जन्म देती है वास्तविकता को संकेत करता है । इ 
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रेल भाड़ा सिद्धान्त के बारे में यदि यह कहा जाय कि यह सृूल्य के स.घारगा 
नियम का ही विशेषीकररण है तो इसमें क्रिसी प्रकार की त्रूटि नहीं है । रेल भाड़ से 
तात्पय है रेल द्वारा यातायात की सेवा का सृत्य, अतः रेल भाड़ा सिद्धान्त. रेल 
सेवा मुल्य सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त इस बात का अध्ययन करता है कि रेल यातायात 
जनता को जो सेवा प्रदान करती है उसका मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाय । 
रेलवे कम्पनियाँ जनता से भाड़ा कस प्रकार लें। रेल कम्पती रेलों को चलाकर 
समाज को यातायात की सेवा प्रदान करती हैं. इस सेवा के प्रदान करने में रेलों को 
चलाने में कम्पनी को काफी व्यय करना पहता है, अर्थात्‌ रेल सेवा की पूति करने 
में व्यय हांता है इसी को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि रेल सेवा उत्पाद 
करने में कम्पती को कुछ व्यय करना पड़ता है यही रेल बाताबाल का पूति पश्न 
है जिसका उत्पादन व्यय होता है। जिस प्रकार कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु का 
मूल्य उत्पादन व्यय से कम नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसे हानि होगी, 
इसी प्रकार रेल-सेवा-उत्पददक कोई भी रेल कम्पनी अपनी रेल-सेवा का झूल्य उत्पादन 
व्यय से कम नहीं ले सकती यही निर्गाय उत्पादन-व्यय सिद्धान्त (९००४ ०६ ६९४४१९६ 
एएंग्रण7५) के नाम से विख्यात है। 

जिस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में पूति पक्ष के साथ ही साथ माँग 
पक्ष का भी हाथ रहता है, इसी प्रकार रेलनेबा-माप्रा-लेधारग में भी माँग पक्ष 
का हाथ रहता है। माँग पक्ष वस्तु के खरीदने वालों से बनता है । रेल-सेवा, जनता 
के लोग विद्येप कर यात्री तथा व्यापारी वर्ग द्वारा खरीदी जाती है अतः ये ही वर्ग 
रेल-सेवा की माँग पक्ष को बनाते हैं। साधारण मूल्य निर्धारण सिद्धान्त के अनुसार 
माँग पक्ष द्वारा वस्तु की उपयोगिता के आधार पर वस्तु का मूल्यांकन किया जाता 
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है । यही बात रेल-सेवा घूल्य निर्धारण में भी है, रेल-सेवा क्रेता अथवा उपभोक्ता 
रेल-सेवा की उपयोगिता झ्रांक लेते हैं और वे उस उपयोगिता से अधिक मूल्य देने 
को साधारण परिस्थितियों में तैयार नहीं होते क्योंकि वे अधिक-से-अधिक रेल-सेवा 
की उपयोगिक्षा के बराबर ही मूल्य दे सकते हैं । यही सेवा मूल्य सिद्धान्त (ए४५८ ०६ 
5८००४०७ छंग्रल9७) कहलाता है अतः यह न कहकर कि हेल भाड़ा निर्धारण पूर्ति 
तथा माँग पक्षों कै द्वारा किया जाता है अर्थंशार्री यही कहते हैं कि रेल भाड़ा 
निर्धा रण सेवा उत्पादन व्यय (००७८ ०६ ४९४४४१०८) तथा सेवा-मूल्य (४०७८ ० 5८7५४१0€) 
सिद्धान्तों के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक मुल्य निर्धारण तथा भाड़ा निर्धारण 
के सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, दोनों प्रायः एक ही हैं, यद्यपि इन सिद्धान्तों के श्राधारों 
के नाम भिन्न हैं। साधारण वस्तु के मूल्य निर्धारण सिद्धान्त के आधार पूर्ति और 
माँग हैं। रेल भाड़ा निर्धारण सिद्धान्त के आधार सेवा-उत्पादन-व्यय तथा सेवा-मूल्य 
हैं । परन्तु ये सिद्धान्त जिन परिस्थितियों में लागू किये जाते हैं वे स्वंधा भिन्न हैं । सर्वे 
प्रथम वस्तु मूल्य निर्धारण में पूर्ति तथा माँग पक्ष पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में 
मूल्य को प्रभावित करते हैं, इसके लिए इन परिस्थितियों का भ्रभाव अपवाद के रूप 
में होता है, पर रेल-भाड़ा-निर्धारण करने में सेवा-उत्पादन-व्यय तथा सेवा-सूल्य- 
सिद्धान्त प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों के अभाव में ही लागू होते हैं क्‍योंकि प्रत्येक रेल 
कम्पनी को सेवा प्रदान करने में कुछ एकाधिकार प्रास होता है। द्वितीय, अधिकांश 
वस्तुओं का उत्पादन समान तथा साधारण परिस्थितियों में होता है अतः उनका 
उत्पादन व्यय मालूम करना सरल होता है। रेल सेवा की पूर्ति असमान तथा 
जटिल परिस्थितियों में होती है इससे किसी एक यात्री अथवा एक वस्तु को प्रदान 
की हुई रेल सेवा का उत्पादन व्यय का ठीक-ठीक अनुमान लगाना प्रायः कठित होता 
है । तृतीय, साधारण वस्तु का उत्पादक पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कारण माँग पक्ष से अपनी 
वस्तु का एक ही मूल्य प्राप्त कर सकता है, परन्तु एक रेल कम्पनी एकाधिकारी होने 
के कारण अपने माँग पक्ष से भिन्न-भिन्न भाड़ा प्रात कर सकती है क्योंकि इसी 
में उसे अधिक से अधिक लाभ होता है। 


इन विभिन्नताओं के होते हुए भी, जिम्न प्रकार एक उत्पादक अपनी वस्तु का 
मूल्य निर्धारण करने में पूर्ति व माँग दोनों पक्ष का ख्याल रखता है इसी प्रकार एक 
रेलवे कम्पनी को भी सेवा उत्पादन व्यय तथा सेवा मूल्य दोनों सिद्धान्तों का ध्यान 
रखना पड़ता है। किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती | यह तो बिल्कुल 
स्पष्ठ है कि कोई भी रेलवे कम्पनी उत्पादन व्यय से कम भाड़ा नहीं ले सकती; 
क्योंकि ऐसा करने से कम्पनी को हानि होगी और बहुत समय तक इस प्रकार की 
हानि नहीं सही जा सकती। मान लीजिये एक रेलवे कम्पनी को आगरा से कानपुर 
तक एक सवारी गाड़ी चलाने का १००० रु० खर्च करना पड़ता है तो आगरा से 
कानपुर तक जाने वाले यात्रियों के सब मिला कर ४०० ₹० तो देने ही चाहिए इसके 
प्रतिरिक्त कुछ रुपया और भी देना चाहिए जो कम्पनी को खर्च करना पड़ता है चहे 
वह़ सवारी गाड़ी चले या न चले । मान लीजिये इस प्रकार का खर्च १५००२० पड़ता 
है इस प्रकार कुल व्यय २९०० ₹० हुए । भ्रतः सेवा उत्पादन व्यय के आधार पर 
इस सवारी गाड़ी में चलने वाले यात्रियों से २४०० रु० वसूल कर लिये जाने चाहिए । 
यदि कम्पनी लाभ प्रास करना चाहे तो अधिक रुपया वसूल कर सकती है, वरना 
कुम से कम २५०० रु० तो वसूल करना हीं चाहिए और मान लीजिये कि कम्पनी 


ने ५ रु० प्रतियात्री राइः निवररित कर लिया और उसे ५०० यात्री मिल ग्ये 


६07५ 3४७ ४५0४5 35 


है। पर इसमें सेवा मूल्य का कोई ध्यान नहीं रक्खा गया। इन ५०० यात्रियों में से 
कुछ यात्री ऐसे भी हो सकते है जो आगरे से कानपुर तक यात्रा करने के लिए ४ 
रू० से अधिक दे सकते है, यदि उन्हें कछ सविधाएँ अधिक दे दी जावे । कुछ ऐस भी 
होंगे जिन्होंने ५ रु० बड़ी कठिताई से दिए। इनके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी 
हो सकते हैं जो ५ रू० ज्व दे सकने के कारगा यात्रा करने से वंचित रह गये 
यात्रियों को रेल सेवा की उपयोगिता भिन्न-भिन्न है, किसी को इसकी उपयोगिता 
१४ रु० के बराबर किसी को १७ रु० के बराबर कुछ को ५ रू० के बराबर 
तथा कुछ को केवल ४ रूु० के बराबर । अर्थात्‌ कंदि रेलवे कम्पनी चाहे तो कुछ 
यात्रियों से १५ रु० कुछु से १० रु० इुछ से ५ तथा कुछ से ४ रू० प्राप्त कर सकती 
है । मान लीजिये कम्पनी ने ये चार घत्क निर्धारित कर लिये तो हो सकता है कि 
१४५ रु० देते वाले २० यात्री मिल जाये, १० रू० देने वाले ८० यात्री मिल जाये 
शाप ४०० यात्री ५ रू० ही देने वाले रहें परन्त ४ रू० देकर जाने वाले ६०० यात्री 
और मिल गये। 


तीचे की तालिका उपयु क्त विवन्ण को स्पष्ठ करती ट्रै--- 
यात्री भाड़ा प्रति यतत्री ० में कम्पनी की झ्राय रू० में 


२७ श्४ ३०० 
प्प्ठ रै७ प७0 
४७३० का 0०७७० 
६०० है २४०० 
योग ११०० ४०० 


उपप्रुक्त तालिका से प्रत्यक्ष है कि सेवा मूल्य सिद्धान्त के आधार पर ११ 
युत्रियों ने यात्रा की और कम्पनी को ५५०० रू प्रात हुए जब कि सेवा उत्पादन 6 
सिद्धान्त के आधार पर केवल ५०० यात्री तथा २५०० रू० ही प्राम हुए थे। से 
मूल्य सिद्धान्त का अनुसरगा करने से अधिक यात्रियों ने यात्रा की तथा कम्पनी को 
भी अधिक रु० मिला, यदि मान लिया जाय कि १४ रू० तथा १०७ रू> भाड़ा देने 
वाले यात्रियों को विज्ञेप सुविधाएँ देने में कम्पनी ने १५०० रु० व्यय कर दिया तो 
भी कम्पनी को पहिले से १५०० रु० का लाभ रहा । अतः स्पष्ठ है कि सेवा उत्पादन 
व्यय सिद्धान्त तथा सेवा सुल्य सिद्धान्त में दूसरा सिद्धान्त ही श्षेयस्कर है । इससे 
रेल-सेवा का प्रयोग जनता के अधिक से अधिक व्यक्ति कर सकते है, रेल कम्वती को 
अधिक से अधिक लाभ हो सकता हैं । 


इसके अतिरिक्त यही सिद्धान्त ( सेवा-मूल्य ) अधिक समान तथा व्यावहारिक है | 
इसके अनुसार भाड़े का बोक यात्रियों की आर्थिक क्षमता अथवा वस्तुओं के मूल्य 
के अनुसार पहइता है जो किसी को असह्य नहीं होता | एक घनवान यात्री १५ रू० 
व्यय करके कानपुर जा सकता है, एक निर्धन केवल ४ रू० देकर, दोनों प्रकार के 
यात्रियों का काम बनता है और किसी को इस भाड़े का बोझ असह्य नही है । इसी 
प्रकार यदि आगरा से कानपुर तक के लिए १ मन सोने से १०० रु० लिए जाँय 
और १ मत कोयले से भी १०० रू० लिए जायें तो यह समान भार नहीं रहेगा । 
सोना मूल्यवान वस्तु है वह १०० रु० के स्थान पर २०० रु० भी भाड़े के सहन कर 
सकता है, कोबला १ या २ रू० ही सहन कर सकता है यहीं अधिक व्यावहारिक भी है 
कि सोने से २०० रु० वसूल किये जाये तथा कोयले से २रू० और इसी नीति से 
दोनों पर भादे का बोर भी समान पड़ेगा। यह तभी हो सकता है कि भाड़ा सेवा 
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मूल्य सिद्धान्त के श्राधार पर लिया जाय न कि सेवा उत्पादन व्यय सिद्धान्त के 
ग्राधार पर । कम्पनी के लिए भी इस सिद्धान्त के आधार पर किसी यात्री के लिए 
भाड़ा निर्धारित करना सरल है, इसके विपरीत सेवा उत्पादन व्यय के आधार पर 
भाड़ा निर्धारित करना कठिन है। उदाहरण के लिए अआ्ागरे से कानपुर जाने वाली 
सवारी गाड़ी पर यात्री भिन्न-भिन्न दूरी के होंगे, कितनी - दूरी के लिए कितना 
उत्पादन व्यय कछ कितना भाग प्रत्येक यात्री के ऊपर डाला जाय, इसका निर्धारित 
करना कठिन है। हो सकता है कि वास्तविक व्यय (शणांतं78 ६४9९॥५८5) का 
अनुमान कुछ लगाया भी जा सक्के, पर स्थिर व्यय (ए८पक7९०६ ६४9८7863) उन 
कर्मचारियों का वेतन, पूंजी पर व्याज, स्टेशन, सिगनल, रेलवे लाइन आदि पर किये 
गये खर्च का " कौनसा भाग एक यात्री पर पड़ता चाहिए यह ज्ञात करता कठिन है। 
ग्रत: व्यावहारिक दृष्टि से भी सेवा मूल्य का सिद्धान्त अधिक उपयुक्त है। यह केवल 
ग्रधिक उपयुक्त ही है, इसका तात्पय यह नहीं कि सेवा उत्पादन व्यय सिद्धान्त की 
अवहेलना की जा सकती है। उत्पादन व्यय का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। मान 
लीजिये कि कानपुर जाने वाले सारे यात्री निर्वन हैं और वे ३ रु० ही भाड़ा दे सकते 
हैं और सब मिला कर ७०० यात्री ही कठिनता से हो पाते हैं तो कुल आमदनी 
२१०० रु० ही होगी जबकि कुल व्यय २५०० रु० है। यह स्थिति बहुत दिनों तक 
सहन नहीं की जा सकती । कोई भी कम्पनी आर्थिक हानि से नहीं चलाई जा 
सकती । यद्यपि यातायात के साधन जनता के लिए कल्याणकारी तथा उपयोगी हैं 
परन्तु वे आर्थिक हानि से नहीं चलाये जा सकते, कम से कम व्यय के बराबर आमदनी 
होनी ही चाहिए, इस प्रक्नार रेल भाड़ा निर्धारण में सेवा मूल्य का सिद्धान्त 
श्रेयस्कर होते हुए भी सेवा उत्पादन व्यय का सिद्धान्त भी अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है । 
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रेलवे सेवा की यह विशेषता है कि यह जानना कि किसी रेलवे यातायात सेवा 
की पूति में कितना व्यय हुआ, कठिन है। कुछ रेलवे सेवा संयुक्त उत्पादन के समान 
है जिसके अनुसार एक वस्तु के उत्पादन में दूसरी वस्तु अपने आ्राप उत्पन्न हो जाती 
है । दो या अधिक वस्तुएँ संयुक्त उत्पादन कहलाती हैं जबकि वे एक ही कार्य प्रणाली 
में उत्पन्न हो जानी हैं और जबकि उनके उत्पादन का पृथक व्यय का अनुमान : 
लगाना कठिन होता है | उदाहरण के लिए गेहूँ पैदा करते समय गेहूँ और भूसा साथ 
साथ होते हैं। यह हिसाब लगाना कठिन है कि कितना रु० केवल गेहूँ उत्पन्न करने 
में ब्यय हुआ भर कितना भूसा उत्पादन में। जब एक रेलवे लाइन किन्‍्हीं दो 
स्थानों के बीच तिमित हो जाती है तो इस लाइन के द्वारा यात्री और माल दोनों 
ढोये जाते हैं। यात्री भी विभिन्न प्रकार के और माल भी तरह-तरह का और उन 
सब का व्यय एक साथ ही होता है। यह पता लगाना कि कितना व्यय माल ढोने 
का ग्रथवा यात्री ढोने का 8 है । यही नहीं बहुत सी रेल गाड़ियाँ भी मिली 
जुली गाड़ियाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के यात्रियों व सामान को एक साथ ले जाती 
हैं। इस प्रकार से ये रेल गाड़ियाँ यातायात सेवा की पूति करने में संयुक्त सेवापंरा 
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का कार्य करती हैं। इस प्रकार की गाड़ियों का पूरा व्यय तो आसानी से मालूम 
किया जा सकता है पर किसी विशेष माल या यात्री के होने का व्यय अलग से ठीक- 
ठीक मालूम नहीं किया जा सकता । यदि सवारी और मालगादियाँ अलग-अलग भी 
हो जाये तो भी इनका अलग-अलग सम्पूर्गा व्यय ठीक-ठीक नहीं निकाला जू सकता 
यह हो सकता कि प्रत्येक ग्राड़ी का संचालन व्यय (छणागढ् €डएथ्याइ८9) मालूम कर 
लिया जाय; परन्तु वकिंग एक्सपेसिज तो पूरा व्यय नहीं होता, अलिकांग व्यय रेलवे 
लाइन, स्टेशन तथा सिगनल आदि पर होता है जो और भी बहत सी ट्रनों के काम 
आते हैं। प्रत्येक गाड़ी को इस प्रकार के व्यय का> कुछ भाग सहना पहला है। 
ओर इस भाग का अनुमान ही लगाया जा सकता है । मान लीजिये अनुमान के द्वारा 
ही किसी माल गाड़ी या सवारी गाड़ी का पूरा व्यय ज्ञान कर लिया जाय तो 
फिर भी यह ज्ञात करना, कि किसी विशेष माल या यात्री को एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजने में कितना व्यय हुत्ना है. बहुत कठिन है। यह कठिनता और भी 
अधिक बढ़ जाती है जब कि एक ही गाड़ी द्वारा माल और सवारी दोनों स्थ/नास्तरित 
की जाये । वास्तव में प्रत्येक प्रकार की गाई का संचालन व्यय तो पूर्ण व्यय का 
बहुत छोटा सा भाग होता है। इस व्यय का अधिकांध भाग तो ब्याज तथा रेल मार्ग 
स्टेशन आदि वस्नग्नों पर व्यय होता है जिसके बारे में बिव्कल टीक पता लगाना कि 
कितना हिस्सा किस गाड़ी पर व्यय हम्मा अत्यन्त कठिन है । 

टासिंग के मतानमार एक ही रेलमार्ग विभिन्न प्रकार के यात्रियों वे असबाक्रों 
को स्थानान्तरित करने के काय॑ में आता है। यदि इस रेल मार्ग पर जितना ब्यय 
किया गया है वही सब व्यय गाड़ी संचालन में होता तब तो यह बिल्वुल ही संदुक्त 
व्यय का उदाहरण हो जाता, परन्त इस :रकार के व्यय के अतिरिक्त संचालन ध्यय 
भी होता है। और इसलिए संचालन व्यय के जोड़े जाने पर यह पूर्ण रूप से संयुक्त 
व्यय का उदाहरण नहीं रहता । लेकिन यदि इस पर विचार क्रिया जाय तो संचालन 
ठ्प्रय स्वयं भी किसी सीमा तक संयक्त व्यय ही है क्योंकि एक ही गाड़ी विभिन्न 
के यात्रियों व सामान को ढोती है। इससे स्पष्ट है कि व्यावहरिक हृष्ठि से सामान 
तथा यात्रियों के लिए की गई रेलवे सेवा संद्क्त व्यय का ही उदाहरण है। और 
माल तथा यात्रियों के बीच में इस संयुक्त व्यय का विभाजन एक कठिन कार्य है । 


रेलवे उद्योग द्वारा यातायात की सेवा पूति करने में जो व्यय होता है उसमें 
एकरूपता का अभाव सा रहता है क्योंकि यह सेवा विभिन्न परिन्थितियों में की जाती 
है और कुछ परिस्थितियों में दूसरी परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक व्यय होता है। 
बहुत से सामान के भेजने में यातायात सेवा के अतिरिक्त और भी बहुत सी 
सेवाएँ करनी होती हैं। सामान को एकत्रित करना. लादना, उतारना, ढकता या 
खोलना इत्य;दि ऐसी सेवाएँ हैं कि जिनका व्यय निर्धारित करते समय ध्यान रखना 
ग्रावदयक हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम केवल यातायात सेवा की और 
ध्यान दें तो इस सेवा का व्यय भी विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग होगा । 
उदाहरगा के लिए यातायात की सेवा तेज गाड़ी अथवा धीमी गाड़ी हारा की गई 

किस प्रकार के डिब्बों का प्रयोग किया गय; है । सामान थोड़ा भेजा गया है या 
अधिक, सामान के बोक, आकार व कीमत में क्‍या सम्बन्ध है। लदान कभी-कभी 
होता है या हर समय, कितनी दूरी के लिए स!|मान भेजा जा रहा है। सामान के ले 
जाने की जोखम कम्पनी पर है या मालिक पर । इन सत्र बातों का ध्यान यातायात 
सेवा लागत व्यय निकालने में करता पढ़ता है और इन्हीं विभिन्न परिस्थितियों के 
कारण किसी यातायात सेवा का वास्तविक व्यय निकालना कठिन होता है । 
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उपथु क्त विभिन्न परिस्थितियों के कारण तो ठीक लागत व्यय का पता लगाना 
कठिन है ही इसके अभ्रतिरिक्त किसी विश्वेष ट्रैफिक पर कितना वास्तविक व्यय हुआ 
इसका हिसाब लगाना और भी मुश्किल है। क्‍योंकि यदि किसी एक गाड़ी का 
वास्तविक ज़्यय मालूम किया जाय तो उसका संचालन व्यय तो आस,नी से मालूम 
हो सकता है पर पूरा व्यय जिसमें कि स्थिर व सामान्य लयय भी शामिल है, का 
पता लगाना मुश्किल है। और यदि किसी एक वस्तु के याताय,त का लागत व्यय 
जानने का प्रयत्न किया जाय तो यह और भी कठिन हो जाता है क्‍योंकि उसमें तो 
एक गाड़ी के संचालन व्यय का भी कितना भाग उस विद्येष वस्तु की यात,यात में 
लगाया जाय, यह एक और कठिन समस्या आ जाती है। ऐसा हो सकता है कि यदि 
एक गाड़ी एक से दूसरे स्थान को जाय और उसे लौटते समय खाली आना पड़े तो 
लागत व्यय अधिक पड़ जायगा और यदि दूसरी तरफ से भी उसे ट्रैफिक मिल 
जाय तो लागत व्यय कम हो जायगा । यही नहीं लागत व्यय का कम और अधिक 
होना ट्रफिक की प्रकृति पर निर्भर होता है। और उसी के अनुसार व्यय घटता 
बढ़ता भी रहता है । 

ट्रंफिक को किसी विशेष इकाई को स्थानान्तरित करने में कुल कितना व्यय 
पड़ेगा इसका पता लगाना इस कारर से और भी कठिन हो जाता है कि रेलवे का 
अधिकांश व्यय ऐसा होता है जो बहुत समय तक और बहुत सी वस्तुओं व यात्रियों 
को सेवा प्रदान करने में उपयोग में लाया जाता है। बहुत सी परिस्थितियों में यातायात 
की सेवा बिल्कुल संयुक्त उत्पादन के सिद्धान्त के आधार पर नहीं होती । 3 80 
के लिए संयुक्त उत्पादिव वस्तुओं में तो यह बात होती है कि यदि उनमें से किसी 
एक वस्तु को पूर्ति बढ़ जाय तो दूसरी वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जायगी । गेहूँ उत्पादन 
की वृद्धि के सथ ही साथ भूसे का उत्पादन भी अधिक हो जायेगा। परन्तु रेल 
यातायात सेवा के वारे में यह सत्य नहीं है। यदि यात्रियों का नम्बर बढ़ जाय तो 
यह आवश्यक नहीं है कि माल का परिमारा भी बढ़ जायगा और इससे यात्रियों 
पर खर्च का बोका कम हो जायगा। इसके विपरीत यह हो सकता है कि यात्रियों 
की अधिकता से यातायात की सेवा में कुछ कठिताइयाँ पड़ जायें, जिससे समय अधिक 
लगे, और व्यय कम होने के बजाय बढ़ जाय । इस प्रकार यह ज्ञात करना कि किस 
ट्रैफिक पर कितना व्यथ्र होता है, बहुत ही कठिन है और व्यय के अनुसार भाड़ा 
निर्धारित करना कठिन हो जाता है। इन सब कठिनाइयों के अलावा एक व्यावहारिक 
कठिनाई और भी है कि कुछ वास्तविक व्यय तो यात,यात सेवा अर्प॑ण। करने के बाद 
मालूम हो सकता है परन्तु भाड़ा पहिले ही लिया जाता है । सेवा अपरण करने से 
पहिसे व्यत्व नहीं जाना जा सकता। इससे वास्तविक व्यय के आधार पर भाड़ा 
निर्धारित करना तो असम्भव ही है। भाड़ा निर्धारण में तो प्रनुभव, अनुमान तथा 
कुछ मान्यताओं के सहारेसे ही किया जाता है । यदि ये मान्यताएँ गलत हो जाये 
तो इनके आधार पर निर्धारित भाड़ा दर भी गलत हो सकती है । इन सब के कारण 
यातायात सेवा का मूल्य निर्धारित करने के लिए यातायात सेवा व्यय के प्रयोग करने 
में बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं । 


२3 48, 7&88९79227४ ब्याते सरसंड एए878फ90४ फव इ्व्वोज्रवज ०४09 प0: 
छा0फ़धा एप फट रॉंड33९तं ७० पे ॥07६ ए7०वेफटॉड, अफेंटी टजइपंध्या2 20 
थ्प्ड्ए6 ९६३९ ० ए7०तएटपं०७ अफे ॥९६एच 07९४ 4९8०ते ०0०85 [? 
(७7र्शचीच बाआंा2 चेछ ३६४ टफटत:. (83.0. 945.) 
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85६0707 फँ एई #छ्ांडझ0ता बाद बटर, 52955. (3.7. ]950) 

(९. 20. 7४6 एकशटांएी2० ता [गंप 2088 07 76 एव छडएड उं5 एएॉी- 
चक्र गा ६6 ढाँ28 छाते (878९5 8घतें पाेंट685 6 छः50४०९ ए 
क्ॉबाइांग्ए जाता प० फैरगिट ज्यों ४४. >िज़॒ोलंत), (2.0. 795) 

कुछ वस्तुएं संयुक्त उत्पादित होती हैं । एक वस्तु के उत्पादन के साथ ही ताथ 
दूसरी वस्तु अपने आप उत्पादित हो जाती है, उसके /लिए कोई प्रथक से प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता । चीनी के कारखाने से चीनी के साथ ही साथ द्यीरा भी प्राप्त होता 
है, कपास से रुई व बिनौला दोनों एक साथ निकलते हैं । गेहूँ उत्पादन करने में 
भूसा स्वयं उत्पादित हो जाता है, इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन संयुक्त उत्पादन 
(7070 97067०४४09) कहलाता है और इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में जो 
व्यय होता है वह संयुक्त व्यय कहलाता है | इस प्रकार की प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में 
कितना व्यय हुआ, यह ज्ञात करना कठिन होता है यद्यपि संग्रुक्त व्यय सरलता से 
ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए म.त लो कि १० मन गेहूँ का उत्पादन व्यय 
१६० रु० है, और साथ में १० मन भूसा भी हो गया तो यही कहा जायगा कि 
१० मन गेहूँ तथा १० मन चझ्ूसा का संयुक्त उत्पादन व्यय १६० रु० है, पर यह 
बतलाना अति कठिन है कि इन १६० रुपयों में से कितने रुपवे १० मन गेहूँ के 
उत्पादन में व्यय हुए और कितने १० मन भूसा के । हाँ, यह स्पष्ट है कि उत्पादक 
को दोनों वस्तुओं के बेचने से कम से कम १६० रु० तो मिल ही जाने चाहिए । 
इतने रुपये प्राप्त करने के लिए गेहूँ व भूसा किन कीमतों पर बेचा जाय, यह उनकी 
उपयोगिता तथा माँग पर निर्भर होगा, न कि इस बात पर कि इन दोनों पर पए्थक- 
पृथक कितना उत्पादन व्यय हुआ है, क्योंकि सम्पूर्ण अथवा संयुक्त व्यय को संयुक्त 
रूप से उत्पादित पदार्थों पर वैज्ञानिक ढंग से बाँटना व्यावहारिक दृष्टि से असम्भव 
होता है | इस 5 कार के संयुक्त व्यय को संयुक्त वस्तुओं की माँग और उनके मूल्य के 
अनुसार मच ही बाँठा जा सकता है, उसका ठीक-ठीक वेज्ञानिक विभाजन सर्वेथा 
असम्भव है । 


कुछ विद्वानों के मतानुसार रेल यातायात में भी यह समस्या उपस्थित होती 
है । रेल यातायात की सुविधा को संयुक्त रूप में समाज को प्रदान करती है। एक 
रेलगाड़ी विभिन्न वर्गों के यात्रियों तथा विभिन्न प्रकार के माल को एक ही साथ एक 
स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचा देती है । अ्रतः इन सब यात्रियों तथा माल के लिए 
इस सेवा की पूर्ति संयुक्त रूप से हुई और इनके स्थानान्तरित करने के लिए रेलवे 
कम्पनी को जो व्यय करना पड़ा वह संयुक्त व्यय हुझा । जिस प्रकार संयुक्त उत्पादन 
व्यय वाले पदार्थों की कीमत उत्पादन पक्ष का अधिक ध्यान न रखते हुए माँग पक्ष के 
आधार पर ही प्रधानतः निर्धारित की जाती है, इसी प्रकार रेलवे भाड़ा निर्धारण 
में भी संयुक्त व्यय का अधिक सहारा नहीं लिया जा सकता । 

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, विभिन्न वर्गों के यात्रियों को एक साथ ले जाने 
के कारण, इनमें से प्रत्येक का पृथक से यातायात व्यय का अनुमान न लगा सकते 
के कारण, तथा रेलगाड़ी के एक दिशा को जाकर उधर से लौटने के कारण, रेल 
यातायात के सम्बन्ध में भी संप्रक्त उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण की समस्या 
उपस्थित होती है। ठासिंग के मतानुसार भी रेलवे व्यवसाय में संयुक्त उत्पादन व्यय 
की समस्या महत्वपुर्णा स्थान रखती है । उसके कथनानुसार जिस व्यवसाय में एक 
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स्थिर पूजी विभिन्न कामों के लिए प्रयोग में आती है, उस व्यवसाय में संयुक्त व्यय 
की समस्या अपना प्रभाव दिखलाती है अर्थात्‌ विभिन्न प्रयोगों का वास्तविक व्यय 
अलग-अलग से नहीं निकाला जा सकता । रेलवे कम्पनी में इतनी अधिक अचल 
प्रजी होली है और वह इतने भ्रधिक कार्यों में लाई जाती है कि प्रत्येक कार्य का 
व्यय, कुल व्यय से ठीक-ठीक प्रकार से अलग नहीं कियाब्जा सकता । यह बतलाना 
कि सिगनल मैने की मजदूरी तथा रेल की घिसावट का कितना भाग किसी एक 
. यात्री अथवा किसी विशेष यात्रा पर डाला जाय, असम्भव ही है। हाँ यह बतलाना 

सरल है कि किसी यातायात सैवापंण ये कुल व्यय कितना हुआ, और जितना व्यय 
हुआ वह सव विभिन्न वर्गों से वसूल किया जाता है, यदि किसी वर्ग से अधिक तो 
दूसरे से कम। यदि यात्रियों से भाड़ा कम लिया जायगा तो माल पर अधिक भाड़ा 
लगाया जायगा, यदि यात्रियों से अधिक भाड़ा ले लिया जाय तो माल सस्ते दामों 
में ढोया जा सकता है। विभिन्न वर्गों से भाड़ा किसी प्रकार से लिया जाय पर कुल 
मिलाकर सब वर्गों से इतना घन प्रास हो जाना चाहिए, जितना उस यातायात 
सेवार्पण का संयुक्त व्यय है। यही बात संयुक्त उत्पादित वस्तु के लिए होती है। 
चाहे गेहूं तेज बेचा जाय और भूसा सस्ता बेचा जाय, पर हर प्रकार से दोनों वस्तुओं 
को बेचकर कुल घन संयुक्त उत्पादन व्यय के बराबर होना चाहिए। यह समस्या 


रेल यातायात में भी इसी प्रकार की होती है इसीलिए रेल द्वारा यातायात सेवार्प॑ण 
क्रो संयुक्त उत्पादन वाला व्यवसाय ही माना गया है । 


इस सम्बन्ध में पीर का मत दूसरा है, वह रेल द्वारा विभिन्न वर्गों के यात्रियों 
तथा माल को एक साथ ले जाने के कार्य को संयुक्त उत्पादन का उदाहरण नहीं 
मानता क्योंकि उसमें अनिवार्यता नहीं है। गेहूँ के उत्पादन में भूसा अपने आप 
अनिवारय रूप से पैदा हो जाता है, यह नहीं हो सकता कि खेत में गेहूँ पेदा हो जाय 
भूसा पैदा न हो | रुई पेदा हो जाय बिनौला न हो, तेलमिल में तेल निकल आवे 
खल न निकले । इन वस्तुओं के उत्तादन में एक के साथ दूसरी वस्तु जुड़ी हुई है । 
एक के बिना दूसरी उत्पन्न ही नहीं हो सकती । रेल सेवापण में यह बात नहीं है । 
यात्रियों के साथ माल का जाना अविवार्य नहीं है। निम्न वर्ग के यात्रियों के साथ 
उच्च वर्ग के यात्रियों का जाना अथवा सोने के साथ कोयले का ढोया जाना अनिवार्य 
नहीं है । इसलिए रेल सेवार्पग का व्यवसाय संयुक्त उत्पादन वाले व्यवसायों अथवा 
ऐसी वस्तुओं के अ्रन्तर्गत नहीं आता। यदि कोई रेलवे कम्पनी अधिक यात्री ले 
ग्राने के लिए अधिक साथनों का प्रयोग करे तो यह झ्रावश्यकीय नहीं है कि उसे 
अधिक माल ढोने के लिए भी अ्रधिक साधनों को जुटाना पड़ेगा । परन्तु यदि कोई 
कृपक अधिक गेहूँ उत्पादन करे तो भूसा अधिक अपने आप उत्पन्न हो जायगा । रेल 
सेवार्पश में इस प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं है। हाँ, रेलगाड़ियों का विपरीत 
दिज्ाप्रो मे झाना-जाना संयुक्त व्यय की समस्या से सम्बन्धित हो सकता है । मान 
लीजिये कि एक रेलगाड़ी कानपुर से इलाहाबाद को गई, उसका व्यय ८०० रु० हुआ 
झोर इलाहाबाद से कानपुर वापिस आने में फिर ८०० रु० व्यथ् हम्ना | कुल १६०० 
रू० व्यय हुए । यदि कानपुर से इलाहाबाद को जाने वाले यात्री सिने और इलाहाबाद 
से कानपुर को झाते वालेयात्री न मिले, उधर से गाड़ी को खाली आना पड़े तो 
१६०० रु० का कूल व्यय एक तरफ के यात्रियों को ही उठाना पड़ेगा, परन्तु यदि 
छ यात्री उधर से भी मिल जाय तो कानपुर से जाने वाले यात्रियों को कम भाडा 
प़ंगा ! पद्द पे व्यय तो उतना ही पड़ता है, परन्तु झत्र रेल सेवा की माँग दूसरी 
झोर से भी हो गई है, इसलिए, भाड़ा कम 


हो गया है। इससे स्पष्ठ है कि अन्य संयुक्त 
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उत्पादित पदार्थों की भाँति रेल भाड़ा भी उत्पादन व्यय के अनुसार निर्धारित नहीं 
किया जा सकता । 


यह तो यातायात सेवा की मांग तथा मूल्य के आधार पर ही निर्धारित होता 
है और ऐसा करने में किसी का शोषण नहीं होता वरन्‌ इससे लोगों को कुछु छूट मिल 
जाती है, उन्हें सावधानी हो जाती है तथा सेवा उपभोक्ताओं का बोक हल्का हो 
जाता है जैसा कि ऊपर के प्रैइन में (सेवा मुल्य के) सिद्धान्त को स्पष्ट कब्ते हुए समझाया 
गया है। निर्धन यात्रियों, तथा कम मुल्यवान वस्तुओं के लिए सेवा मूल्य सिद्धान्त द्वारा 
भाड़ा निर्धारण हितकर होता है, क्‍योंकि इसके अनुप्नार प्रत्येक यात्री अथवा वस्तु 
से उसकीं झक्ति---सहन शक्ति ( कितना खर्च कर सकता है ) के अनुसार भाड़ा लिया 
जाता है । 
भाड़ा निधोरण तथा रेलवे सेवा की माँग 

साधारणतया अन्य वस्तुगओ्रों के मूल्य के समान रेल सेवा का भाड़ा भी माँग पक्ष 
द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक यात्री तथा व्यापारी को रेल सेवा की 
उपयोगिता होती है और वह उस उपयोगिता के अनुसार भाड़ा दे सकता है। लेकिन 
माँग पक्ष में रेल कर्मचारियों को भी यह ध्यान रखना पड़ता है कि भाड़ा इस प्रकार 
लिया जाय कि जिससे अभ्रधिकाधिक आय हो सके । यदि भाड़ा दर अधिक होगी, तो 
यात्री भी अपनी यात्रा कम कर देंगे, चाहे वह जोौकिया हो या कार्यवश | इसी 
प्रकार यदि वस्तु भाड़ा भी अधिक होगा तो व्यापारी लोग भी कम माल भेजेंगे। 
इन दोनों कारणों से रेल की आय कम हो जायगी । इसलिए रेलवे कम्पनियों को 
भाड़ा निर्धारण करते समय माँग पक्ष का विद्येप ध्यान रखना पड़ता है। और 
ऐसा भाड़ा निर्धारण करने के लिए जिससे अधिकतम आय प्राप्त हो सके यात्रियों और 
व्यापारियों की भुगतान क्षमता का ध्यान रखना पड़ता है। यह भाड़ा देने की शक्ति 
वस्तुओं के सम्बन्ध में उनकी कीमत पर निर्भर होती है । मूल्यवान वस्तुएं अधिक 
भाड़ा सहन कर सकती हैं अन्य वस्तुएं कम । यात्रियों के सम्बन्ध में यह नीति उनकी 
ग्राय के ऊपर निर्धारित की जाती है। यदि ऐसा न किया जाय तो या तो कम 
मूल्यवान वस्तुएं तथा कम आय वाले व्यक्ति रेलवे यातायात सुविधा का लाभ ही न 
उठा पावे, ओर यदि भाड़ा कम लिया जाय तो रेलवे कम्पनी को हानि रहे | इन 
कठिनाइयों का निवारण 'टाभप्फ४्ट शव (76 ४270० ज्षा] 5८४० सिद्धान्त के 
गनुपार किया जाता है और इस सिद्धान्त के फलस्वरूप, विभेदात्मक भाड़ा नीति 
का सहारा लेना पड़ता है । '८भरष्टग्ट छा: ॥6 (72४0० ज्ञा! 0८४० का सिद्धान्त 
यातायात को कई श्रेणियों में बाँट देता है । यात्रियों व वस्तुओं का वर्गीकरण करना 
पड़ता है श्लोर फिर भाड़ा इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि हर वस्तु अधिक 
से अधिक रुपया, सामान्य व्यय की मद में दे सके । इस समय ट्रफिक का परिमारण 
निश्चित नहीं किया जा सकता। वल्कि व्यावहारिक हृष्ठि से यथासंभव अधिक से 
अधिक ट्रंफिक आकषित किया जाता है, इस आधार पर कि प्रत्येक से परिस्थितियों 
के अनुसार विभिन्न भाड़ा लिया जाय । जिस प्रकार एक एकाधिकारी अपनी वस्तु 
की विभिन्न कीमत ले सकता है उसी प्रकार रेलवे कम्पनियाँ भी कर सकती हैं । 

विभेदात्मक नीति का पालन एकाधिकार की परिस्थिति में ही अधिक हो सकता 
है । और किन्ही अंशों में रेलवे पूर्ण प्रकार का एकाधिकार प्रास नहीं करती । कानूनी 
प्रतिबन्ध, यातायात के ग्न्य साधनों से प्रतिस्पर्धा भाड़ा निर्धारण के लिए रेलवे 
एकाधिकार को सीमित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कम कीमत वाली वस्तुओं 


दर 
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के ऊपर अधिक भाड़ा दर प्रतिस्पर्धा के डर से नहीं लगाई जा सकती इस प्रकार 
एकाधिकार प्राप्त करने वाली रेलवे कम्पनी अधिकाधिक वह भाड़ा लगा सकती है 
जिससे उसे अधिकाधिक झाय हो । और कम से कम भाड़ा दर का निर्धारण उसका 
वास्तविक व्यय करता है। साधारण तौर पर भाड़ा दर निम्नतम स्तर पर नहीं होता 
इससे कुछ न कुछ अधिक ही होता है जिससे उस भाड़े से ब्लामान्य व्यय का कुछ अंश 
भी पूर्ण हो सके ॥ | 

रेलवे भाड़ा निर्धारण सम्बन्धी निम्नांकित बातें ध्यान देने के योग्य हैं । किसी 
भी रेलवे कम्पती का भाड़ा दर किसी साधारण सिद्धान्त पर निर्धारित नहीं होता, 
वरन्‌ वह समयानुसार अनुभव के आधार पर तथा व्यवहार की दृष्टि से निर्धारित किया 
जाता है। सदेव ध्यान इस बात का रक्‍खा जाता है कि निर्धारित भाड़ा दर से 
अधिकाधिक आय प्रास हो सके । और इसके लिए उसे विशेदात्मक नीति का पालने 
करना पड़ता है। किसी वस्तु के स्थानान्तर करने में कितना वास्तविक व्यय होता है 
इसका ठीक-ठीक पता न लगा सकने के कारण भी विभेदात्मक नीति अपनानी पड़ती 
है। कहीं-कहीं पर विभेदात्मक नीति का पालन तुलनात्मक व्यय के आधार पर भी 
किया जाता है परन्तु यह सार्वभौम आधार नहीं बनाया जा सकता। विभेदात्मक _ 
नियम में यद्यपि व्यय पक्ष का ध्यान रखना पड़ता है परन्तु मुख्य तौर पर 
वस्तु के मूल्य का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और ऐसा क रने में ही 
रेलवे कम्फ्नी को अधिक लाभ प्राप्ति की आशा रहती है। इसी नीति से निर्धन 
यात्रियों, कम मूल्य की वस्तुप्रों को भी लाभ होता है और चूंकि सामान्य व्यय का 
कुछ अंश इस प्रकार के ट्रंफिक द्वारा अदा कर दिया जाता है, धनी यात्रियों और 
अधिक मूल्य वाले ट्रंफिक को भी उसमें लाभ रहता है । समाज के लिए भी यह 
नीति दो प्रकार से लाभदायक है। सबसे पहले इसी नीति के कारण रेलवे उद्योग 
श्रात्म निर्भतता के आधार पर चलाया जा सकता है। दूसरे इसी नीति के पालन से 
भ्रधिकाधिक ट्रंफिक प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भाड़ा निर्धारण करने में 
रेलवे कम्पनी को सिद्धान्त के साथ-साथ व्यवहार तथा अनुभव का सहारा लेना पड़ता 
है । संक्षेप में रेल कम्पनियों द्वारा भाड़ा पूति और माँग के अनुसार निर्धारित किया 
जाता है। पूर्ति पक्ष में निम्नांकित वातों का ध्यान रखना होता है :-- 

१-कम से कम कितना भाड़ा होना चाहिए। 

२--किसी विशेष ट्रैफिक पर कितना सामान्य व्यय होता है। 

३--किन-किन परिस्थितियों में विभिन्न दर किस प्रकार निर्धारित की जा सकती 

है। माँग के पक्ष में विशेषकर दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है-- 


(१) अधिक से अधिक कितना भाड़ा लिया जा सकता है। और 
(२) विभेदात्मक नीति का पालन कहाँ तक किया जा सकता हैं। 


(0. 2. / (7 छो2 ऋतिव ९ छवगीट जी लव वेड ७ एमंचटांफॉट 
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रेल उद्योग एक वृहृद्‌ मात्रा वाला उद्योग तो है ही 


ही, साथ ही साथ, यह 
एकाधिकारी उद्योग भी है। इसलिए इस उद्योग में उत्पादित रत का मुल्य 
एकाधिकारी वस्तु के मूल्य की भाँति निर्घारित किया जाता है । एकाधिकारी मूल्य 


की दो विशेषताएं हैं। सर्व॑ प्रथम एकाधिकारी मूल्य इस हिसाब से निर्धारित किया 
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जाता है कि उस मूल्य पर अधिक से अधिक एकाधिकारी आय उत्पादक को प्रासत 
हो सके । दूसरे, एकाधिकारिता के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तुओं का मूल्य 
विभिन्न ग्राहकों से विभिन्न दर से ले सकता है। रेल उद्योग में दूसरे प्रकार से मूल्य 
निर्धारण अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसी से रेलवे कर्पती को 
अधिकाधिक लाभ प्राप्त ह्वोता है। विभेदात्मक मूल्य के कारण रेलवे को अधिकतम 
लाभ हो सकता है क्योंकि इससे अधिक से अधिक ट्रैफिक आकप्पितब्होता है । थोड़ी 
देर को यदि मान लिया जाय कि रेलवे कम भाड़ा लेती है तो उसे हानि रहेगी क्योंकि 
जो अधिक भाड़ा दे सकते थे वे कम देकर अपना काम- चला लेते हैं। यदि वह अधिक 
भाड़ा लेती है तो कम देने वाले रेल-सेवा का उपयोग न कर सकेंगे । और इस काररख 
भी रेलवे की आय कम रहेगी। अत: रेलवे को अधिक से अधिक आय तभी प्रास हो 
सकतो है जब रेल-सेवा उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्रय द्याक्ति के 
अनुसार भाड़ा प्राप्त करें| अर्थात्‌ किसी से अधिक किसी से कम और ये विभेदात्मक 
भाड़ा बहुत प्रकार का हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी रेल 
पर यात्रा करने वाले ५ आदमी हैं. उनमें से यदि पहिला यात्री सफर करे तो उसका 
खर्च २७) रू० पड़ता है पर वह देवा २५) चाहता हैं। यदि दूसरा यात्री यात्रा करे 
तो दोनों का व्यय ५०) रु० पड़ता है और दूसरा आदमी केवल २श।।) रू० दे सकता 
है। तीसरे, को तो खर्च २:०॥) रु० प्रति व्यक्ति पड़ता है और वह २०) दे सकता 
है । चौथे के लिए व्यय २०) रु० प्रति व्यक्ति जबकि वहु १७॥॥) रु० दे सकता 
है । और यदि पाँचों आदमी यात्रा करें तो व्यय १८॥॥) रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से 
पड़ता है और शवाँ व्यक्ति कुल १५) रु० देना चाहता है | 


उपयुक्त उदाहरगा को अच्छी तरह समभने के लिए निम्नांकित तालिका में 
स्पष्ट किया जाता है । 


यात्रियों की संख्या भाड़ा देने की गक्ति यात्रा व्यय प्रति व्यक्ति 
१ २५) २७॥।) 
र्‌ २२॥) २५) 
३ २०) २०॥॥) 
है १७॥।) २०) 
9 १५) १८॥)) 


अब मान लीजिए कि रेलवे कम्पनी केवल एक व्यक्ति को ले जाने का प्रबन्ध 
करे तो उसे हानि होगी क्योंकि उसका व्यय २७॥) रु० पड़ेगा और वह व्यक्ति 
केवल २५) रु० दे सकेगा। यदि दो व्यक्तियों को ले जाने का प्रबन्ध करे तो भी 
उसे हानि रहेगी | कुल व्यय ५०) रु० का होगा झाय केवल ४3॥) रू० ! यदि 
३ व्यक्तियों का प्रबन्ध करे तो कुल व्यय ६७॥) रु० और कुल आय भी ६५।॥) रू० 
होगी अर्थात्‌ ३ व्यक्तियों को ले जाने में कोई लाभ न होगा । यदि ४ व्यक्तियों को 
ले जाय तो कुल व्यय ८०) रु० होगा परन्तु आय 5८५) हो जायगी। यहाँ पर ५) 
का लाभ हुआ । यदि पाँचों आदमियों के ले जाने का प्रबन्ध करे तो आय १००) रूं० 
और व्यय ६३॥॥) रु० होगा, अतः: ६ ) रु० का लाभ होगा । यह लाभ उपयुक्त 
उदाहरण में सबसे अ्रधिक है और तभी सम्भव है जब वह पांचों व्यक्तियों से 
विभेदात्मक आधार पर उनकी अदा करने की शक्ति के अनुसार भाड़ा ले । यदि वह 
ऐसा न करे तो उसे इस उद्योग में लाभ नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्रति यात्री का 
व्यय १८॥।) पड़ता है और यदि सब से एक ही भाड़ा लिया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति 
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से कम से कम १८॥॥) रु० लिए जाने चाहिए । इस भाड़ा दर पर चौथा और (वां 
आदमी यात्रा नहीं करेगा, केवल पहिले ३ आदमी यात्रा करेंगे, उनसे कुल आमदनी 
६७॥) रु० हो सकेगी, जबकि रेलवे व्यय 8३॥ ) रु० हो जायगा । इस प्रकार रेलवे 
को एक भाँड़ा निर्धारण करने में लाभ नहीं होता। उसे तो विशेदात्मक भाड़े से ही 
भ्रधिक आ्राय प्राद्धु होती है। हे 


उपयुक्त उदाहरण में पाँचों व्यक्तियों से अलग-अलग भाड़ा लिया जायगा। 
अधिक देने वाले से अधिक, कमः वाले से कम। यह विभेदात्मक नीति तभी लागू की 
जा सकती हैं जबकि रेलवे कम्पनी के पास एकाधिकार हो। यदि एकाधिकार 


नहोतो विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से विभिन्न प्रकार का भाड़ा नहीं लिया जा 
सकता है। 


विभेदात्मक भाड़ा विभिन्न आधारों पर लिया जाता है। उदाहरण के लिए 
आय के अनुपात से भाड़े में विश्नेदात्मक सिद्धान्त लागू किया जा सकता है अर्थात्‌ 
अधिक आय वालों से अधिक भाड़ा लिया जाय, कम वालों से कम। इसी प्रकार 
देश के विभिन्न भागों के आधार पर भी भाड़ा दर में विभिन्नता की जा सकती है। 
औद्योगिक क्षेत्र में भाड़ा दर अध-विकसित भाड़ा-दर के क्षेत्रों से अधिक हो सकता 
है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में यात।यात सुविधा आवश्यक सी है। उसके लिए वहाँ के 
निवासी या व्यापारी अधिक से अधिक देने को तंयार हो सकते हैं। अर्ध.विकसित 
क्षेत्रों में रेल-सेवा की माँग इतनी प्रबल नहीं होती । इसलिए ऐसे स्थानों में ट्रंफिक 
आकधित करने के लिए भाड़ा दर कम ही रक्‍्खा जायगा। यही बात विभिन्न मौसमों 
के लिए भी है। ऐसे मौसम में जब यातायात करना अनिवाय॑ हो तो भाड़ा दर बढ़ाया 
जा सकता है भ्रथवा समयानुसार अधिक ट्रैफिक आकर्षित करने को भाड़ा दरों में 
रियायत दी जा सकती है । उदाहरण के लिए दशहरा को छुटियों में बड़े दिन की 
छुट्टियों में अधिक ट्रफिक आकर्षण के लिए ००००८5४०४ एंव प्रचलित कर दिये 
जाते हैं। इसी प्रकार उदय के आधार पर भी भाड़ा निर्धारण में विभेदात्मक 
सिद्धान्त लाग्र किया सकता है। उदाहरणार्थ पिछले समय में भारतीय रेलों द्वारा 
देश के भीतरी शहरों से बन्दरगाहों तक कच्चे पदार्थों के ले जाने के लिए भाड़ा दर 
कम था। और बन्दरगाहों से भीतरी शहरों के लिए विदेशी निर्मित माल लाने की 
भाड़ा दर कम थी। इस प्रकार विश्ेदात्मक नीति द्वारा रेलवे कम्पनियाँ अधिक 
ट्रंफिक भझाकषित करके श्रपनी झाय बढ़ा लेती है । रेलवे कम्पनी को विमभेदात्मक 


दूसरे समय के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता । इसके साथ ही साथ रेलवे कम्पनियों 
को क्रमागत उत्पादन वृद्धि का नियम लागू होता है इन सब कारणों से रेल- 


का के मूल्य विमेदात्मक भाड़ा निर्धारण सिद्धान्त ले अनुसार निश्चित किया जा 
कृता है। 


उपयु क्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि विश्रेदात्मक भाडा के द्वारा ही किसी 
तो शोषण होता है, न किसी को मजबूर किया जाता है न इस प्रकार से 
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भाड़ा लेने से किसी पर असहा बोक पड़ता है। इसके विपरीत, इस नीति से सब हो 
लाभ होता है और यातायात की सेवा सस्ते दामों में मिल जाती है | एक प्रकार 
से लोगों को रियायत ही मिलती है। यदि पहिले यात्री को हो रेलवे ले जाय तो 
उसका व्यय २७) रु० पड़ता है पर उससे केवल २५) रु० ही लिया जाता है 
जो वह आसानी से दे सकता है । दूसरे यात्री का यातायात व्यय २५ रु० पड़ता है, 
पर वह भी २२॥) देकर २॥) रु० बचा लेता है, इसी प्रकार तीसरा तथा 
चोथा यात्री भी प्रत्येक २।) रु० बचा लेता है. और श्वाँ यात्री ३॥॥) रु० बचा 
लेता है । इस प्रकार भाड़े की विभिन्न दरों के कारण रेल को आय भी अ्रधिक हुई, 
ग्रधिक से अधिक यात्रियों ने भी यात्रा की, और सबको उनके यातायात व्यय से 
कम ही देना पड़ा मानो उन्हें कुछ 7८८०छ४४४०घम मिल गया हो अथवा उनकी आर्थिक 
दशा में उसी ह॒द तक सुधार हो गया, उनका बोर हलका हो गया । इस उदाहरण 
से स्पष्ट है कि प्रइन में दिया हुआ वाक्य सत्य है, और व्यवहार में यह सिद्धान्त भाड़ा 
निर्धारण में लागू भी होता है , 
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वास्तव में रेलवे एक ऐसा उद्योग है कि इसमें भाड़ा-निर्धारण बिल्कुल निश्चित 
वेज्ञानिक ढंग से नहीं हो सकता । कोई भी ऐसा सार्वभौम नियम नहीं बनाया जा सकता 
जिसके आधार पर विभिन्न यात्रियों तथा विभिन्न वस्तुओं का भाड़ा राज-मार्ग- 
पलायन भांति निश्चित किया जा सके । एक दौड़ने वाला व्यक्ति यदि किसी राज-मार्ग 
पर दौड़े, तो किसी प्रकार का उसे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, उसका रास्ता साफ व 
निश्चित है वह केवल दौड़ता चला जाय, पर यदि वहीं खेतों में दोड़े, तो उसे बहुत 
सी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं गड़ढा न हो, काँटे न हों, कीचड़ न हों, 
आगे खाई-खन्‍्दक न हो और इनकी उपस्थिति अथवा अन्‌पस्धिति के आधार पर उसे 
अपनी चाल घीमी व तेज करदी पड़ेगी, वह एक चाल से नहीं दौड़ सकता । इसी 
प्रकार रेल भाड़े में कोई एक सिद्धान्त निश्चयात्मक रूप से काम में नहीं लाया जा 
सकता । समय, परिस्थितियों, यात्रियों तथा वस्तुओं आदि की प्रवृत्ति के अनुसार 
विभिन्न प्रकार का भाड़ा निर्धारित करना पड़ता है | 


रेलवे एक प्रकार का मिश्रित उद्योग है। विभिन्न प्रकार के डिब्बे, विभिन्न गति से 
चलते हैं, इसका प्रयोग करने वाले ग्राहक भी भिन्न प्रकार के होते हैं, रेलवे को 
एकाधिकार प्रास होता है, इसमें लगी हुई पूजी हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है 
झौर किसी काम के लिए उसका प्रयोग नहीं हो सकता, इसका अधिकांश भाग 
पहिले से ही व्यय कर दिया जाता है, सेवा प्रदान करने में तो बहुत ही थोड़ा 
व्यय होता है, अतः दी हुई परिस्थितियों में रेलवे को अधिक से अधिक झामदती 
प्रास करनी पड़ती है, इसलिए किसी एक निम्रम के आधार पर सबके लिये सम न 
भाड़ा नहीं लिया जा सकता । हो सकता है कि समान किराया भाड़ा लाभदायक 
हो, परन्तु व्यवहार में वह सम्भव नहीं है। जंसा कि ऊपर लिखा जा चुका है रेल 
द्वारा सेवा प्रदान की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं अतः रेल सेवा का व्यय भी भिन्न 
होता है अत: समानता व एकरूपता का ब्रिल्कुल अभाव रहता है। कोई माल केवल 
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ले जाने के लिए होता है, किसी माल को एकत्रित करना, लादना, ले जाना, तथा 
भेजने आदि का काम भी रेल को ही करना है। कोई सामान तेजगाड़ी से जाता है 
कोई मालगाड़ी से, किसी माल को शीघ्र पहुँचाना होता है, किसी को देर में, कोई 
बन्द डिब्बे में भेजा जाता है, कोई खुले में तथा किसी के लिए किसी विशेष प्रकार 
के डिब्बे की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के भेजने में उत्तरदायित्व कम होता है 
किसी के में अधिछ । कोई वस्तु कम मूल्य वाली पर अधिक स्थान घेरने वाली होती है 
तथा कोई वस्तु अधिक मूल्य वाली परन्तु कम स्थान घेरने वाली होती है। इस प्रकार 
की अनेकानेक विभिन्न परिस्थिदियों में रेलवे को सेवा प्रदान करनी पड़ती है, इसलिए 
रेल-भाड़ा निर्धारण सबके लिए एक निश्चित समान नियम के अनुसार नहीं हो सकता । 


इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि यह कहता कि “रेल भाड़ लागत व्यय के आधार 
पर निश्चित किया जाना असंभव है” सत्य है। लागत व्यय के आधार पर भाड़ा 
निर्धारित करना बहुत ही कटिन है। सबसे पहिले तो लागत व्यय सबके लिए 
एक समान नहीं होता, दूसरे कौनसी वस्तु को भेजने में कितना लागत व्यय होगा 
इसका पता लगाना और भी कठिन है। वास्तव में अन्य वस्तुओं व सेवाओ्रों की 
भाँति लागत व्यय के अनुसार रेल की सेवा का मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता । 
ऐसा करने में सबसे बड़ी कठिनता यह है कि रेल की किसी सेवा का मूल्य ठीक-ठोक 
नहीं आंका जा सकता, रेल-सेवा में अधिकांश रूप से संयुक्त व्यय (०7६ ००७४) का 
सिद्धान्त लागू होता है। जिसके कारण यातायात की किसी भी इकाई का ठीक-ठीक 
लागत-व्यय नहीं निकाला जा सकता | रेलवे का अधिकांश व्यय स्थिर व्यय होता है 
जो याताय;त की घटा-बढ़ी के साथ नहीं घटता-बढ़ता । इस स्थिर व्यय को यातायात 
की इकाइयों में न्‍्यायी चित ढंग से बाँटन! और भी कठिन है, इसके लिए कोई वैज्ञानिक 
ढंग नहीं । अनुमान ही लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किराया भाड़ा पहिले 
निश्चित करना पड़ता है, और उस दर के अनुसार कितना यातायात रेल द्वारा ले 


जाने के लिए आयगा और उस यातायात को ले जाने में रेल को कितना व्यय करना 
बढ़ेगा यह सब बाद में मालूम पड़ता है | 


इन कठिताइयों के अतिरिक्त, लागत व्यय के झनुसार रेल का किराया भाड़ा 
निश्चित करना, रेल, देश, तथा उपभोक्ता तीनों के लिए हानिकारक है। क्योंकि 
इस सिद्धान्त के अनुसार रेलों से अधिक से अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता। 
उदाहरण के लिए, मान लीजिये कि २० मन वस्तु १०० मील दूर ले जाने में रेल 
को १६०) रु० खच्चे पड़ते रहें तो लागत व्यय के हिसाब से ८) रु० मन भाड़ा हो 
गया । भ्रब मान लीजिये कि इस २० मन में १५ मन कोयला है और ४ मन सोना । 
सोना मेजने वाला ८) रु० मन के हिसाब से ४०) रु० सोने का भाड़ा देगा परन्तु कोयले 
बाला ८) रु० मन के हिसाब से भाड़ा न दे सकेगा क्‍योंकि वह दूसरे स्थान पर बहुत 
तेज पड़ेगा । इस प्रकार कोयला वहाँ का वहीं पड़ा रहेगा, उसका स्थानान्तर न 
हो सकेगा। इसके पर्णि।म स्वरूप कोयले का स्थानान्तर न होने के कारण कोयले 
के उद्योग में बड़ी भारी शिधिलता श्रा जायगी, यह उद्योग ही समास हो जायगा, 
बहुत मे आदमी बेरोजगार हो जायंगे। जहाँ कोयला न पहुँचेगा वहाँ के कल-कारखानों 
को शक्ति न मिलने के कारर्ग, अपना काम बन्द कर देता पड़ेगा, वहाँ भी बेरोजगारी 
फेल जावगी, तथा उस स्थान के आर्थिक विकास में बाघा पड़ेगी । इसके साथ ही 
साथ रेलवे को काम कम मिलेगा, रेलवे केवल सोना ही ले जा सकेगी, और पुरे 
१६० २० सोने वाले से ही वसूल करने पड़ेंगे । इससे सोने वाले को लाभ कम रहेगा 
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ग्और उसका व्यापार भी शिथिल हो जायगा | इसके विपरीत यदि रेलवे विभेदात्मक 
नीति का (9०॥८ए ० ४$८४क्रां2४409) अनुसरण करे और कोयले वाले से २) रु० 
मन तथां सोने वाले से २६) रु० मन भाड़ा ले, तो दोनों का काम चल जाय। 
कोयला वाला २) रु० मन आसानी से दे सकेगा, और रेलवे को १५ मब कोयले के 
३०) रु० मिल जायेगे सोने वाला भी ३२) रु० सन न देकर २६) रु० मन के 
हिसाब से भाड़ा दे देगा । वह १३०) रु० देगा, रेलवे को वुल १६०) रु० मल 
जांयगे । सोने वाले को ३०) रुू० का लाभ हो जायगा। १५ मन कोयला ३०) रु० 
में ही दूसरी जगह पहुँच ज.यगा। इस प्रकार विभेदात्मक नीति से सबको लाभ 
होगा । यदि इस नीति का अनुसरण न करके लागत मूल्य के आधार पर भाड़ा 
लिया जाय तो हो सकता है कि भाड़ा-दर कम होने से कुछ थोड़ी सी मूल्यवान 
वस्तुओं का यातायात बढ़ जायगा, किन्तु यह वृद्धि उतनी नहीं होगी जो अनेक सस्ते 
मूल्य की वस्तुश्रों के य.त्ायात बन्द होने की कमी की पूलि कर सके । इसके साथ ही 
साथ जीवनोपयोगी अनिवार्य वस्तुओं का परिवहन बहुत कम हो जायगा । उद्योगों के 
लिये कच्चा माल, शक्ति के लिए कोयला आदि का स्थानानतर भी कम हो जायगा, 
इसका औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बहुत से क्षेत्र अविकसित पड़े रह 
जायेंगे । रेलों को पूरा ट्रै फिक न मिलने के कारण काफो भ्राथिक हानि उठानी पड़ेगी, 
इन सब बातों से यह सिद्ध है कि रेलों के किराये भाड़े में समानता स्थापित करना 
ग्रवांछनीय है । इसके विपरीत विभेदात्मक नीति जिसके अनुसार वस्तु की क्षमता के 
आधार पर(ए्१9६ ६॥६ (४० का!) ४९४ ही भाड़ा लगाया जाना चाहिये | इसके 
अनुसार मूल्यवान वस्तुएँ तथा घती यात्री भ्रधिक भाड़ा देने की क्षमता रखते हैं उनसे 
ग्रधिक से अधिक भाड़ा लिया जाना चाहिए, शेष से कम जैसा कि ऊपर सोने तथा 
कोयले के उदाहरण से स्पष्ट किया गया। ऐसा करने में यातायात के व्यय का विशेष 
ध्यान नहीं रकखा जा सकता । 
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दूरी के आधार पर भाड़ा-दर प्रायः तीन प्रकार से निर्धारित किया जा 
सकता है-- 

(१) ( 790 ण ८५५०| 7्रग८४8० 72८ ) निश्चित प्रति मील दर-- इसके अनुसार 
भाड़ प्रति मील के हिसाब से निश्चित रहता है और वह दूरी के हिसाब से घटता 


45 3) &42797045 (प्त ग0 प्रफ&४४००छ७छ7 


व बढ़ता है। इसकी घटा-बढ़ी ठीक दूरी के आधार पर होती है, २० मील का 
भाड़ा १० मील के भाड़े से ठीक दो गुना होगा तथा ४० मील के भाड़े से ठीक 
आधा | यदि किसी चीज का भाड़ा एक आना प्रति मील है तो २० मील का भाड़ा 
२० आने, १० मील का भाड़ा १० आने तथा ४० मील का भाड़ा ४० आने होगा । 
हिसाब लगने में तो यह भाड़ा नीति सरल तया अच्छी मालूम पड़ती है पर वैज्ञानिक 
दृष्टि से यह ठीछू प्रतीत नहीं होती दूरी बढ़ने से व्यय कैम होता जाता है, ऐसी 
दशा में कम दूरी तया अधिक दूरी का एक द्वी दर से भाड़ा लेना असंगत मालूम 
पड़ता है । है 

दूसरी पद्धति (६००८7 ४९४ 726) शुण्डाकार भाड़ा है, इस रीति से लगाए गये 
भाड़े की दर दूरी की वृद्धि के साथ घटती जाती हैं । ४० मील का भाड़ा १० मील 
के भाड़े से ठीक चार ग्रुना न होकर उससे कुछ कम ही रहेगा । इस प्रकार के भाड़ा 
दर से दूर के यातायात को प्रोत्साहन मिलता है। इसे ( ८८(८5०००३० ) भाड़ा भी 

हते हैं। इससे यातायात की वृद्धि होती है देश की आर्थिक उन्नति में सहायता 

मिलती है। क्‍ 

तीसरी पद्धति प्रादेशिक भाड़ा (4०४८ 7०८८) है । इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी 
रेलवे लाइन को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक क्षेत्र का एक 
किराया निश्चित कर दिया जाता है और उस क्षेत्र के अन्तर्गत वही किराया 
लिया जाता है। उस क्षेत्र के अन्तर्गत दूरी से कोई अन्तर नहीं पड़ता । डाक महसूल 
इसी प्रणाली के अनुसार लगाया जाता है । डाक चाहे १० मील जाय अथवा ५० मील 
या १०० मील, महसूल एक ही देना पड़ेगा । भाड़ा लगाने का यह एक शत्यन्त सरल 
ढंग है । 

इन तीनों प्रयोगों में से ५५०८7०६४ 72८ ही सब से उत्तम मालूम पड़ता है। 
६५५७» 77८98८ 72८ से अधिक दूर जाने वाली वस्तुओं पर अधिक बोभ पड़ता है 
तथा 2०४८ 7०४6 से कम दूर जाने वाली वस्तुओं पर झधिक बोभ पड़ता है, ६५०७7१72 
४४८ से दोनों का बोक हलका हो जाता है । इसके आधार पर ८०७०७ ४77९92८ 
£श८ के अनुसार दूर जाने वाली वस्तुओं को अधिक भार नहीं सहना पड़ता न 
2०7८ 720८ के अनुसार कम दूर जाने वाली वस्तु को अधिक भार सहना पड़ता हैं । 
इसके विपरीत ४४०८४०९8 7०४६ के अन्तगंत दोनों प्रकार की दूरी को भेजी जाने वाली 


वस्तुओं को लाभ रहता है क्योंकि इस प्रणाली के अनुसार दूरी में वृद्धि के अनुसार 
भाड़ा-दर घटती जाती है । 


संक्षेप में ८१४०४ :77!८७४८ 72६८ के दोष निम्न|लखित हैं-- 

(१) यह सौति न्याय संगत नहीं है, दूरी वृद्धि के साथ व्यय कम हो जाता है। 
परन्तु भाड़ा वही बना रहता है। अतः कम दूर भेजी जाने वाली वस्तु पर अधिक 
भाड़ा होना चाहिए और अधिक दूर 


भा ; कि भेजी जाने वाली वस्तु पर कम | 
लेकिन इस प्रणाली के अनुसार दोनों पर एक ही भाड़ा लिया जाता हैजो कि 
प्रमुचित है । 


(२) यह अधिक दूरी वाले ट्रंफिक को हतोत्माह करता है, इस प्रकार के ट्रैफिक 
विशेष कर कम हक कीमत वाली वस्तुएँ अधिक दूर जाने में इतने अधिक भाड़े को वहन 
नहीं कर सकतीं इसके फलस्वरूप या तो इस प्रकार का ट्रैफिक कम हो जायगा या 


पसरे स्थ/नों में इसकी कौमत अधिक होने के कारण, वहाँ माँग कम हो जायगी 


+ « चछ 
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ग्रथवा साधारण व्यक्तियों को अपने बजट में हेर-फेर करना पड़ेगा, हर हालत में इससे 
रेलवे को व जनता को हानि होगी । रेलवे की आमदनी कम हो जायगी । 


इसी प्रकार 2०४८ 72८ के अनुसार यदि भाड़ा लिया जाय तो उसमें थोड़ी दूर 
जाने वाली वस्तु पर भ्रधिक भार पड़ता है, अतः इस प्रकार का ट्रैफिक कम ही जायगा, 
रेलवे को हानि होगी, उपभोक्ताओं को वस्तु के समीप होने पर भी छोई विशेष लाभ 
नहीं होगा । इसके साथ ही साथ अधिक दूरी वाले ट्रैफिक की अपेक्षा कम दूरी वाले 
ट्रैफिक के साय अन्याय भी होगा । यदि किसी वस्तु क्लो दो 2०४८४ के मध्य भेजने का 
प्रन्‍न हो तो इसके साथ और भी अधिक अन्याय होता है । 


४००४ ४४ 7०४6 से उपयुक्त सारे दोष दूर हो जाते हैं, कम दूरी वाले ट्रं फिक 
प्र अधिक भाड़ा तथा अधिक दूरी वाले ट्रैफिक पर कम भाड़ा लेकर दोनों प्रकार 
के ट्ै फिक्र को प्रोत्साहन मिलता है, रेल को अधिकतम कार्य मिल जाता है जिससे 
उसकी आय अधिक होती है और किसी भी प्रकार के ट्र फिक्र के साथ अन्याय 
नहीं होता । 

इन रीतियों के अतिरिक्त ४7०५० 7०५ के अनुसार किसी क्षेत्र के अ्रन्तगंत अनेक 
स्थानों का एक समुदाय म/न लिया जाता है जिनमें से सभी स्थान भेजने वाले स्थान 
से एक-सी दूरी पर नहीं होते परन्तु उन स्थानों तक वस्तुओं के भेजने का भड़ा एक 
ही होता, दूरी का कोई विचार नहीं रक्खा जाता. यह भाड़ा प्रायः कम से कम दूरी 
वाले स्थान के बराबर होता है, इससे रेल कर्मचारियों को सुविधा तो होती है 
लेकिन अधिक दूर भेजी जाने वाली वस्तुश्रों की अपेक्षा कम दूर वाले ट्रंफिक के साथ 
अन्याय ही रहता है इस दोष को दूर करने के लिए विभिन्न स्थान प्राय: एक ही दूरी 
के रखे जाते हैं लेकिन इसमें बिल्कुल समता नहीं हो पाती । 


8]0८४8 72८ के अनुसार अक्षांस तथा देशान्तर रेखाओं के अनुसार छोटे-छोटे 
वर्ग (7!0८55) बना दिये जाते हैं। इन वर्गों के स्टेशनों के अनुसार उपवर्गों में बाँटा 
जाता है तथा वर्ग से वर्ग एवं उपवर्ग से उपवर्ग के लिए अलग-अलग दरे निर्धारित 
कर दी जाती हैं। इस प्रकार के वर्ग बनाने में आथिक एवं परिवहन सम्बन्धी 
विशेषताओं का कोई विचार नहीं किया जाता अतः इसमें भी आशिक दृष्टि से क्रिसी 
ट्र फिक के साथ अन्याय हो जाता है | 


5ए८टांथ ४०६८ के अन्त गत विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के स्थानीय 
यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए विद्येष प्रकार का सस्ता भाड़ा लिया जाता है । 
यह रीति विशेष परिस्थितियों के लिए ही है, सामान्य रूप से यह नहीं अपनाई जा 
सकती । इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि एभु८एंग8 ए7श6 ही 
सबसे अधिक उपयुक्त है । 


भारतीय रेलों के भाड़े का इतिहास प्रायः अन्य देशों की रेलों के भाड़े के अनुसार 
ही रहा है। प्रारम्भ में यहाँ की दरें भी ऊँची थीं। सन्‌ १८८३ में भाड़े सम्बन्धी नीति 
का नियमानुसार नियन्त्रण किया गया तथा उसमें यथा सम्भव एकरूपता स्थापित की 
गई | ८८।८३०००१८ 7४7९७ पालन करने की नीति को उचित मान लिया गया। सम्‌ 
श्य८७ में भारतीय सरकार द्वारा नई नीति की घोषणा की गईं जिसके अनुसार 
भारतीय रेलों वो दूरी के अनुपात से (४४]९७8८ 72६5 306 97८5) तथा सीमान्त 
भाड़े ([दप्यंगव ८टाशट2०७) के आधार पर भाड़ा लगाने का अधिकार दिया गया। 
उद्बतम तथा न्यूनतम सीमाओं के घटाने व बढ़ाने का अधिकार भी मिला । सन्‌ 


ए 
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१८९० में उच्चतम तथा न्यूनतम भाड़े निर्धारित कर दिये गये । इसमें विशेष वर्गों को 
छोड़कर अन्य वर्गों के उच्चतम व न्यूनतम भाड़े एक से ही थे जो अनुचित था अतः 
१८६१ में उनमें संशोधन किया गया । बाद में रेलों द्वारा 00८४ 72:४3 चालू किये गये 
जिनके क्परण यातायात के स्वाभाविक मार्ग में बाधा हुई। सन्‌ १६१० में [76ीथा 
73[[ए2ए ००767८॥०८ 355029009 द्वारा तैयार किया गणा। एक सामान्य वर्गीकरण 
कुछ रेलों ने लागू किया | सन्‌ १६१४ में इस सामान्य वर्गीकरण को संशोधित रूप में 
रैलवे बोर्ड ने स्वीकार किया। १६१७ में भाड़े की दरें बढ़ा दी गई | सन्‌ १९२१ 
में इसमें और भी वृद्धि की गई। अकवर्थ कमेटी ने भी भाड़ा वृद्धि नीति का समर्थन 
किया फलत: १६२२ में भाड़ों की उच्चतम दरों में १५ से २५ प्रतिशत ह की वृद्धि की 
गई, न्यूनतम दरों में कोई परिवतेत नहीं किया गया । उपयुक्त सुधारों से भी भाड़ा 
पद्धति में विशेष उचित परिवर्तन नहीं हुआ । इसके अनुसार अनेक न्यूनतम भाड़े 
लागत व्यय से भी नीचे पहुँच गए | आशिक मनन्‍्दी के कारण रेलों ने अपने किराये 
भाड़े और भी बढ़ाने प्रारम्भ किए। इन सब कारणों से रेलों की भाड़े सम्बन्धी 
नीति की कड़ी आलोचना होने लगी और १६३६ ई० में वर्गीकरण में परिवर्तन 
किया गया। दस के स्थान पर १६ वस्तु वर्ग कर दिये गये । परन्तु यह परिवर्तन भी 
उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ | द्वितीय युद्ध प्रारम्भ होते ही १६४० ई० में भाड़ा फिर 
बढ़ा दिया गया। परन्तु इस समय तक देश की अर्थ व्यवस्था में भारी परिवर्तत हो 
गया था। ओ्ौद्योगिक संगठन तथा व्यापार व्यवस्था का रूप काफी बदल चुका था। 
इन परिस्थितियों में बहुत दिनों से चली आई भाड़ा पद्धति में भी परिवरतेत करने 
की श्रावरयकता प्रतीत हुई । इस समय तक यद्यपि भारतीय रेलवे की भाड़ा नीति 
में कई बार परिवतंन हो चुके थे | फिर भी यह पद्धति दोषपुर्ण ही बनी रही । 


आधारभूत वर्ग-भाड़े, क्रास रेट्स, दूरी के अनुपात से घटते-बढ़ते थे । इसमें 
वस्तुओं की वहन दक्ति के सिद्धान्त का कोई विचार न किया गया था। वर्ग भाड़ों 
के समानानतर होने के कारण उनसे विचलन अनिवार्य हो गया। कभी-कभी 
वस्तुओं का वर्गीकरण बदलना पड़ता था। 5८7€4७८त 7%«७ का प्रयोग करना 
पड़ता था। स्टेशन रेट देने पड़ते थे । इस प्रकार भाड़ों मे विषमता बढ़ती जाती 
थी ओर कायें प्रशाली भी कठिन तथा जटिल होती जाती थी। विशेष प्रकार के 
अथवा स्टेशन से स्टेशन तक के भाड़े प्रायः भनिश्चित होते थे । इन भाड़ों को ज्ञात 
करने में व्यापारी वर्ग को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था | प्शप्यांगको 
एभहटब तबवा एथशडएफथ्या ८०72९$ में किसी प्रकार की एकरूपता व साम्यता 
नहीं थी। इन सब दोषों को दूर करने के लिए सन्‌ १६४४ ई० में भारतीय रेल 
सम्मेलन ने काये प्रारम्भ किया और विश्येपज्ञों की सहायता से भारतीय भाड़ा पद्धति 
की एक नवीन रूप-रेखा प्रस्तुत की गई। जिसे भारतीय सरकार ने स्वीकार कर 
लिया श्र वह भ्रक्टूवर १६४८ ई० से लागू कर दी गई । 


इस भाड़ा पद्धति से प्राचीन पद्धति के बहुत से दोष दूर हो गए हैं। अब भाड़ि 
दूरी के अनुपात से घटने,बढ़ने के बजाय दूरी के बढ़ने के साथ घटते जाते हैं। 
एड पजन्ग्ा को प्रोत्साहित करने के लिए डब्बे भरे माल के लिए तेरह नई 
पवुप चए. ६६ ४४०००४८ आधार पर प्रस्तुत की गई हैं। उच्चतंम भाड़ों की वृद्धि 
के साथ नवीनतम भाड़ों में भो वृद्धि की गई है। इस प्रकार रेलों की पक्षपात 
प्रणाली में काफी कमी हो गई है। श्रब सारी रेलें यातायात प्रेषण कौ दृष्टि 
से एक इकाई मानी जाती है । इसलिए ००शाप्रध०७६ ग7[४४४९ के अनुसार भाड़े 
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लगाए जाने लगे हैं। इससे बीच में नये सिरे से भाड्े लगाये जाने की आवश्यकता 
दूर हो गई है। अब्र विज्ञेप प्रकार के वर्य-भाड़े ४८६४ंपा८५ 7४65 तथा स्टेशन से 
स्टशन तक के भाड़े की पद्धतियाँ समाप्त कर दी गई हैँ । इसी प्रकार 5007 ४5098706 
८एभ22८5, (दाएापए] 282828, ए875॥फग्रथ्या। ८7०/22०५ इत्यादि की, विपमता! 
हंटा कर इनमें एकरूपतब् स्थायित कर दी गई है। वर्ग संख्या १६ से घटाकर १५ 
कर दी गई है। वर्गों के नाप सरल कर डिये गये हैं। नई भाड़ा दद्धिति के अनुसार 
कम से कम दूरी वाले मार्ग से माल ले जाने का प्रयत्त किया जाता है । शि७86 
7८8750£75 छाप दिये गये हैं जिससे कर्मचारियों की क्िनाइयाँ दूर हो गई हैं । 

इन सुधारों तथा परिवतनों के होते हुए भी व्यापारी वर्ग तथा उद्योगति नवीन 
प्रणाली से मी संतुष्ट नहीं हैं। एक तो इन लोगों से किसी प्रकार की सलाह नहीं 
ली गई थी । दूसरे, रेल दायित्व तथा स्वामी दायित्व सम्बन्धी भ.ड़ों का अन्तर अनी 
भी आवश्यक जोखिस से अधिक बतलाया जाता है। और यह पद्धति अब भी उचित रूप 
से सरल व वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदत्त 
करने की आवध्यकता है। सम्बन्धित व्यक्तियों का सुझाव हैं कि एक केन्द्रीय भाड़ा 
निर्धारण समिति की स्थापना की जाय. जो हेल भेड़ एद्धति के नाए स्वरूप को 
ग्रधिक वैज्ञानिक बना सके । नवीन भाड़ा पद्धति से उद्योग और व्यापार को कुछ 
हानि ही हुई है । विशेष भाड़े की प्रथा का अन्त करने से शिशु उद्योगों को विकृलित 
होने में कठिनाई का स।मना करना पड़ रहा है। औद्योगिक विकास के लिये प्रसरम्भ 
में विशेष प्रकार के सस्ते भाड़ों का प्रचलन आवश्यक है | इस व्यवस्था में थोड़। दूर 
के यातायात के भाड़े पहिले से ग्रधिक हो गए हैं। एक तो ६६।८४८०ए४ पद्धति के 
अनुसार थोड़ी दूर का भाड़ा अपेक्षाकृत अधिक है । ८एआंग३ई ९978८5 एक सेहों 
जाने से उनका भार कम दूरी के यातायात पर अधिक पड़ गया है ! 


इन सब दोपों को दूर करना भी औद्योगिक विक्रास के लिए आवश्यक है | रूप 
रंग और आकार को देख कर सब वस्तुओ्रों को कुछ वर्गों में विभाजित कर लिया जानता 
चाहिए, फिर उनकी देय शक्ति के अनुसार भाड़े निर्धारित किये जाने चाहिये । वास्तव 
में कोई भी भाड़ा दर प्रणाली बहुत काल के लिये स्थिर रूप से निद्चत नहीं की 
जा सकती । आयथिक संगठन में परिवर्तन होने के साथ-साथ यातायात सेवा की साँस 
में भी परिवर्तन होता रहता है । इस परिवर्तन का ध्यान भाड़ा निर्धारण करते समय 
अवश्य रक्‍्खा जाना चाहिए । यह तभी सम्भव है जब भाड़ा दर प्रगाली में समव-समय 
पर परिवतंन होता रहे । 
(0. 27.  शैए& छ5046९5 ०00-- 
(]) रिक्षीजश्न8ए (872५ ६07 ए935527 ४६४४, 
(2) लंड के ए0ता0एा एता5907 7 708. 
(3) रिव्योज्र४ए लेहर३६ टॉ808०5 06 925९९ पछएणा ४ ०फ 
छ्डि छादें 2ठ5752८४ 
(4) [6 ॥छए०४७7९९ 6 0ए2772९४ए 205६5 १9 
8. फिध्ाएणश8 पु 
5. शिठाठतत फ़ैजड पाप 2४७४2. 


(7) रिश्ञाज़ि3ए क्षिट्5 (0 9255९089275. 
यात्रियों के भाड़े की समस्या वस्तु भाडा समस्या से भिन्न हे। यात्रियों के 
सम्बन्ध में बहुत सी सेवाएँ अपित नहीं करती पड़ती जिनका अप करता वस्तुओं 
के यातायात में अनिवार्य हो जाता है । वस्तुओं को गाड़ी में रखना. उतःरना, ढकना, 
हे ?-- 


5५9 5 &?7980430प 70 प्&ए870छ7' 


न ढकना, एकत्रित करना, उपयुक्त व्यक्तियों को सौंपना आदि अनेक कार्य रेलवे 
कम्पनी को करने पड़ते हैं। इस प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता यात्रियों के संबंध 
में नहीं पड़तीं। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में एक प्रकार का अनिवार्य 
वर्गीकरण कर दिया जाता है कि अम्रुक वस्तु अम्ुुक वर्ग की मानी जायगी। यात्रियों 
के लिये ऐसा नहीं किया जा सकता । हम किसी यात्री से यह नहीं कह सकते कि तुम्हें 
प्रथम श्रेणी में ही जाना पड़ेगा। वस्तु की श्रेणी निर्धारित होती है और उसी 
श्रेणी के हिसाब से उसे भाड़ा देना पड़ता है। यात्री अपनी श्रेणी स्वयं निर्धारित 
करता है। फिर उसे उसके अनुसार भाड़ा देता पड़ता है। यात्री-भाड़ा-निर्धा रण- 
समय रेलवे कम्पनी आर्थिक उददृश्यों के अतिरिक्त सामाजिक उहृश्यों का भी ध्यान 
रखती है| उद्ाहरग्यार्थ. विद्यार्थियों, मजदूरों के लिए सस्ते टिकट प्रचलित कर सकती 
है । इसी प्रकार प्रदर्शनी आदि के लिए तथा अन्य यात्राग्रों के लिए सस्ते टिक्रढों का 
चलन हो सकता है। वस्तु भाड़ा निर्धारण के सम्बन्ध में केवल श्राथिक उद्द श्य ही 
रहता है कि कैसी भाड़ा नीति रहे जिससे कम्पनी को अधिकाधिक झाय हो साथ 
ही साथ अधिकाधिक वस्तुओं का यातायात हो सके। 


यात्रियों के वर्गीकरण व उनके भाड़ा निर्धारण में कई प्रणालियाँ प्रयोग में 
लाई जा सकती हैं। यात्रियों को थोड़ी श्रेणियों में बाँठा जाय परन्तु, प्रत्येक श्रेणी 
के अन्तर्गत भाड़े को दरें बहुत हो, अथवा यात्रियों की श्रेणियाँ बहुत हो, फिर हर 
श्रेणी में दरों की विभिन्नता कम हो | वर्गीकरण की कोई सी प्रशाली क्‍यों न 
अपनाई जाय किसी श्रेणी का चुनना हर यात्री की स्वेच्छा पर निर्भर होता है। 
इसलिए वह अपनी श्रेणी चुनते समय निम्नांकित बातों का ध्यान रखता है । 

(१) वह किसी यात्रा के लिए कितना घन दे सकता है। 

(२) यात्रा करने में उसे कितना आराम व सुविधाएँ चाहिये । 

(३) कितने समय में वह अपनी यात्रा पूरी कराना चाहता है। 


विज्षेष परिस्थितियों में इन विचारों के अतिरिक्त यात्री को कुछ अन्य बातों का 
भी ध्यान करना पड़ता है। उदाहरगाःये, द्वितीय महायुद्ध के समय जब भारतीय 
रेलों में भ्रधिक से अधिक भीड़ें चला करती थीं बहुत से यात्री टिकट न ले सकने 
के कारण स्थान न पाने के डर से, स्त्रियों के साथ होने के कारण निम्न श्रेणी का 
टिकट न लेकर किसी उच्च श्रेणी का टिकट लिया करते थे। यद्यपि ऐसा करना 
उनकी शक्ति के बाहर था उन्हें उच्च श्रेणी की झ्ावश्यकता न होती थी। इस 
प्रकार श्रेणी निर्धारण के समय यात्रियों को परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न बातों 
का ध्यान रखना पडता है! 

भाड़ा निर्धारण करते समय कभी-कभी दूरी का भी ध्यान रखना पड़ता है । 
इसके प्रनुसार शिश 7276६, 206 5एशंटए 0 746 वे (3०6ए४ंए78 7०८४ के आधार 
पर किराया निर्धारित किया जाता है । 

£2/9६४ 72६ के अनुसार भाड़ा दूरी के आधार पर बढ़ता चला जाता है। यदि 
८ पा० प्रति मील भाड़ा है तो १२ मील के ८ आने व २४ मील के १) रु० इत्यादि 
होता चला जाता था । 

दूसरी प्रण्णाली के अनुसार दूरी विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर दी जाती है । 
एक क्षेत्र एक 2०६ समझा जाता है और उसके अच्तर्गत कहीं भी यात्रा की जाय 
भाड़ा एक ही प्रकार का होता है। इसमें दूरी का प्रशत नहीं उठता । 


तीसरी प्रणाली के अनुसार दूरी अधिक होने के साथ-साथ भाड़ा दर प्रति मील 
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घटता जाता है । किसी-किसी जगह पर भाड़ा निर्वारगा के समय किसी एक बान का 
ध्यान न रख कर सब बातों का रूपाल रकखा जाता है । 
भाड़ा निर्धारण करते समय सेवा व्यय का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूरी के 
आधार पर भाड़ा निर्धारण करने के पद्चात्‌ यह निश्चय करने के लिए रह जाता है 
कि यात्रियों से क्रिस दर बक्से भाड़ लिया जाय। यात्रियों के बातयान के सम्बन्ध में 
ये निश्चय करना कठिन है कि उनके यातायात में कितना व्यय हाँता है। क्योंकि 
प्रत्येक गाड़ी के चलाने में दो प्रकार का व्यय सम्मिलित होता है। (१) सामान्य 
(२) विशेष, और इन दोनों में मिलाकर जितना व्यथ होता है उसी के आधार पर 
यात्रियों से भाड़ा लिया जा सकता है। यात्रियों से कुल मिलाकर केवल उतना ही 
भाडे के रूप में नहीं लेना है कि जितना उस होप गाड़ी के चलाने में ख् होता 
है, वरन उससे कुछ अ्रधिक, जो सामान्य व्यय में कुछ झदा कर सके । चूंकि सामान्य 
व्यय के वर्गीकरण के लिये भी कोई निश्चित वेज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है इसी प्रकार 
किसी गाड़ी के चलाने का सम्पूर्णा व्यय भली-माँति निश्चित नहीं किया जा सकता ! 
फिर भी कुछ परिस्थितियों को घ्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणी के यात्रियों का भाड़ा 
निर्धारित किया जा सकता है और इसमें विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को प्रदत्त 
सुविधाओं का ध्यान रखना भी आवश्यक हो जाता है। विभिन्न श्षछी के भाड़ 
निर्धारण में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवश्यक्रीय होता है । यदि टू फिक 
ग्धिक मिले, गाड़ियों के आने-जाने में समय कम लगे, गाड़ियाँ इधर-उघर कम 
खड़ी हों, स्टेशन व रेलवे लाइन पूर्ण रूपेणा कार्य में लाई जा सके तो यात्रियों के 
“ले जाने का व्यय कम पढ़ता है। उसी प्रकार यदि अनेक यात्री सदैव बहुत संख्या में 
यात्रा करते रहें तो इससे भी यात्रा व्यय क्रम पढ़ता है । इसी प्रकार यदि कोई विशेष 
रियायत वाला टिकट बाँट लिया जाय तो वह भी म.मूली टिकट से सस्ता पड़ता है। 
उदाहरण के लिए, ६५ माह का टिकट ३ माह वाले से, और १२ माह का ६ माह के 
टिकट से सस्ता पड़ता है। सीजन के टिकट अधिक निद्चितता तथा हेश्ट्र८-४:5६४ 
के कारण कम खर्चीले होते हैं । इस प्रकार ट्रैफिक का परिमाण भाड़ा निर्धारण 
में काफी प्रभाव डालता है । जितना ज्यादा ट्रैफिक होता हैं उतना ही कम व्यय 
पड़ता है । 
इसी प्रकार भाड़ा अदा करने की शक्ति भी भाड़ा निर्धारण करने में काफी प्रभाव 
डालती हैं । ऐसा हो सकता है कि गाड़ियों में काफी भीड़ करने के लिए भाड़ा कम 
कर दिमा जाय । लेकिन ऐसे अवसरों पर माँग पन्ष पर ध्यान देना भी आवद्यक हो 
जाता है। माँग पक्ष की ओर से यह देखना पड़ता है कि किस समय किस-किस प्रकार 
के यात्री कितना-कितना भाड़ा देकर अधिक से अधिक संख्या में यात्रा कर सकते 
हैं । और इसी शक्ति के आधार पर बहुत से अवसरों पर भाड़ा घटाकर सस्ते टिकट 
चालू कर दिए जाते हैं जिससे रेल-सेवा की माँग अधिकाधिक बढ़ सके, अधिकाधिक 
संख्या में लोग सस्ते टिकट खरीदें और इस प्रकार रेलों की आय बढ़ावें। 
(2) फिटाशध5 70007 ए॥5907 47 पए09, 


भारत में मोटर यातायात के सम्बन्ध में संयुक्त लागत व्यय की कोई समस्या 
नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक मोटर या तो केवल सवारियाँ लादती है या केवल 
माल ढोती है। प्रत्येक यात्रा का व्यय अलग से ज्ञान हो जाता है। घिसावट व्यय 
तथा ब्याज की रकम भी आसानी से निर्घारित की जा सकती है। अन्य प्रकार के 
व्यय भी आसानी से मालूम किये जा सकते हैं। कुछ अनुमानों के आधार पर इस 
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देश में मोटर यातायात का प्रतिमील व्यय निकाला गया है और वह लगभग ६ पैसे 
प्रतिमील प्रतियात्री एक साधारण मोटरगाड़ी के लिये पड़ता है। मोटर यातायात 
का प्रवन्ध भी सरल है और प्रत्येक प्रबन्ध का क्षेत्र भी सीमित है । इसलिये प्रबन्ध पर 
क्रिया गया व्यय भी सरलता से ज्ञात हो जाता है। इन दोनों के आधार पर मोटर 
भाड़ा आसानी से निर्धारित किया जाता है। मोटर याक्रयात के व्यय में कर एक 
मुख्य स्थान रखता है। विशेषकर पेट्रोल कर के कारण मोटर यातायात पर कर का 
भार अधिक पड़ता है। पेट्रोल के स्थान पर यदि डीजल आयल का प्रयोग होने लगे 
तो कर-भार कम हो जाता हैब यह कर का भार बड़ी-बड़ी गाड़ियों के प्रयोग से भी 
हलका हो जाता है। लेकिन बड़ी गाड़ियों का प्रयोग तभी सम्भव है जबकि पूंजी 
पर्यात मात्रा में हो । ट्रैफिक भी बहुत हो और सड़कें अच्छी हों । भारत में मोटर 
न बनने के कारण भी यहाँ पर मोटर संचालन व्यय तथा भाड़ा अधिक है। मोटर 
भाड़ा तिर्धारण करने में अनुभव का सिद्धान्त ही मुख्य सिद्धान्त है, पहिले अनुमान से 
यातायात व्यय निकाला जा सकता है श्रौर उसके आधार पर भाड़ा निर्धारित किया 
जाता है । इसके पश्चात कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बद भाड़े में कमी-वेशी की 
जाती है। 
(3) रिक्र/ज्3प ए22॥ 27978९८५ 270९ 93560 प्र०0४ 007 वर्ण ब्रा ट०्आापबटा. 
जनसेवी उद्योग साधारण तौर पर प्राकृतिक एकाधिकार के रूप में होते हैं । 
रेलवे भी एक प्रकार की 77706 पतए उद्योग तथा एकाधिकार उद्योग है। 
विभिन्न रेलवे कम्पनियों में प्राय: प्रतिस्पर्धा कम रहती है। इससे वे अपने भाड़े 
एकाधिकारी परिस्थितियों में विश्चित करती हैँ । परन्तु उनका एकाधिकारी अधिकार. 
अपूर्ण होता है। उन्हें यातायात के अन्य साधनों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना 
पड़ता है । फिर भी वे कुछ एकाधिकारी अधिकारों का प्रयोग करती ही हैं । कम से 
कम उनका एकाधिकार अ्रधिकार यदि पूर्ण नहीं है तो सीमित अवस्था में तो है ही । 
इसलिए वे अपने भाड़ा निर्धारण करने में ६४7४४ तथा ००४४7४३८ दोनों उपायों का 
प्रयोग करती हैं। टेरिफ के आधार पर भाड़ा निर्धारण करने में वे यातायात सेवा 
का उपयोग करने वाले पक्षों की क्रय शक्ति का ध्यान रखती हैं। और जो भाड़ा दर 
वे निर्धारित करती हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है और इसी सूची को टैरिफ 
कहते हैं । इस टरिफ में भाड़ा दर सम्बन्धी बहुत से नियम व उपनियम दिए होते हैं । 
टैरिफ के अनुसार भाड़ा निर्धारण वहाँ उन उद्योगों में होता है जहाँ कि यातायात 
सेवा का उपयोग करने वाले बहुत होते हैं । क्योंकि जब पूर्ति करने वाले के पास कुछ 
सीमा तक एकाधिकारी अधिकार होता है तभी टैरिफ प्रथा के अनुसार भाड़ा निश्चित 
किया जा सकता है | ८०४४४८६ 77९६४06 के अनुसार किसी वस्तु की कीमत आपसी 
सममौते के अःघार पर निश्चित की जाती है और यह प्रथा उन परिस्थितियों में 
प्रपनाई जाती है जहाँ क्रप-विक्रप करने वाले दोनों पक्ष एक ही शक्ति के होते हैं । 
यात्रियों के भाड़ा निर्धारण करने में (४7४ 9९४०० ही उचित समझा जाता है 
क्योंकि यात्री लोग इसी प्रकार की छपी छपाई सूचियों को अधिक पसन्द करते हैं । 
सामान के लिए यद्यपि भाड़ा विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न होता है परन्तु 
इसमें भी किसी प्रकार के /मश्टअंणांग2 का अभाव ही रहता है। इस प्रकार 
. गकाधिकारी अधिकार प्राप्त करने के कारण रेलवे कम्पनियाँ टैरिफ के आधार पर 
ही भाड़ा निर्धारित करती है। और विज्ञेष व्यक्तियों के साथ समझौता करके भाडा 
निर्धारण प्रशानी यथा संभव नहीं अपनाई जाती । यदि कभी किसी रेलवे के 
एकाधिकारी अधिकार में कमी हो जाय नो फिर कुछ न कुछ समझौता भी करना 
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पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि यदि रेलों को पूर्ण प्रतिस्पर्ता की परिस्थिति का सामना 
करना पड़े तो टेरिफ प्रथा के अनुसार भाड़ा वसूल नहीं किया जा सकता । उस 
परिस्थिति में तो 2भष्टआापएए प्रथा का ही सहारा लेता पड़ेगा. क्योंकि इस दशा में 
कोई भी व्यापारी कम से कम भाड़ा देने का प्रयत्न करेगा और वह यातायात के 
उसी साधन को अपनाएगछ जो कम से कम भाड़ा लेने को तेयार हो जाय । इस दशा 
में व्यापारी तो कम से कम भाड़ा देने का प्रयत्न करता है और रेलवे कम्पनी अधिक 
से अधिक लेने का प्रयत्न करती है । और बाद में जिस दर पर समझोता हो जाता है 
वही भाड़ा दर निद्दिचत की जाती है। ऐसी दशा में यदि रेलवे कम्पनियों के पास 
व्याप।रियों की माँग अधिक हैं तो भाड़ा दर ऊँची रंहेगी | यदि माँग कम है तो भाड़ा 
दर नीची रहेगी। चूकि माँग सब काल स्थिर नहीं रहती, इसलिये भाड़ा दर में 
परिवर्तत होता रहेगा और यह ॒ उद्योग के उचित विकास के लिये ठीक नहीं है । 
भाड़ा दर में काफी स्थिरता होनी चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग को यह ज्ञात रहें कि 
उन्हें क्या देना है | इस प्रकार ठेरिफ के झ्राधार पर ही प्राय: रेलवे भाड़ा दर निर्धारण 
करती है विशद्येप कर ऐसी अवस्था में जहाँ उसे किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भय 
नहीं । प्रतिस्पर्धा की लेशमात्र आशंका होने पर ००४४०० का भी सहारा लेता 
पड़ता है। 

(4) ॥॥6 एज 870९ 0६ 0घ९/४९कत0 ९055 |08 [9) | एथफ5ए (0) जाए 
9घ5 घ0८727725. 

ट्राम्वे यातायात का एक ऐसा साधन है जिसमें उसके चलाने से पहिले बहुत 
पूजी लगा देनी पड़ती है। परन्तु एक ब)र जब पूंजी लग गई फिर उसे चहे बड़े 
पमाने पर चलाया जाय अथवा छोटे पैमाने पर, लगी हुई पूंजी पर कोई फर्क नहीं 
पड़ता । जो पूजी लग चुकी है उसके व्याज अ्रदि में जो कुछ व्यय होता है उस व्यय 
की मात्रा वही रहेगी चाहे द्राम्वे का अधिक उपयोग किया जाय या कम. चाहे उसमे 
अधिक यात्री सफर करें या कम । इस प्रकार यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें क्रमागत 
हक्वास व्यय नियम भलीं-भाँति लागू होता है। संचालन व्यय से सामान्य व्यय 
(०९६7 8८३0 ००5() अधिक होता है, इसके साथ ही साथ एक ट्रामगाड़ी में एकर 
मोटर बस की अपेक्षा अधिक सवारियाँ बंठाई जा सकती हैं अतः भाद्दा प्रति व्यक्ति 
कम होता है । जिस उद्योग में ०४७४ ४८०४ ००४४ अ्रधिक होता है उसमें उत्यादव यात्रा 
की वृद्धि के साथ लागत व्यय प्रति इकाई कम होता जाता है। मोटरगाड़ी की अपेक्षा 
ट्रामगाड़ी में यह नियम अधिकता से लागू होता है । इसके मार्ग निर्माण तथा बिजली 
के खम्भे व तार आदि लगाने में पहिले अधिक व्यय हो जाता है, बाद में प्रतिदित का 
खर्च इसका बहुत थोड़ा रहता है। वह भी यात्रियों की संख्या के साथ बढ़ना नहीं है. 
ग्रतः यात्रियों की संख्या जितनी अधिक होगी भाडा उतना कम होता जाता है । 

मोटर यातायात में द्वराम गाड़ियों की अपेक्षा ०एकॉम्ट3प0 ८०४ बहुन कम होता 
है । व्यक्तिगत मोटर मालिकों को सड़क नहीं बनवानी पड़तीं। जहाँ सरकारी मोटर 
गाड़ियाँ चलती हैं वहां सड़कें भी सरकारी ही होती हैं, परन्तु इससे कोई विशेष अन्तर 
नहीं पड़ता क्योंकि सरकार को सड़क तो वेसे ही बनवानी पड़ती है चःहे उन पर 
मोटर गाड़ियाँ चलें या न चलें। सभ्य समाज के लिए सड़क आवश्यक है । सड़क 
मोटरगाडईियों के अ्रतिरिक्त अन्य प्रकार के यातायात के लिए भी उपयोगी होती हैं 
ग्रत: यदि सड़क निर्माण व्यय मोटर यातायात पर डाला जाय, तो उसका कुछ भाग 
ही न्याय की दृष्टि से मोटर यातायात पर डाला जा सकता है। फिर सइक निर्माण 
का व्यय भी कम होता है इस प्रकार मोटर यातायात में ०श८:४९८३४ ८००५४ कम 
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रहता है, इस कारण इसमें क्रमागत ह्वास व्यय नियम इस प्रकार से लागू नहीं होता 
जिस प्रकार से ट्रामगाड़ी व रेलगाड़ी में होता है। मोटरगाड़ी की इकाई छोटी होती 
है । एक मोटरगाड़ी में बहुत अधिक सवारियाँ नहीं बठाई जा सकतीं । यदि यात्रियों 
की संख्या बूढ़े तो दूसरी मोटरगाड़ी का प्रबन्ध करना पड़ेगा, जिससे संचालन व्यय 
में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । यदि किसी मोटर कम्प्नी की १० मोटर गाड़ियाँ 
चलती हैं श्रौर इसरी की ५ गाड़ियाँ तो पहिली कम्पनी को टूट-फूट के सम्भालने में, 
प्रबन्ध करने में तथा अन्य कारणों से लागत व्यय कुछ तो कम होगा परन्तु उससे 
कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा" इसलिए मोटर यातायात में क्रमागत ह्ास व्यय 
नियम का अधिक फायदा नहीं उठाया जा सकता। वैसे तो यात्रियों की संख्या की 
वृद्धि के साथ दोनों प्रकार के यातायात में लागत व्यय प्रति व्यक्ति कम होगा परन्तु 
द्रामगाड़ी में अधिक, नोटरगाड़ी में कम । यदि यात्रियों की संख्या दुगनी हो जाय, 
जिससे दोहरा प्रबन्ध करना पड़े तो ऐसा करने में किस्ती का खच्चे दुगना नहीं 
होगा । दुगने से कम ही होगा तथा ट्रामगाड़ी में मोटर गाड़ी की अपेक्षा और भी 
कम होगा । इन सब कारणों से ट्रामगाड़ी में श्रौसत लागत व्यय मोटर गाड़ी की 
अपेक्षा कम रहता है । 


द्रामगाड़ी अपने रास्ते में एक प्रकार का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। 
इसमें प्रारम्भिक व्यय इतना अधिक होता है कि एक ही रास्ते पर दो कम्पनियाँ कार्य 
नहीं कर सकतीं अ्रत: आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रदइत नहीं उठता । हाँ, रेलवे तथा मोटर 
गाड़ियों से प्रतिस्पर्धा का डर रहता है ञ्रतः: कोई भी ट्रामगाड़ी की कम्पनी मन चाहा 
भाड़ा नहीं ले सकती | परन्तु मोटर मालिकों की अपेक्षा कुछ मनमान्ती अधिक कर 
सकती है। दाम यातायात में सेवा व्यय का ठीक-ठीक पता लगाना रेलवे के समान 
ही कठिन है । इसके विपरीत मोटर यातायात में सेवा व्यय ठीक-ठीकऋ अच्छी प्रकार 
बथा सुगमतायुवंक निकाला जा सकता है । 
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वैगीकरण का आधार 


यातायात की सुविधाएँ विशेष कर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से प्रदान की जाती हैं। 
अद्यपि व्यक्तिगत कम्पनियाँ एवं व्यक्ति इनसे लाम पाने की आशा रखते हैं और 
यातायात व्यवसाय में अधिकाधिक लाभ होता भी है। परच्तु यातायात का विकास 
एक राष्ट्रीय प्रश्न है, विशेषकर रेलवे यातायात । क्योंकि इसमें अधिक-से-प्रधिक 
पूंजी का नियोजन किया जाता है और इसमें नियोजित पूजी अन्य किसी कार्य 
में नहीं लगाई जा सकती | इस कारण रेलवे का उपयोग इस प्रकार किया जाता है 
कि उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो और साथ ही साथ वह राष्ट्रीय उद्योगों के विकास 
में सहायक हो, अधिकतम यात्री तथा माल का स्थानान्तर सम्भव हो सके। इन 
उद्दब्यों की पूति के लिए विभिन्न उपाय कार्य में लाए जाते हैं । इनमें से वस्तुओं 
का वर्गीकरण एक प्रमुख उपाय है। यह वर्गीकरण एक ऐसा सावेजनिक का है, 
जिसका सफलतापूर्वक करना जनहित में एक विशेष स्थान रखता है। वस्तुझों का 
वर्गीकरण रेलवे-भाड़ा निर्धारण के लिए एक आधार के समान है जिस पर रेल- 
भाड़ा की सम्पूर्णो रूप-रेखा निर्मित की जाती है। वस्तु-वर्गीकरण की कार्ये-प्रणाली 
सेवा-उत्पादन-व्यय तथा सेवा-मूल्य अथवा सेवा-उपयोगिता के सिद्धान्तों पर निश्चित 
को जाती है । वर्गीकरण निर्धारण करते समय इन दोनों सिद्धान्तों का ध्यान रखना 
पड़ता है। यदि वर्गीकरगा किसी एक ही सिद्धान्त पर किया जाय तो वह अहितकर 
हो सकता है और कार्यान्वित करने में कठिनाई आरा सकती है । उदाहरण के लिए, 
यदि किसी वस्तु का वर्गीकरण केवल सेवा-मूल्य सिद्धान्त पर हो तो संभव है वह 
कभी भी स्थानन्तरित न हों सके। १०० मील १ मन कोयले के भेजने का व्यय 
१४) रु० हो सकता है, और यदि इस व्यय के आधार पर कोयले का भाड़ा दर 
१४) रु० प्रति मन निर्धारित किया जाय तो कोयले का एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजा जाना आथिक दृष्टि से संभव नहीं है । इसी प्रकार एक मन सोने का 
स्पानन्दन्त लागत व्यय ३०) म० हो सकता है और यदि इससे ३०) रु० लिए जायेँ 
तो सोना भेजने वालों को कोई विश्येप असृुविधा न होगी । परन्तु फलस्वरूप केवल 
सोना ही भेजा जायगा और कोयले का भेजा जाना बन्द हो जायगा । परन्तु लागत 
व्यय के साथ ही साथ यदि सेवा की उपयोगिता पर भी ध्यान दिया जाय तो हो 
सकता है कि दोनों वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकें। सोने की 
उपयोगिता कोयले से कहीं अधिक है । इसलिए उपयोगिता के सिद्धान्त पर यदि 
सोने से २०) रु० के स्थान पर ४३) रू० ले लिए जाये झौर कोयले से १४) रु० 
के स्थान पर केवल १) ले लिया जाय, नो दोनों वस्तृझ्रों का कार्य अच्छी तरह चल 
जायगा। एक मत सोता ४३) किराया देकर १०० मी० तक आसानी से भेजा जा 
सकता है और १ मत कोयला भी १) रू० किराया देकर स्थानांतरित क्रिया जा 
सकता है। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि वस्तुप्रों का माइ-निर्धास्गा- 
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हेतु वर्गीकरण करना है दो लागत-ब्यय के स्थाण पर उपयोगिता अथवा सूल्य का 
अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 

उपयु क्त उदाहरण से वह भी स्पष्ट है क्रि सर्वसाधारूग के हित में यह प्रगाली 
सर्वोत्तम है कि भाड़ा इस ज्रकार वि्घारित क्रिया जाय जिससे वस्तुओं का स्थानान्तर 
देश के विभिन्न भागों में तथा एक से दूसने देश को सरलता से सच्भव हो सके । 
यह तभी सम्भव है कि इस समस्या में सूब्य था उपप्ोगिता का अधिक ध्यान रक्‍्खा 
जाय, जिसके अनुसार अधिक मूल्य वाली वस्तु पर,कम मूल्य वाली वस्तु का कुछ 
भार रख दिया जाय, जैसा कि ऊपर के उदाहरण में क्रिया गया है। वोयले के 
स्थानानतरण का बुछ भार सोने पर ड.ल दिया गया है। यदि ऐसा ने किया जाये 
ओर दोनों वस्तुओं पर समान रूप से भाड़ा लगाया जाय तो कोयले के समान कम 
मूल्य वाली वस्तुओं का स्थानान्तरगा असम्भव हो जाता है। इस प्रकार रेलवे के 
भाड़ा झा पट एथी० छाती 0220 सिद्धाल्ल पर विश्चित किया जाता $ 
जिसके अनुसार अधिक पूल्य वाली वस्तनओों ले अधिक और कम सूत्य की वस्तुओं से 
कम भाड़ा लिया जाता है। और इसी को विभेदात्मक भाड़ा-निर्धार्गा नीति कहने हैं । 
यदि कम आय वाले यात्रियों को और कम दीमनद बाली वस्तुओं को एक से दूसरे 
स्थान को पहुँचाना है तो उनसे कम भाड़ा लेना पड़ेगा । और यदि सब्र प्रकार के 
यत्रियों व वस्तुओं पर कम भाड़ा लिया जाय तो यातायात-सेत्रा प्रदान करने का 
लागत-व्यय भी नहीं निकल सकता। इसमें यातायात-सेबा-प्रदात्री .संस्था को बहुत 
हानि होने की सम्भावना है, इस प्रकार से कोई भी संस्था अधिक दिनों नहीं चल 
सकती । इस दृष्टि से विभेदात्मक नीति द्वारा भाड़ा-निर्धारग करना ही श्षेयस्कर 
है और इससे दोनों प्रकार के द्फिक को लाभ होता हैं। कम सुन्य बाला टू फिक 
तो अपने आप यातायात-सेवा का उपयोग कर ही लेता हैंसाथ ही साथ अधिक 
मूल्य वाले ट्रैफिक का भार कम हो जाता है| उपयु कल उदाहरग में यदि एक मन 
कोयला न भेज कर केवल सोना ही भेजा जाब और मान लीजिए लागत व्यय 
४४) रु० ही है तो १ मन सोने को ४४) रू० भाड़े के रूप में देते पड़ेगे। और 
यदि साथ-साथ कोयला भी भेज दिया जाय तो सोने क्ञों ४३) र० देने पडेगे, कोयले 
को १) रू० और इस प्रकार दोनों वस्तुओ्रों का स्थानाल्तरण हो सकेगा, बेसे एक का 
ही स्थनानवरण होता । यदि विभेदात्मक दोति का अनुसरण न किया जाय तो कुछ 
वस्तुओं का स्थानानतरण न हो सकने के बारगा देश का आविक विकास भी पूर्ण 
रूप से न हो सक्रेगा । बहुत से उद्योग अविकसित ही हहेंगे, और कूछ उद्योगों के 
विक'स में कठिताई होगी। उपयुक्त उदाहरण में ही यदि कोयले का स्थ नान्‍्तरण 
न किया जा सके तो कोयला-उद्योग का विकास तो होगा ही नहीं, साथ ही साथ वे 
ग्रनेक उद्योग जिनका विकास कोग्रले पर निर्भट होता है उन्हें भी कठिनाई का 
सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार विभेद/त्मक नीति के श्राधार पर वस्तु-वर्गकिरगा 
सर्वे साधारण के हित में ही है । और यह दीति दो प्रकार से लाभदायक होती है । 
सबसे पहिले तो इसी नीति के सहारे रेल-उद्योग आरात्म-निर्भर हो सकता है । दूसरे 
इस नीति के आधार पर ही अधिक-में-अधिक ट्रैफिक स्थानास्तरित किया जा सकता 
है | थार छीन: पीर घवरीए छाती 962 का सिद्धान्त बातायात के सम्बन्ध मे 
बहुधा प्रयोग किय्रा जाता है। यद्यपि उ्यवरह्ा र में इसका प्रभाव हितकर होना है. परन्तु 
बहुत से विशज्येपज्ञों का मत है कि यह एक शोपटा का सिद्धान्त है । पर वास्तव में 
बात यह नहीं है। आधुनिक अति प्रचलित शब्दों में इसे 977:79स्‍6 एक €ह/0000:) 
न कह कर, 0एं70७०:४ ०६ ००-८5४४४४८८ कहा जाय तो यह अधिक सत्य प्रतीत होता 
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है । 55४०७४०४ तो एक प्रकार का शोषण है और इस प्रणाली से जो वस्तु ली 
जाती है उससे सम्बन्धित व्यक्ति को कृष्ठ होता है। परन्तु 77ग्रट9]6 0६ ८१87878 
जात ६86 ए4गि० शा 5८४ को कार्यान्वित करने में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को 
किसी प्रकार का भार नहीं सहना पड़ता, वरन्‌ उसके अ्रधार पर सम्बन्धित व्यक्तियों 
व वस्तुओं का यातायात में सहवास स्थापित हो जाता है अर्ज्ञात्‌ इस सिद्धान्त के लागू 


करने से ही विधिन्न प्रकार की दो वस्तुएँ साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को 
सुगमता से भेजी जा सकती हैं । 


रेलवे यातायात में यदि इस सिद्धान्त को लाग्र न किया जाय तो बहुत-सी वस्तुएँ 
रेल-सेवा से वंचित रह जायाँ। वे वस्तुएं जो बहुत कम मूल्य की हैं यातायात के 
अधिक व्यय को सहन नहीं कर सकतीं। अतः वे रेल-यातायात से लाभ तभी उठा 
सकती हैं कि जब उनका कुछ भार और वस्तुएं वंटा लें। इस प्रकार यह सिद्धान्त 
शोषण का सिद्धान्त न होकर सम भार-बहन का सिद्धान्त है। गर्थात्‌ इस सिद्धान्त 
के आधार पर अधिक व कम मूल्य वाली वस्तुएँ यातायात के व्यय को अपने-अपने 
मूल्य के अनुसार इस प्रकार विभाजित कर लेती हैं कि जिससे उस व्यय का भार 
उन सब पर वबरावर-बरावर पड़े। रेलवे यातायात में तो यह स्पष्ठ है कि यदि उस 
में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है तो वे प्रत्येक ट्र फिक से उतना भाड़ा ले लेती हैं 
जितता वह दें सकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु की भाड़ा अदा करने 
की क्षमता यातायात के व्यय के अनुसार नहीं वरत्‌ उसके मूल्य के अनुसार निर्धारित 
की जाती है । 

यह स्पष्ट है कि रेलवे-संचालन में जितना व्यय होता है वह पूर्णो रूप से सेवा प्राप्त 
करने वाले टू फिक से वसूल हो जाना चाहिए और जो पूजी उस रेलवे में लगी है 
उसका भी पर्यात प्रतिफल मिलना चाहिए, जिससे कि कम-से कम उस लगी हुई पू जी 
का ब्याज अ्रदा किया जा सके । यह तभी संभव होता है कि जब रेलवे का टू फिक 
अधिकाधिक परिमारा में हो और अधिक-से-अधिक ट्रफिक प्राप्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि भाड़ा नीति इस प्रकार की अपनाई जाय कि जिससे मासमूली-से- 
मामूली वस्तुएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से भेजी जा सकें। 
साधारण तोर पर यह तभी संभव हो सकता है जब कि घनवान यात्री तथा बहुमूल्य 
वस्तुएँ अपने हिस्से से भी अधिक भाड़ा दें-जिससे कि घनहीन यात्रियों और कम 
कीमत वाली वस्तुओं को अपने हिस्से से भी कम भाड़ा देना पड़े । इस दृष्ठि से रेलवे 
का टूंफिक तीन भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम भाग के अन्तर्गत, वह ट्रैफिक 
होता है जो साधारगा व्यय के कुछ अंश का देना तो दूर रहा अपना विशेष व्यय 
भी पूरा अदा नहीं कर सकता। दूसरे वर्ग में वह ट्रैफिक सम्मिलित होता है जो 
अपना विशेष व्यध्र पूर्ण रूप से अदा कर सकता है और कुछ साधारण व्यय का 
प्रंड भी दे सकता है। तीसरी श्रेगी में वह ट्रैफिक आता है जो इतना अधिक 
भाड़ा दे सकता है कि वह अपना विशेष व्यय और साधारण व्यय का अधिकांदा भाग 
भी देते में समर्थ होता है। यदि अ्र्शथक हृष्ठि से इन तीनों श्रेणियों के ट्रैफिक का 
ग्रवलोकन किया जाय तो स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी की वस्तुएं किसी तरह भी रेल 
द्वारा नहीं भेजी जा सकतीं. क्योंकि उनसे हानि ही रहेगी। दूसरे प्रकार की वस्तुओं 
से हानि तो नहीं होती पर कोई लाभ भी नहीं होता | तीसरी श्रेणी की वस्तुओं से 
नाभ होता है। अत: एथक-पृथक रूप से तो दूसरे व तीसरे प्रकार की वस्तुएँ ही 
रैल द्वारा स्थातान्तरित की जा सकती हैं, प्रथम प्रकार की वस्तु नहीं, और इस रीति 
से सम.ज के ग्नेक प्रात और देश की बहुत सी वस्तुएँ रेल-सेवा के उपयोग से 
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बंचित रह सकती है, और इससे देश के आर्थिक विकास में बाधा पड़ सकती है! 
इसलिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। तीनों 
प्रकार की वस्तुओं के यातायात से जो आय होती है उसके सम्पूर्ण योग का ध्यान 
रक्‍्खा जाता है कि जो लागत व्यय के बराबर तो होता ही है कुछ अधिक भी । और 
योग के ध्यान रखने से द्वी एक रेलवे कम्पनी अधिकतम ट्रैफिक आकृपित कर 
सकती है । हे 


वास्तव में प्रत्येक वस्तु की भाड़ा-सहन करने की ब्क्ति का ध्यान रखना 
आवश्यक है। सस्ती वस्तुओं की सहन-शक्ति मूल्यवान वस्तुओं की शक्ति की अपेक्षा 
अधिक होती है और इसी काररा सस्ती वस्तुओं को वर्गीकरण करते समय निम्न 
श्रेणी में और महँँगी वस्तुओं को उच्च श्रेणी में रक्खा जाता है । निम्न क्षेगी का 
भाड़ा कम होता है और उच्च श्रेंगी का अधिक । निम्नलिखित तालिका में भाड़ा 
उत्तरोत्तर अधिक होता जायगा :-- 


भा [6] खक का के हिल हर (5 
रतीय हेलों का व्त-पंण हर 


जे 


बच 
ल्‍+ 
क्यू 
स्क्म्कन्कूँ 
हि 


स्त्‌ भादा-दर 


मिट्टी, रेत, पत्थर, ईठ, ईंधन, कच्चा लोहा, अनाज दाले आदि । 
भूसा, सूखी घास, लकड़ी, का , बर्फ आदि । 
आठा, द्दीरा, सीमेंट आदि । 
राल, तारकोल, साबुन, चीनी, हल्दी । 
आलू, गकरकन्द, मु गफली, चक्की, पंखे ! 
पेंसिल, फर्नीचर, वाँस । 
नमक, समाचार-पत्र, काँच का सामान । 
लालमिचं, नील, ताले, छाते, चमड़ा आदि । 
लालटेन रोशनाई, पालिश । 
१० घी, दूध, दही, चाय, मक्खन, अंडे, कपड़ा कम्बल इत्यादि । 
११ शराब सिरका आदि | 
१२ कालीमिच, मसाले, मिठाइयाँ, शहद । 
१३ बाईसिकिल, मोटर साइकिल, बच्चों की गाड़ियां । 
१४. मोटर गाड़ियाँ, बन्दूक । 
श्श्‌ फिल्म, घड़ियाँ आदि । 

इतना ही नहीं इस सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न धातुओं की बनी हुई एक वस्तु 
ही विभिन्न श्रेणियों में आती है । उदाहरण को पत्थर की चूड़ियाँ प्रथम श्रेरी में, 
लाख की द्वितीय में, लकड़ी की सप्तम में, काँच की दसवीं में, हाथी दाँत की पन्द्रहवरीं 
श्रेणी में आती हैं। इसी तरह कागज के बोरे तृतीय श्रेणी में, टाट के सातवीं में, 
किरमिच के व सूती आठवीं में तथा चमड़े के १० वीं श्रेणी में आते हैं। इसी 
प्रकार तेजाब कई प्रकार का होता है। उनका भिन्न-भिन्न मूल्य होता हैं। इसलिए 
मूल्यानुसार विभिन्न प्रकार के तेजाब को भिन्न श्रेशियाँ दी गई है । 

वस्तु के वर्गीकरण में और बहुत सी बातों के अ्रतिरिक्त मार्ग की जोखिम का 
भी ध्यान रखा जाता है और भाड़ा जोखिम के अनुपात से निर्धारित होता है. 
अधिक जोखिम की वस्तु के लिए अधिक व कम जोखिम के लिए कम। भारत में 
एक ही वस्तु के लिए जोखिम की दृष्टि से अलग-अलग श्रसियाँ है। यदि माल रेल 


9 ही. &छ #70 #द ७६ छा >> छठ 


छटे ऊपर &779803 0प 70 पएछ४४७००ए7 


की जोखिम पर भेजा जाय तो वह एक श्रेणी में होगा, यदि ग्राहक की जोखिम पर 
भेजा जाय तो किसी और श्रेणी में। उदाहरणार्थ, यदि सीमेंट के नल रेल की 
जोखिम पर भेजे जाय॑ तो वे पाँचवीं श्रेणी में रखे जावेंगे और यदि ग्राहक की 
जोखिम में. रकखे जायें तो तीसरी में होंगे । उपयुक्त उद्ाहरणों से स्पष्ट है कि व 
वर्गीकरण एक जटिल समस्या है और इनका वर्गीकरण इसी से किया है कि रेलों को 
प्रधिकाधिक ट्रैफिक मिले और प्रत्येक ट्रैफिक को अपने मृल्यानुस/र कम-से-कम भार 
वहन करना पड़ता है | 
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“व्यायोचित समान भाड़े के लिए वस्तुओं का उपयु क्त वर्गीकरण अत्यन्त शरावश्यक 
है । इस कथन की विवेचना कीजिये तथा उन तत्वों का उल्लेख कीजिये जिनको 
वस्तु वर्गीकरण करते समय ध्यान में रखना पड़ता है । 


सेवा के मूल्य के अनुसार रेलों का किराया-भाड़ा निश्चित करने का सिद्धान्त 
आज सर्वम,न्य समझा जाता है, क्‍योंकि इसी सिद्धान्त के आधार पर न्यायोचित 
भाड़ा निर्धारित किया जा सकता है। रेलवे अधिकारी तथा विशेषज्ञ एवं अथंशारत्री 
इस वात को मानते हैँ कि रेलों के किराये व भाड़े की दर ऐसी हो जो प्रत्येक 
यातायात की इकाई से सम्बन्धित विद्येष व्यय को भुगतने के साथ-साथ पारस्परिक 
माँग की तीव्रता के अनुसार अपने-अपने हिस्से के सामान्य तथा स्थिर व्यय को भी 
सहन कर सके, किन्तु सब दरें मिलकर रेलों के कुल लागत व्यय के बराबर आय 
प्रदान कर सकें | यही सर्वंमान्य विभेदात्मक सिद्धान्त है, इस सिद्धान्त का आधार 
उपभोक्ता का त्याग-भाव और उसकी देय शक्ति है । एक के त्याग से दूसरे के उत्थान 
का यह परमार्थ-पथ है, त्याग-वृत्ति से आप्लावित है, इससे अमीरों के थोड़े से 
त्याग से गरीबों का बोक हलका हो जाता है । विभेदात्मक सिद्धान्त के अपनाने से 
रेलों को अधिक मात्रा में यातायात उपलब्ध होता है और उनके लाभ की मात्रा बढ़ती 
है । प्रायः निम्नभेणी के यातायात से कम लेकर उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है और 
उस कमी को उच्च श्रेणी के यातायात से लेकर अधिक पूर्ण कर लिया जाता है। 
इस विभेदात्मक नीति का एक बड़ा लाभ यह होता है कि कभी-कभी औसत लागत 
व्यय से भी कम भाड़ा लेकर रेलों को हानि नहीं उठानी पड़ती । परिवहन सम्बन्धी 
भाग के अति निर्बल होने पर भी बहुआ इस नीति से रेल-संचालन सम्भव है। 
यद्यपि इस नीति के श्राधार पर उच्च श्रेणी के यातायात को अधिक दर देनी 
पड़ती है, पर इससे उसे हानि नहीं होती, क्योंकि यदि सेवा सस्ती ने हो तो निम्न श्रेणी 
के यातायात बन्द हो जायगा, और रेलों के सब स्थायी व्यय उच्च यातायात पर 
पड़ेंगे, अर्थात्‌ उनका भार अति अधिक हो जायगा। इस प्रकार विश्वेदात्मक सिद्धान्त 
द्वारा रेलों फरो अधिक लाभ होता है निम्नभ्रेणी तथा उच्च श्रेणी दोनों प्रकार की 
वस्तुओं झ्रथवा यात्रियों को यातायान की सुविधा सुलभ तथा सस्ती हो जाती है । यह 
नीति राष्ट्र एवं उपभोक्ता सभी के लिए हितकारी है। व्यवहार में यह विशेदात्मक 
नीनि बस्तुओं के सम्बन्ध में वस्तु-वर्गीकरणा के ऊपर निर्भर होती है । यदि वर्गीकरण 
ठीक है तो इस नीति का फल अच्छा होता है, यदि संयोग से वर्गीकरण गलत हो 
गया तो इस नीति द्वारा निर्धारित क्रिये गये भाड़े से हानि ही होती है । उदाहरण के 
लिए मान लोजिये कि एक वस्तु गलती से निम्न श्रेणी के स्थान से उच्च श्रेणी के 
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स्थान में रख दी गई और दूसरी उच्च श्ररी के स्थान से निम्नभेगी में रख दी 
तो फल यह होगा कि निम्न श्रणी वाली वन्‍्त को ऊँची हरगी का माह देना पढ़ेरा, जो 
यह वस्तु सहन नहीं कर सकती, ब्तः णा तो इस वस्त का यातायात बन्द हो जायगा, 
अथवा कम हो जायगा अथवा और किसी साधन द्वारा इसका यातायात होगा | 
विपरीत उच्च श्रेणी वाली वस्तु निम्न श्रगी के भाड़े से ही एक जगह से देसटी जगह 
भेज दी जाती है, यह कम भाड़ा देती है. यादे रेलवे चाहती तो इस क्स्तु से अधिक 
भाड़ा ले सकती थी, इस प्रकार दोनों प्रकार से रेलवे को हानि हुई तथा भाड़ा की 
दर अन्याययुक्त हुई, निम्न&गी वाली वस्तु से अधिक भाई लिया गया, और उच्च 
श्रेणी वाली वस्तु से कम। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए इसी लिए यह कहा गया 
है कि न्‍्यायोचित भाड़े के लिए उचित वर्गीकरण का होना आवश्यक है । 


न्यायोचित वर्गीकरण के लिए निम्नांकित बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है 


१) माँग का प्रभाव, जिस वस्तु की माँग अधिक है उस वस्त से कम भाद 
लेना चाहिए, क्योंकि कम भाड़े से उसकी कीमत क्रम रहेगी. मांग बढती बनी रहेगी 
जिससे अधिक वस्तुओं का यातायात होगा और रेलवे की आमदनों बड़ जायगी 
जिसकी माँग कम है उस वस्तु का भाड़ा अधिक किया जा सकता है. और उसे उच्च 
श्रेणी में रक्खा जा सकता 


(२) मूल्य--अधिक मुल्यवान वस्तु अधिक भाड़ा दे सकती है, क्रम सून्यव्रान 
वस्तु कम । अतः भ्रधिक मूल्यवान वस्तु को उच्च श्रेणी में तथा कम सूल्यवान वस्त 
को निम्न श्रेणी में रक्खा जाना चाहिए । 


(३) लागत-व्यय --वर्गकिरण करते समय लागत-्ञ्यथ का भी ध्यान रक्‍़्खा 
जाना चाहिए। जिस वस्तु के स्थानानतरित करने में अधिक खर्च होता है उसे उच्च 
श्रेणी में तथा जिसमें कम ख्चे होता है उसे निम्न अ्ंणी में रखना चाहिए | 


(४) भार तथा आकार का अनुपात--छोटे झ्राकार की भारी वस्तओं के ले जाने 
में रेलों को सुविधा होती है, व्यय व श्रम कम होता है. अतः इस प्रकार की वस्तओं 
को निम्न श्रंगी में रखकर उनसे कम भाड़ा लिया जाता है। इसके विपरीत कम भार 
व बड़े श्राकार की वस्तओों को ले जाने में अधिक व्यय व श्रम कराना पडता ह#. अन: 
ऐसी वस्तञ्रों को उच्च श्रणी में रखकर उनसे अधिक भाड़ा लिया जाता है । 


(४५) मार्ग का जोखिम-टूटने-फूटने वाली वस्तएँ ले जाने में अधिक जोखिम 
होता है, अतः इस प्रकार की वस्तएँ उच्च श्रंग्गी में रकखो जाती हैं और उनसे अ्रधिक 
भाड़ा लिया जाता है। कम जोखिम वाली वस्ताए निम्न श्रंगी में रक्‍वी जाती हैं 
ओर भाड़ा कम लिया जाता है 


(६) अच्छी तरह पकिग वाले माल को निम्न श्रष्ठी में रखते हें और उससे 
कम भाड़ा लेते हैं, क्योंकि अच्छी तरह पैकिंग किया गया माल आसानी से चाय! 
उतारा जाता है. जगह भी कम घेरता है। जिस वस्तु का पैकिंग ठीऋ नहीं होता उसे 
उच्च श्रेरी में रखते हैं और अधिक भाड़ा लेते हैं । 

(७) माल का परिमाण अथवा गाँठों का आकार --बह़ी गांठों तथा अविक मात्रा 
में आने-जाने वाले माल को निम्नश्रेणी में रखकर उसमे कम भाड़ा लेते हैं पर 
छोटी गाँठों तथा कम मात्रा वाले माल को उच्च श्रेणी में रखकर उनसे अधिक भाड़ा 
लेते हैं, क्योंकि बड़ी गाठों से डिब्बा सुविधप्पूर्वक भर जाता है छोटी गाँठों से नहीं । 
छोटी गाँठों के उत्तारने व चढ़ाने में भी अधिक श्रम व समय व्यय होता है 
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(८5) समय-शीघक्र भेजी जाने वाली वस्तु उच्च श्रेणी में रक्‍्खी जाती है उसे 
अधिक भाड़ा देना पड़ता है, क्योंकि जल्दी बिगड़ने वाली वस्तुओं को तेजगाड़ी से 
भेजना पड़ता है और व्यय अधिक होता है । 


(९)- यातायात की नियमितता--जो वस्तु लगातार नियमपूर्वक मिलती रहे तो 
इस प्रकार की वस्तु से स्थायी ग्राहक के समान कम भाड़ ले लिया जाता है और 
इस प्रकार की वस्तु को निम्न श्रेणी में रख लेते है । 


(१०) डिब्बे का प्रकार--कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जो खुले डिब्बों में जा सकती 
है, तो ऐसी वस्तुओं को निम्त श्रेणी देकर इतसे कम भाड़ा लिया जाता है, इसके 
विपरीत्ति, यदि वस्तु के लिए बन्द अथवा विशेष प्रकार का डिब्बा चाहिए तो उसे 
उच्च श्रेणी में रखकर उससे अधिक भाड़ा लिया जाता है । 


(११) प्रतियोगिता--किसी माल के लिए यदि विभिन्न वाहकों में प्रतियोगिता हो 
उस माल को रेल-भाड़ा अधिक होने पर दूसरे साधनों को प्रयोग करने की स्वतन्त्रता 
होती है, ऐसे माल को रेल-मार्ग की ओर आकष्ित करने के लिए निम्नश्रेणी देदी 
जाती है और उससे कम भाड़ा ले लिया जाता है। 


(१२) जो वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की 82 हो सकती हैं उन्हें बहुधा एक 
ही श्रेणी में इसलिये रक्खा जाता है कि जिससे उनमें से किसी का यातायात व्यय 
अधिक होने से उनका स्थानान्तरण बन्द न हो जाय । 


सारांश में कम भाड़ा सहन करने वाले पदार्थ को निम्न श्रेणी में तथा अधिक 
भाड़ा सहन करने वाले पदार्थ को उच्च श्रेणी में रखते हैं । 


भारतीय रेल्षों में वस्तु-वर्गीकरण 


प्रारम्भ में भारतीय रेलों का वस्तू -वर्गीकरण & 2, त छोटा, सरल था, पर इसकी 
विभिन्नता बढ़ती गई । सन्‌ १८८३ में सरकार ने भाड़े सम्बन्धी एक स्थायी 
नीति निर्धारित की, बाद में तत्सम्बन्धी कुछ नियम भी बनाये पर वर्गीकरण की 
अस्थिरता दूर नहीं हुईै। सन्‌ १६१० में भारतीय रेल सम्मेलन ने ६ वर्मों का 
एक वर्गीकरण निर्धारित किया, जो रेलवे-बोड द्वारा सन्‌ १६१५ में स्वीकृत किया 
गया । प्रथम विश्वयुद्ध के पदचात्‌ भाड़े की दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता हुई, 
अतः एक नवीन विस्तृत वर्गीकरण का निर्माण किया गया । अब वर्ग-संख्या १० कर 
दी गई। यह नवीन वर्गीकरण सन्‌ १६२२ से लागू हुआ । व्यवहार में यह वर्गीकरण 
दोषपूर्ण पाया गया, किन्हीं-किन्हीं वस्तुओं का भाड़ा बहुत अधिक था, रेल-उत्तर- 
दायी तथा स्वामी-उत्तरदायी वाली वस्तुओं के भाड़े की दरों में बहुत श्रन्तर था, इन 
दोषो को दूर करने के लिए सन्‌ १६३६ ई० में एक नवीन वर्गीकरण बनाया गया, 
जिसके अनुसार वर्गों की संख्या बढ़ाकर १६ कर दी गई । इस वर्गीकरण को सन्‌ 
१६४८ में फिर बदल दिया गया, वर्गों की संख्या घटाकर १५ कर दी गई है । 


भारत में रेल-भाड़ा 
भारत में रेल भाड़ा सदैव से ही सरकार के नियन्त्रण में रहा है, परन्तु प्रारम्भ 
में सरकारी नियन्त्रण केवल नाम-मात्र को रहा, विदेशी रेल्न-कम्पनियाँ इस सम्बन्ध 
में स्वच्छन्दता की नीति अपनाती रहीं | वे इज्भलैण्ड में प्रात अनुभव के आधार पर 
पहाँ भाड़ा निर्बारित करनी थीं, परन्तु दोनों देशों की आधिक विपमता के कारण 
बहाँ का अनुभव यहाँ ठीक काम न कर सका, विभिन्न कम्पनियाँ मनमाना भाड़ा लेने 
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लगी, इस प्रकार “प्रारम्भिक तीस वर्षों में भारतीय भारा पद्धति में सिद्धात्त का 
अभाव, अनेकरूपता, एकाजिकारी, स्वेच्छाचारिता व्यक्तिवाद का आाधिका, यातायान 
के प्रति उदासीनता और ऊँची दरों का प्रावल्य आदि की प्रघधानता थी। संत 
श८८रे में प्रथम बार रेल-भावदा-ममस्या पर ठीक हेँंग से विद्यार किया गया ५ भादा 
दर-निर्धा रग में लागत-व्ययथों देय शक्ति, डिब्मों में गिक स्थान रलों हो पारम्परिक 
प्रतियोगिता आदि बालों का ध्यान रखना आजशध्यक्रीय समझा गया । उचित भाडा 
दर निर्धारण के लिए सन्‌ १८८४ व 2८४८४ में विभिन्न प्रथास किये गधे, परन्त कोई 
विशेष सफलता नहीं मिली। अतः भारत सरशार ने सन्‌ (८४८७ सें निम्तांकित 
सिद्धान्तों की घोषगा को:-- 

(१) सरकार हरा उच्चनम व च्यूनसम भाड़े निश्चित करना आाजब्या! ह। 
कंम्पनियाँ इन सीमाओं के अन्तर्गत भाहा घदा-वढ़ा सकृनी ह 

(२) रेल कम्पनियों को एा632८ 7३६5 303 उ/ह5 न 7४7:७४:४३: ८7825 
के आधार पर भा३े निर्वानित करते चाहिए । 

(३) इस सम्बन्ध में सरकार ह्लभेप करने को स्वतस्त्र हे 

सत्‌ १८६०७ ई० में उच्चतम तथा चब्यूनतम भाड़े निर्धारित कर दिये गये. जो 
गेल-कम्पनियों को पसन्द नहीं आये. फलत: सभ्‌ 2६६१ में उने भा“होंमें संशोधन 
किया गया जिसके द्वारा रेलों को अधिक स्वतस्त्रता मिल रई. जिसका दुश्प्रयोग किया 
गया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही यातावात में व्रद्धि होते लगी. अल: 
यातायात की संगसता के लिए भाड़े की एकरूपला और देश-व्यारी सामान्‍य वर्गीकर गा 
की आवश्यकता हुई। भारतीय रेल सम्मेलन ने एक सामान्य वर्गीकिरण प्रस्दुत जिया. 
जो १६१० से लागू किया गया. जिसे सन्‌ £९०४ में रेलवे ब्ोई ने संशोधित किया 
प्रथम महायुद्ध काल में सरकार को आय बढ़ाने की चिन्ता हुई. १६१७ में भाडा 
दर बढ़ाया गया। १६२१ में इसमें और भी वृद्धि की गई । अकवर्थ कमेटी ने भी 
भाड़ा-दर बढ़ाने की सिफारिध की, जिसके फलस्वरूप उच्चतम दरों में १४से २ 
प्रतिशत तक की वृद्धि हुई | न्यूनतम सीमाओं में कोई वृद्धि नहीं की गई. इसके कारनय 
रेल कम्पनियों को पशक्षयात करने का अधिक अवसर मिल गया और इसका प्रयोग 
देशी उद्योगों को अवनति तथा विदेशी उद्योगों की उन्नति के लिए त्रिया गया। 
जनता को शिकायतें होने लगीं । किराये-भाड़े फिर भी बहने चले गये. यद्यति मोटर- 
प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप रेल कम्पनियों को निकटवर्ती बातायात के लिः भाड़े कम 
करने पडे, परन्त जनता की शिक्रायत दर नहीं हुई। रेल भाड़े सम्बन्धी नीति की 
कही आलोचना होने लगी । जनता की शिकायतें सनने के लिए सरकार ने अ्रकतरथ 
समिति द्वारा प्रस्तावित रिशोीफ्ठ०8ए सिथ्ड प/ाएणछाओं के स्थान पर 3८४५०: 
(०४५४7६०८ की स्थापना की । इससे जनता को सब्तोष नहीं हुआ, शाधथ-डीजसाड 
आर्थिक शिधिलता (4४०४८५७४०४) के कारण संचालन-व्यय से अयय कम होती गई। 
इस कमी को पूरा ऋरने के लिए किराये व भाड़े बढ़ाने पड़े | मोटर-प्रतियोगिता के 
कारगा निकटवर्ती किराये-भादे कम क्ये गये, दर के किराये वे भाड़े और नी अधिक 
बढ़ाये गये | १६३६ में नवीन वर्गीकरगा द्वारा किराये व भाड़े दरों में पान्दतन कर 
दिया गया, परन्त इस परिवर्तन से भी जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 
दितीय विव्यद्ध काल में सभी वस्तओों पर दो आना प्रति रुपया भाई: और भी 
बढा दिया गया। इस काल में महँगी के कारण रेल-भाडा-निर्धारण सम्बन्धी नीति 
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में कुछ दोष स्पष्ठ रूप से दिखलाई देने लगे। संचालन-व्यय बहुत बढ़ गया, 
0955५ 72८5 दूरी के अनुपात से घटते-बढ़ते थे, फिर भी अधिक दूर स्थानान्तर करने 
वाली वस्तुओं को अपनी देय शक्ति से कहीं अधिक भाड़ा देना पड़ता था। रेलवे 
कम्पनियाँ नस्तु का वर्गीकरण बदल कर, अनुसूचित भाड़े लागू करके, तथा विश्ञेप 
प्रकार के भाड़े लगाकर आधारभूत ०३55 7०८८७ में काफी परिवर्तेत करती रहती 
थी । शीघ्र नष्ठ होने वाली वस्तु का रेल-दायित्व तथा स्वामी-दायित्व के आधार 
पर भाड़े की दरों में इतना अधिक अन्तर था कि माल भेजने वाला अपने दायित्व पर 
ही माल भेजता था इस प्रकार व्यापारी-वर्ग रेल-दायित्व का लाभ नहीं उठा पाता 
था। भाड़ा लगाने में अनुभवी तथा योग्य कमेंचारी भी भूल कर जाया करते थे । 
एक ही वस्तु के लिये सब रेलों में भाड़े एक से नहीं थे । एक वस्तु के लिए कभी- 
कभी १६ अनुसूचियों (४८४८५४॥८४) को लागू करना पड़ता था। विशेष प्रकार के 
ग्रथवा स्टेशन से स्टेशन तक के भाड़े प्राय; अनिश्चित हुआ करते थे और बहुधा, 
उनकी सूचना प्रात्त करने में व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता था तथा समय भी बहुत लग. जाता था। 7शप्म73] ८४४४2८४ तथा ध27- 
59 प्रध्या ०४०78४८$ में एकरूपता नहीं थी । इन सारे दोषों को दूर करने के लिये 
सरल तथा वंज्ञानिक रेल-भाड़ा-पद्धति बनानी आवश्यक थी। सन्‌ १६४४ ई० में 
भारतीय रेल सम्मेलन ने इस ओर प्रयास किया और विशेषज्ञों की सहायता से एक 
नवीन भाड़ा-पद्धति तैयार की गई, जो १ अक्टूबर सम्‌ १६४८ ई० से लागू कर दी 
गई | इस नवीन पद्धति के फलस्वरूप, भाड़े दूरी के साथ घटते जाते हैं, प्रतिमन 
माल के लिए उच्चतम सीमा बाँध दी गई है । न्यूनतम भाड़ा भी बढ़ा दिया गया है । 
अ्रब सारी रेलें माल ढोने की दृष्टि से एक इकाई मानी जाती हैं तथा (००9४7 ५0०७5 
20]८9४2€ के अनुसार भाड़े लगाये जाते हैं। रेलों की स्वतन्त्र इकाइयां मानी जाने, 
दूसरी रेल में नये सिरे से भाड़े लगाये जाने, पहिली यात्रा का ध्यान न रखने, वर्ग 
भाड़े, अनुसूचित भाड़े, स्टेशन से स्टेशन तक आदि की अनिश्चित भाड़ा-पद्धतियाँ समाप्त 
कर दी गई हूँ, $705 0508708,  शाफ्रंग्र/ तथा धरथाएचाल्या टावाए्रट5 
आदि के कारण भाड़ा पद्धति में जो विश्ेषताएँ थीं वे सब समास हो गई हैं । भाड़ा- 
पद्धति में यथा सम्भव एकरूपता स्थापित कर दी गई है । यद्यपि १२३ प्रतिशत बढ़ी 
हुई दर को मूल भाड़े की दरों में सम्मिलित करके भाड़ा दर पहिले से बढ़ा दिया 
गया है, परन्तु यह बढ़ा हुआ भाड़ा दर अभी तक लोगों को असह्य प्रतीत नहीं हो 
रहा है। वर्ग संख्या १६ के स्थान पर १५ कर दी गई है। उनका नामकरण भी 
सरल हो गया है, रि०४]फ9ए 75४8 तथा ०कघ्८०'5 75४ भाड़ों के अन्तर को भी कम 
कर दिया गया है और £९॥६$ ६२८४75:८४ छाप दिये गये है। उपयुक्त सुधारों के 
क्रारण जनता की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं, फिर भी व्यापारी-वर्ग पूर्णतया 
संतृष्ठ नहीं है । 

व्यापारियों का कहना है कि भाड़ा-पद्धति और भी अधिक सरल तथा वैज्ञानिक 
बनाई जा सकती है| िव4छ०५ 75६8 तथा ०७7८ए१5४४४ भाड़े की दरों का अन्तर 
ग्यौर भी कम किया जा सकता है । भाड़ा-पद्धति-निर्धारशा करते समय अनभवी तथा 
योग्य व्यापारियों की राय बिल्कुल नहीं ली गई, अतः नई भाड़ा-पद्धति, भारतीय रेल 
भाड़ा पद्धति देश के ग्राथिक विकास के अनुकूल न होकर रेलों को केवल अधिक आय 
प्रात कराने का साधन बन गई है। भ्राथिक उन्नति के शैशव काल में शिशु तथा 
प्रन्य उद्योगों की उन्नति के लिए विज्येप प्रकार के सस्ते भाड़ों का प्रयोग किया जाना 
प्रावध्यक है। भाड़े की दरें काफी बढ़ी हुई हैं, ये कम होनी चाहिए । विज्येप कर 
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थोड़ी दूर के यातायात के भाड़े काफी बड़े हये है. वे अवश्य ही कम होने चाहिये । 
विशेष भाड़ों को समाप्त करने की भी माँग की जा रही है। सीसान्त भाड़े समान 
न लगाकर वस्तु का रूप-रंग, आकार तथा देय शक्ति के अवुसार लगाये जाने चाहिए, 
और यदि माल चढ़ाने तथा उतारने का काम माल भेजने वाले स्वयं करे तो उन्हें 
सीमान्त भाड़े में कुछ छूट,मिल जानी चाहिए । हा 
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रु भारतीय रेलें ओर उनका विकास 


भारत में “रेल-यातायात ब्रिटिश राज्य की देव है। जिस समय मुगल साम्राज्य 
के छिन्न-भिन्न होने के पश्चात्‌ अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ, उस समय प्रारम्भ में 
भारत में सड़क और जल-मार्ग दो ही यातायात के मुख्य साधन थे । सड़कें भी विशेष- 
कर कच्ची थीं, और जल-मार्ग नदियों की धाराञ्रों, नहरों अथवा पक्की सड़कों का तो 
अ्भाव-सा ही था। जिस समय अंग्रेजों ने बहुत दूर तक अपना राज्य स्थापित कर 
लिया, उस समय उन्हें अपने राज्य को हढ़ बनाने के लिए शीघक्रगामी यातायात की 
सुविधाओं का ध्यान देना पड़ा। सबसे पहिले लार्ड विलियम वेंटिंग ने ( १८२५ से 
१८३५ ) भारत में यातायात के साधनों की ओर ध्यान दिया | इधर सन्‌ १८२१ ई० 
तक ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि में रेल-यातायात सफलतापूर्वक प्रारम्भ हो गया 
था | इसलिए सन्‌ १८३१ या ३२ ई० में मद्रास में रेलें अथवा नहर बनाने के ऊपर 
विचार किया गया। १८३६ ई० में कैप्टित ए० पी० कॉटन ने नहरों तथा अन्य 
यातायात के साधनों की अपेक्षा, रेलों को ही अधिक महत्व दिया । उन्होंने बम्बई को 
मद्रास से ८५६२ मी० लम्बी रेल द्वारा मिलाने की योजना बनाई। परन्तु भारतवर्ष 
में प्रथणभ रेल-यातायात में सफलता प्राप्त करने वालों में स्टीवेन्‍न्सन का नाम ही 
स्मरणीय है। सन्‌ १८४१ ई० में कलकत्ता से देश की उत्तरी-पश्चिमी सीमा तक 
रेल बनाने का विचार किया गया। १८४४ ई० में लंदन में ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनाई 
गई ओर बाद में वे ही ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रथम एजेन्ट हुए। इसी प्रकार 
१८४४ में ही बम्बई प्रान्त में रेल निर्माण के लिए ग्रेट इण्डियत पेनिनशुला कम्पनी 
लन्दन में बनी । 


विकास की दृष्टे से भारतीय रेलों के इतिहास को हम ११ विभागों में बाँट 
सकते हैं । 

(१) १८४४ से १८६६ तक प्राचीन गारण्टी प्रथा । 

(२) १८६९ से १८८६ तक राज्य द्वारा निर्माण एवं प्रबन्ध । 

(३) १८८९ से १६९०० तक नवीन गारण्टी प्रथा । 

(४) १६०० से १६१४ तक शीघ्र विकास काल तथा लाभाजं॑न काल । । 

(५) १६१४ से १६२१ तक प्रथम महायुद्ध के कारण रेलवे शिथिलता काल । 
(६) १६२१ से १६२४ ग्रकवर्थ कमेटी-सिफारिश-कार्यान्वित काल । 

(७) १६२५ से १६३० तक समृद्धि काल | 

(८) १६३१ से १६३६ तक शिथिल काल । 

(६) १६३६ से १६३६ तक उन्नति की ओर । 
(१०) १६३६ से १६४७ तक द्वितीय बुद्ध काल 
(११) १६४७ से अरब तक युद्धोत्तर काल 


प्रथम काल, : ८०४७ से १८६६ तक 


जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है १८४४ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी और 
हि हा र 
प्रेंट इष्डियन पेनिनशुला रेलवे कम्पनी के साथ क्रमश: कलकत्ता तथा बम्बई के पास 


रेलवे हाइन-निर्मारए का ठेका दिया गया। लेकिन १८५३ ई० के बाद ही रेल-निर्माण 


पपप ए एऋएफ्ा70श#ऋछवप 0४ १७ 7.७3 ए८ हे 


की ओर गवर्नमें्ट का ध्यान पृरररूुपेण इस ओर हुआ । लाई इलहौजी ने इस बाल 
पर जोर दिया कि देश का हर बड़ा शहर रेल द्वारा वच्दरगाह़ों से मिलाया जाना 
चाहिए | उसने स्पष्ठ किया क्रि रेल-निर्मागा से भारत तथा इंगलैण्ड दोनों देशों को 
सामाजिक, राजनैतिक व व्यापारिक लाभ मिलेगे। उसने यह भी वतलाया कि जितनी 
बीघ्रतापूर्वके भारत में रेल-मार्ग का निर्माण होगा उतना ही विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजी 
कम्पनियों को भारत में अंग्रेजी पूजी लगाने के लिए मिलेगा। उसके मतानसार 
रेल-निर्माण-कार्य कम्पनियों द्वारा अधिक सस्ता व अच्छी प्रकार से हो सकता था । 
इसीसे उसने इस पर जोर दिया कि सरकार स्वयं निर्माणा न करके कम्पनियों द्वारा हो 
रेल-निर्माणग करवाये । 

डलहोजी की योजना के अनुसार १८४७४ से १६६० तक ८ कम्पर्तियों मो ठेके 
दिए गए, जिन्हें देश के विभिन्न विभागों में रेलवे बनाने तथा प्रबन्ध करने का अधिकार 
दिया गया । १८४७ के गदर के कारण रेलवे निर्माण को प्रोत्ताहन और भी अधिक 
दिया गया, जिससे सेना-यातायात शीकब्रतापूर्वक हो सके । प्रारम्भिक गारण्दी कंपनियों 
के ठेकों के सम्बन्ध में मुख्य बाते निम्न थीं । 

(१) सरकार कम्पनी को मुपत में जमीन दिलायेगी । 

(२) कम्पनी को लगाई हुई पूजी पर ४॥ से ४ प्रतिशत तक ब्याज की गारण्टी 
की गई, जिसका विनिमय दर १ शि० ६ पै० प्रति रू० रक्खा । 

(३) कम्पनी के द्वारा अजित लाभ का ५०१ गवर्नमेण्ट को दिया जाय, जिससे 
गारण्टी के अनुसार ब्याज अदा करने में यदि गवर्नमेंट को हानि भी हो तो उसकी क्षति- 
पूति हो सके । । 

(४) रेलवे के प्रबन्ध सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों में सरकार का पूरा नियत्रण्ण रहे | 

(५) यदि गवर्नमेंग्ट चाहे तो २५ या ५० वर्ष पच्चात्‌ कम्पनी से लाइवें 
खरीद ले । 

उपयु क्त प्रणाली बहुत खर्चीली सिद्ध हुई । इसमें सरकार को बहुत आधिक हानि 
उठानी पड़ी, कर-दाताओं का भार बढ़ गया. क्योंकि कम्पनी ब्याज दर की गारण्टी 
के अनुसार लाभ न कमा सकी । सरकार को क्षति पूरी करनी पड़ी । और १८४६६ ई०७ 
तक रेलवे बजट में १६६५० हजार रु० की हानि हुई। इस हानि के कई काररा थे । 
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार गारण्टी प्रथा ही इसका कारण थी, क्यों।ि इस प्रथा के 
कारण कम्पनियाँ पानी की तरह रुपया बहाया करती थीं। नेज-निर्मारः में मित- 
व्ययिता की ओर उनका बिल्कुल ध्यान न था। यद्यपि कुछ लोगों का विचार यह था 
कि यदि रेलवे कम्पनियों को गारण्टी न दी जाती तो वे अपनी पूजी भारत में ने 
लगातीं। इसके विपरीत कुछ लोगों का यह भी ख्याल था कि उस समय अंग्रेजी 
कम्पनी के पास बहुत पूजी व्यर्थ पड़ी हुई थी, जिसके लगाने को कहीं क्षेत्र न था । 
यदि उन्हें गारण्टी न दी जाती तो भी वे रेलवे में प्‌ जी लगाने को तैयार हो जाती | 


इस समय अंग्रेजों के पास लगाने के लिए इतनी अधिक पुजी थी. कि वे दक्षिगगी 
अमेरिका तथा अन्य देझ्षों में भी पू जी लगाने के क्षेत्र की खोज कर रहे थे । इसलिए 
वे भारत में भी पूजी लगाने को तैयार हो जाते। इसके अतिरिक्त ब्याज-दर की 
गारष्टी भी ऊँची दर पर की गई, जिससे विदेशियों को भी लाभ हुआ और सरकार 
ने भी यद्यपि रेल-विकास में अधिक रुचि ली फिर भी उसने किसी ऐसे उद्योग 
को प्रोत्साहन नहीं दिया जिसके विकास से रेलवे सम्बन्धी सामग्री प्रास हो सकती । 
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दुसरा काल (१८६६ से ७६ तक) 

गवर्नमेंग्ट परानी गारण्टी-प्रथा अनुसार रेल-निर्माण के लिए तैयार न थी। 
उसका कथन था कि कम्पनियों की फिजूल खर्ची, गवर्नमेंट द्वारा नियन्त्रण की कमी, 
ग़त्ननंमेण्ट को गारण्ठी अदा करने की सुविधा, और बहुत समय तक कुछ लाभ न होता, 
गेसे कारग थे जिनके आधार पर प्राचीन प्रथा के अनुसार रेल-निर्माण भविष्प में 
संभव नहीं था। इसलिए भारतमन्त्री ने यह विचार किया कि नई रेलवे लाइन निर्माण- 
ट्रेन सरकार स्त्रय॑ं पृ जी इकट्ठी करेगी और उसे यह पूजी कम व्याज-दर पर मिल 
जायगी । इस नीनि के अनुसार १८६६ के कुछ वर्ष बाद गारण्टी वाले ठेके नहीं दिए 
गा और सरकार ने स्त्रयं पू जी एकत्र करने का प्रयत्त किया | यह तय किया गया 
कि सरकार प्रनित््म २ मिलियन पराउण्ड मार्ग-निर्माण-हेतु ऋण के रूप में लेगी, 
ग्रीर बड़ी लाइन के स्थान पर छोटी लाइन का प्रयोग करेगी | इस नीति के पालन 
करने में कुछ कठिताइयां प्रतीत हुई, राजनंतिक तथा अकाल के कारणों से रेल- 
निर्माण का प्रोग्राम बढ़ता ही गया । कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना 
प्रावदयक हो गया । इस सब ख्च के लिए सरकार स्वयं उचित मात्रा में पृ जी जुटाने 
में असमर्थ रही । अ्रतः सरकार को फिर निद्रय करना पड़ा कि उसे रेल-निर्माण 
में व्यक्तिगत कम्पनियों को सहारा लेता पड़ेगा। यहीं से नवीन गारण्टी-प्रथा का 
श्रंगणेग हुआ । 
नह गारस्टी-प्रथा ((८८६८ से १६०० तक) 

इस काल में बंगाल, नागपुर तथा मद्रास और दक्षिण मरहठा रेलवे कम्पनियों के 
साथ नई गाराण्टी के आधार पर ठेके दिये गये। नई गारण्टी-प्रथा की विशेषताएं 
निम्नांकित थीं । 

(१) कम्पनियों द्वारा बनाए हुए रेलवे-मार्ग भारत-मन्त्री की सम्पत्ति समझी जायगी 
ग्रौर वह १० या २५ वर्ष बाद ठेके को फिर से निश्चित करेगा । 

(२) ब्याज दर ३॥ प्रतिशत निश्चित की गई । 


(३) सरकार ने अपने लिए लाभ का है वाँ भाग निश्चित किया। इस तरह 
शुरू से ही नई रेलवे लाइनें सरकार की सम्पत्ति मान लीं गई, यद्यपि कम्पनी को 
निजी पूजी पर ब्याज मिलता रहा और निश्चित अवधि तक उन्हें रेलवे प्रबन्ध का 
प्रधिकार भी रहा । इसी प्रकार जब पुरानी गारण्टी-प्रथा वाली कम्पनियों की ठेकों 
की अवधि समाप्त हो गई, सरकार ने बहुतों के ठेक्ों को समास ही कर दिया । पूर्वी 
बंगाल, अवध, रुहेलखण्ड तथा सिध-पंजाब रेलों को सरकार ने खरीद लिया और 
इनको पअपने प्रबन्ध से चलाने लगी । कुछ कम्पनियों के ठेके समाप्त तो नहीं किये गये, 
परन्तु उन्हें नये ठेकों से रेलें चलाने का अधिकार दिया गया । यद्यपि इनमें भी सरकार 
ने लाइनों का स्वामित्व स्त्रय॑ ले लिया । इसी समय में छोटी-छोटी रेल-कम्पनियाँ 
बनी और देशी रियासतों ने भी अपने राज्य में रेलों का बतवाना प्रारम्भ किया। 
इस समय तक भारतीय सरकार अधिकांश रेलवे लाइनों की मालिक बन गई। 
सारी एूजी इसकी सम्पत्ति हो गई। 
बौधा काल 


रेल-मार्ग का विकास तथा लाभाजन १६०० से १६१४ तक इस काल में रेलों 
ने काफी उन्नति की । १६०४ में रेलवे का एक अलग विभाग बना दिया गया। 
वारिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में एक रेलवे बोर्ड स्थापित किया गया। 
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१९०८ में मंके कमेटी ले रेलवे राजस्व के ऊपर संतोपजनका सिफारिश की, जिसके 
ग्राधार पर पृ जीगत व्यय करने के लिए काफी संविधा प्रात्त ही गई | सनू १६१ 
१४ के अन्त तक भारत में ३४६५६ मील रेल-मार्ग तैयार हो गया था. ओर इसमें 
कुल ४९५०६ करोड़ स्पये की पूंजी लग चुकी थी । इस समय को रेल सम्बन 
दूसरी विशेषता लाभ-प्रा्ति थी । अभी तक रेलवे से कछ लाभ नहीं हमरा करता था 
प्रारम्भिक ४० वर्यों तक तो रेलवे को #८ करोड़ र० की हाने गहेंब चुकी 
थी। इसके बाद कुछ दिनों तक रेलवे से इलनी प्राय होने लगी कि द्ानि बन्द हो 
गई और साथ-साथ पूंजीगत व्यय अर्थात्‌ ब्याज आदि का भुगतान होने लगा। इस 
समय तक देश का आथिक विकास पर्यास रूप से प्रहद्द हों चुका शा। यातायात 
की माँग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। पुराने ठेके अत्र नवीन रूप से सरकार के 
पक्ष में बदने जा रहे थे, इसलिए १६०० से १० साल बाद तक सरकार को थोझा- 
थोड़ा लाभ होता रहा । सन्‌ १६२४ ई० तक भारतीय रेलों का कुल लाभ १०१३ 
करोड़ रु० था। रेलवे-लाभ इस समय हर साल बदलता रहता था। ल.भ की मात्रा 
हर साल बदलती रहती थी। अकत्र्थ कमेटी ओर इस्चैप कमेद्री-सिफारिशों के 
आधार पर भारतीय रेलों की आंधिक दशा पहिले से अच्छी कर दी गई थी । और 
इस समय लाभ ४ प्रतिशत से भी अधिक होने लगे 
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पाँचवाँ काल-रेत्वे प्रथा की असफलता (१६१४ से २१) 


यह काल प्रथम महायुद्ध का काल है। इसमें रेलों की दशा अति शोचनीय हो 
गई। इस काल में रेनों को अपनी शक्ति से अधिक कार्य करता पढ़ा। पूराने डिब्ले 
व इंजनों की जगह नये डिब्बे व इंजनों का प्रबन्ध न हो सक्ता। य्रद्ध के कारगा 
बहुतसी रेल-सामग्री मुसोपोटामियाँ तथा अन्य युद्धक्षेत्रों में रेल-निर्माण हेतु भेजी 
गई । सरकार के पास भी युद्ध के कारण रेलों में लगाने को अधिक पूजी नहीं थी 
इसके अतिरिक्त इंगलैण्ड इत्यादि विदेशों से रेल बनाने का कोई सामान नहीं मंगाया 
जा सकता था । इससे यही नहीं कि नई रेलें न बनाई जा सके वरन्‌ जो रेलवे लाइन 
थीं उन्हीं का ठीक रखना कठिन पड़ गया। अकवर्थ कमेटी ने इस समय का चित्र 
निम्न शब्दों में खींचा है। इस समय बहते से पल ऐसे थे जो एक भरी गाऋ़ी को पार 
नहीं कर सकते थे और वहत से इंजन व रेल इस प्रकार की थी कि उनसे अधिक 
काम न लिया जा सकता था। जनता रेलवे के प्रबन्ध से परेशान हो गई थी । यात्रियों 
तथा व्यापारियों को अनेक प्रकार की असविधाएँ उठानी पड़ती थी । इन बालों पर 
विचार हेत सरकार ने १६२० में अ्रकवर्थ कमेटी नियुक्त की । 


इस समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि रेलवे बोई जिस प्रकार का बता हुआ 
था, उस प्रकार से रेलव-नीति-निर्घारण करने में तथा रेलवे-प्रशासन के नियन्त्रण 
में विशेष कर भाडा-दर सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में असफल रहा। एक 
तो इसे दैनिक कार्य बहुत करना पड़ता था और यह स्थानीय परिस्थितियों से अ्नमिक् 
था, तथा इसके पास विशेष जानकारी वाले कर्मचारी भी कम थे। इसके अतिरिक्त 
भविष्य में रेलवे बजट के बारे में प्नविचार की आवश्यकता थी। विशेष रूप से 
इस समय ईस्ट इंडिया रेलवे राज्य की रेलवे लाइन होते हुए भी ईस्ट इण्डिया रेलवे 
कम्पनी द्वारा ही चलाई जाती थी । कम्पनी का सरकार के साथ १६१६ में ठका 
समाप्त होने को था | यद्यपि इस ठेके की भ्रवधि १६२४ तक बढ़ा दी गई थी फिर 
भी यह आवश्यक था कि इस लाइन के भविष्य पर विचार किया बाय । | 
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बातों के लिए अकवर्थ कमेटी जब सन्‌ १६२० ई० में निरम्तित की गई और इसने 
अपनी रिपोर्ट १ साल बाद प्रकाशित की तो यह प्रइत १९२४ और २५ के बीच 
में एक महत्वपूर्ण प्रश्न वन गया, क्योंकि इसी वर्ष ईस्ट इंडिया, व ग्रेट इण्डियन 
पेनिनघुलः के ठेके समास होने को थे। सच्‌ १९२४ में एसेम्बली में इस पर विचार . 
हुआ । अधिदांश सदस्यों ते राज्य प्रबन्ध के लिए ही अपना मत दिया, फलस्वरुप 
इन दोनों रेलों का राज्य द्वारा प्रबन्ध व संचालन करना स्वीकार कर लिया गया 
और दोनों रेलों का प्रवन्ध व संचालन सरकार द्वारा किया जाने लगा। इसी प्रकार 
सन्‌ १६२६ में बर्मा रेलवे, १६३० में दक्षिणी पंजाब रेलवे सरकार के प्रबन्ध में आ 
गई। जनवरी १६४२ में बी० बी० एण्ड सी० आई० आर०, १६४३ में आसाम- 
बंगाल रेलवे भी सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत संचालित होने लगीं। इसके बाद 
बंगाल नार्थ वेस्टर्न, रहेलखण्ड और कुमायु' रेलें मिला कर अवध और तिरहुत 
रेलवे के नाम से सरकार द्वारा संचालित की जाने लगी। 


अकवर्थ कमेटीने रेलवे के राष्ट्रीकरणा पर भी विचार किया। कमेटी ने राष्ट्रीयकररण 

के पक्ष में ही अपना मत दिया | बहुत सी रेलवे लाइनें राज्य की संपत्ति तो थीं हीं, 
परन्तु उनका प्रवन्ध कम्पनियों द्वारा क्रिया जाता था। कमेटी का मत राज्य-प्रवन्ध 
के पक्ष में था, यद्यपि सैंद्धान्तिक दृष्ठि से जो कम्पनी रेलवे में रुपया लगाती है वह 
रेलवे को रुचिपूर्वक चलायेगी, तत्परता से कार्य करेगी, अपना कार्य अधिक सफलता 
से तया कम व्यय में करेगी । परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय रेल की कम्पनियों 
के बारे में यह बात सत्य नहीं थी। अंग्रेजी कम्पतियाँ इस देश से बहुत दूर रहा 
करती थीं और जिस सम्पत्ति का प्रवन्ध करती थीं उनमें उनका आर्थिक हित थोड़ा ही 
था । साथ ही साथ प्रबन्ध नाम को तो कम्पनियाँ करती थीं परन्तु सारा प्रबन्ध 
राज्य द्वारा निर्धारित विषयों के अनुसार ही होता था। मुख्य-मुख्य समस्‍यायें सरकार 
को ही हल करनी पड़ती थीं । कम्पनियों को सरकार को श्राज्ञा के बिना किसी नई 
नीति के अपनाने का अधिकार नहीं था। इस प्रक्रार भारतीय रेलों के साथ एव 
प्रकार की 6ंघढ! ७०४४. कार्य कर रहीं थीं। रेलें सरकारी थीं, उनका प्रवन्ध 
कम्पनियों के हाथ में | सरकार कम्पनी का प्रबन्ध होने के कारण कोई विशेष रुचि न 
लेती थी और कम्पनी रेलवे को सरकारी संपत्ति समझ कर उसकी उन्नति पर 
विशेष ध्यान न देती थी। इस तरह दोनों पक्ष रेलवे की ओर से उदासीन से रहा 
करते थे। इसलिए कमेटी राज्य-प्रबन्ध के पक्ष में थी। यद्यपि कम्पनी के अल्व 
मत के अनुसार इतना ही आवश्यक समझा गया कि अंग्रेजी कंपनियों के स्थान पर 
भारतीय कम्पनियाँ बना दी जावे । परन्तु यह अल्पमत्र किसी को पसन्द न आया, 
क्योंकि इस प्रकार के प्रबन्ध में भी वे सारे दोप बने रहते जो अंग्रेजी कम्पनी के 
प्रबन्ध में थे। इस पअवस्था में भी राज्य सबसे मुख्य सामीदार होता । आधे डाइरेक्टरों 
की नियुक्ति करता और सभापति को मनोनीत करता और यह सारा उत्तरदायित्व 

सरकार और डाइरेक्टरों के बीच विभाजित रहता। इस प्रकार के प्रवन्ध में कोई भी 

दृष्धिमान विशेषज्ञ कार्य करने को न मिलता । इसके अतिरिक्त भारतीय कम्पनी रेल- 

निर्माण हेलु उचित घन भी इकट्ठा न कर सकती और सरकार को इस तरफ भी 

झ्धिक ध्यान देना पड़ता । इस प्रकार से पृजीगत, आ्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि 

से भारतीय रेलों का सरकार द्वार प्रबन्ध किया जाना ही अधिक हितकर समझा 

गया। सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित का अधिक ध्यान रक्‍्खा जायगा । 

रेलों का विकास भी देश की प्रावश्यकतानुसार होगा। यात्रियों, व्यापारियों की 
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सुविधाओं का पूर्ण ख्याल रकब्ा जावगा। जनता की शिकायतें राज्य-प्बन्ध के 
अन्तर्गत ही अधिक सरलता के साथ दूर वी जा सकती है। झभी तक देखते कम्पनियों 
ने जिस प्रकार भारतीय रेलों का प्रबन्ध किया था बह सत्र पूर्णा रूप से देश के हिल 
में नहीं था। इस अनुभव से भी कमेटी के अधिकांश सदस्य राज्य-यबन्ध के ही पे 
में थे। इससे कमेटी ने यही लिफारिय की. कि ६ हजार मील दूर बेठे हुए झाइरेक्ट्स 
भारतीय रेलों का प्रबन्ध उपयुक्त कुशलतापृर्तक नहीं करे सकते। इसलिए इस 
प्रकार के सब ठेकों को समाप्त करके भारतीय रेलों का प्रबन्ध राज्य द्वारा हो 
हाना चाहिए । है 

इसी समय सन्‌ १६२४ व २४५ ई० में ग्रेट इश्दियन पेनिनशला व ईस्ट इण्डियन 
रेलवे के ठेके समास होने को थे और कमेटी की सिफारिशों के आधार पर १६८३ 
में ऐसेम्बली ने इन रेलों का राज्य द्वारा प्रबन्ध होने का प्रस्ताव पास कर हडिया, 
जिसके फलस्वरूप इस कम्पनियों का प्रबन्ध राज्य के दारा होने लगा। 

१६२१ से १६०५ तक का समय अ्कत्र्थ कमेदी-सिफारिय कार्यान्व्रित काज 
समझा जाना चाहिए, ब्योंकि इस समय में भारत की दो सूख्य रेचे कमेटी को 
सिफारिश के आधार पर राज्य-प्रबन्ध के अन्तर्गत वर ली गई और यह काल १६३० 
तक समझा जानता चाहिए। क्योंकि इस समय में ब्र्म नलबे तथा दलिंगत उंजाबओ 
रेलवे भी सरकार के कब्जे में आ गई । बी० बी० एणए सी आई व झआसाम-बंगाल 
रेलवे १६४२ में, वंगाल व नार्थ वेस्टर्न रेलवे १६४३ में राज्य-प्रवन्ध में ले ली गई : 
बंगाल व नार्थ वेस्टर्न रेलवे, रमहेलखण्ड व कमार्यू रेलवे भी सरकार ने अपने हाथ में 
लेलीं और ये सब मिलाकर अवध और तिरहुत रेलवे के नाम से चलने लगीं । 

अकवर्थ कमेटी की दूसरी मुख्य सिफारिश रेलब्रे बजट का साधारंश बजट का 
पृथक्ुरणा था | इसको भी सरकार ने मान लिया। मार्च सनू 2६२५ ई० में प्रथम 
बार रेलों का पृथक बजट ऐसेम्बली में प्रस्तुत किया गया। १६२५ से ३० ई० तक 
भारतीय रेलों का समृद्धि काल कहा जा सकता है। अब तक देश में रेलों का के फी 
विस्तार हो छुका था। प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ का आर्थिक विकास तथा व्याप ऋ 
समृद्धि भ्व भी अपना चमत्कार दिखा रहे थे, श्रौद्योगिक उन्नति के साथ-साथ बाताब/_ 
में भी उन्नति हुई । यह सन्‌ १६९३० तक बनी रही । 

इसके बाद १६३१ से १६३६ लक भारतीय रेलों का शिधिल काल कहा जः 
सकता है । इस समय रेलों की आर्थिक दशा झोचनीय हो गई । इसका अध्ययन करने 
के लिए और इसे दूर करने के लिए जनवरी १६३६ में, सर ओटो नीमियर नामक 
विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई, ताकि वे भारतीय रेलों के बारे में एक ऐसा सुझूव सरकार 
के समक्ष रकखें जिससे भारतीय रेलों की उन्नति हो सके । सर ओटो नीमियर ने 
भारत के विभिन्न यातायात के साधनों के समय तथा केन्द्रीय व राज्य सरकारों के 
बीच राजस्व समझौता करने के लिए एक कमेटी की निम्ुन्ति क्री सिफ.रिश की । इसके 
फलस्वरूप १६९३६ ई० में वेजबुड की अध्यक्षता में एक कमेटी की रथापना की गई । 
ब्मेटी ने १६३७ में स्पोर्ट प्रकाशित की । कमेटी ने अनेक बातों की सिफानिशि की । 
एक विसावट कोप स्थापित करने का सुकाव दिया। साथ ही साथ जोर दिया क्रि 
भारतीय रेलें एक अच्छे रिजर्व फण्ड की स्थापना करें। कमेटी ने इस पर भी बल 
दिया कि रेलों को जनता से अधिक सम्वक रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना 
चाहिए व जनता व रेल-कर्मचारियों के मध्य उचित मात्रा में सहयोग होना चाहिए । 
कमेटी ने भाड़ा-दर तथा रेल-सड्क प्रतिस्पर्धा के बारे में राठ-प्रन्छी सिफारिश 
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की। परन्तु इसी वीच द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव पड़ने लगा। और १६३६ से 
१६४७ तक का समय द्वितीय युद्धकाल है, जिसमें भारतीय रेलों को अधिक कठिनाइयाँ 
पड़ीं। १६३९ से ४७ तक का समय द्वितीय महायुद्ध का समय है, रेल-सेवा की माँग 
अधिक बढ़ू गई व वास्तव में भारतीय रेलें द्वितीय युद्धकाल में भारतीय जनता की 
माँग को पूरा न कर सकीं। यद्यपि ये रेलें प्रथम महायुद्ध क्नाल से अच्छी थीं, समृद्धि 
अधिक थी क्यौंकि समृद्धि काल में इनके निर्माण पर काफी रुपया खर्च हो ऋुका था, 
फिर भी द्वितीय बुद्ध के कारण सैनिक तथा नागरिक माँग इतनी बढ़ी कि रेलें 
सुगमता से उसकी पूति न कर बमकीं । 


इस युद्धकाल में भारतीय रेलों में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई, यहाँ तक 
कि उनकी मरम्मत भी ठीक से न हो सक्री । पहिले तो जबकि भारतीय रेलों की 
आ्रय कम हो गई थी, पूजी के अभाव में मरम्मत आदि पर कम व्यय किया गया । 
परन्तु जब रेलों के पास मरम्मत आदि पर अधिक व्यय करने के लिए रु० हुआ तो 
युद्ध प्रारम्भ हो गया। इसके कारण किसी प्रकार की मरम्मत न हो सकी, यहाँ तक 
कि अनिवार्य मरम्मत के लिए भी सुविधाएँल मिलीं। जापान के लड़ाई में भाग 
लेने के कारण स्थिति और भी अधिक गम्भीर हो गई । इंजनों आदि की दशा 
विगड़ गई, करीब ६०० मील लम्बी रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, ४००० मील 
लम्बी लाइने ४० लाख स्लीपस तथा बहुत से इंजन व डिब्बे सैनिक सहायतार्थ दूर 
भेजे गए। इसके साथ ही साथ भारत पूर्व की रक्षा का आधार था, इसलिए रेलों की 
सेवा-माँग अधिक-सेअधिक हो गई। यातायात के और भी साधन मोटर झादि 
की कमी के कारण, पेट्रोल की कमी से दुर्लभ हो गए । अनेकों मोटरें लडाई-कार्य 
में प्रयोग की जाने लगीं। इन सब कारणों से भारतीय रेलों का यह काल एक 
कठिन काल सा हो गया। भारतीय रेलों को असाधारण परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ा। रेल-सामग्री में काफ़ी घिसावट हुई और भारतीय रेलों की वर्कश्षाप्स 
रेलों की मरम्मत में भी असफल होने लगीं । कुछ रेलवे वर्कशाप युद्ध सामग्री बनाने 
लगीं, जिससे मरम्मत-कार्य और भी कठिन हो गया। इस प्रकार भारतीय रेलों को 
इस काल में कठित परिस्थितियों का सामना करना पड़ा । 


इस समय जनता को भी काफी असृविधा का सामना करना पड़ा । सन्‌ १६३६ 
व ४० की अपेक्षा सन्‌ १६४४-४५ में यात्रियों की संख्या ४० करोड़ अधिक हो गई । 
युद्ध की माँग इतनी प्रवल हो गई कि रेलों को नागरिक जनता से कम यात्रा करने का 
अनुरोध करता पड़ा। भाड़ा व यात्रा की विभिन्न रियायतें समाप्त करनी पड़ीं, मेला 
आदि के लिए सुविधाएँ हटा दी गई । पैसेन्जर गाड़ियों में बहुत कमी की गई और 
यात्री अनियमित रूप से डिब्बों के बाहर लटक-लटक कर यात्रा करने लगे। माल 
भेजने के डिब्बों में भी काफी कमी झा गई। उद्योगों तथा व्यापारियों को अपना 
माल भेजने के लिए महीनों प्रतीक्षा करने की आवश्यकता हो गई और कभी-कभी 
उद्योगों को कच्चे माल अथवा कोयलों की कमी के कारण बहुत दिन तक अपना 
काम बन्द कर देना पड़ा । 


सन्‌ १६४२ ई० में एक ऐ/४7 [72750907६ 30370 की स्थापना की गई । इस 
बोर्ड के सामने तीन मुख्य समस्‍यायें थीं -- 

(१) रेल, सेना तथा अन्य सामग्री को किस प्रकार ले जाय । 
(२) और किन-किन यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाय । 
(२) उनके लिए किस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय । 
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इसी साल एक्र केन्द्रीय यातायात संख्या तथा स्थानीय यातायात संस्था स्थादउित 
की गई । इन सब संस्थाओं का मुख्य काम था किये उस समय के दफिक को 
रेल-सेवा पाने को निरुत्साहित कहें। इस प्रकार सत्यात्र इस काल में रेले जनता वा 
कार्य पुरी तरह न कर सकीं. फिर भी प्ुद्धनसंचालन में लथा नागरिकों की झनिवाय 
यातायात भ्रावदयकताओं को पूरा करने में देलों से पर्यास प्रबत्न किया और *उसमें सफल 
भी रहीं । ४ 
युद्धकाल में इन सव॒ कठिनाइयों के होते हुए भी रेलों ने अपनी झ्राय काफी बढ़ा 
ली। १६३६ व ४० में भारतीय रेलों की भी आय करीब ११५ करोइ र० थी, जो 
कि बढ़ कर १६४४-५४ में करीब २३३ करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त भारतीय 
रेलों ने जो ऋण निया था या केन्द्रीय सरकार को जो दृछ अपना हिस्से का रु० ने 
दे सकी थी, उस सब का भुगतान इस काल में कर दिया गया । सनू १६४३ में इस 
विषय में एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव भी किया गया, जिसके झनुसार रलों द्वारा 
केन्द्रीय सरकार को दिए जाने वाला हिस्सा प्रतिवर्ष निश्चित करने की प्रणाली 
निश्चित की गई । सन्‌ १६४६-४७ ई०७ में एक फट छध्य आंयार्य की स्थापना 
की गई कि जो थई क्लास यात्रियों और रेलबरे कर्मचारियों को सुत्रिषाएं देने में व्यय 
किया जायगा। 
0. 33. ए95$0०३४$ रीछ छाइफ्शल्यशांड 0 छातें उपरांत पीर डॉशॉट 
फ्ादात्रएश्यार्गां ए ;रथ्तोछकएड ता प्ररें।5, (2..7. 944) 
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[798. (3.0. १949) 
भारतवषे सें राज्य द्वारा रेल प्रबन्ध व संचालन 

सन्‌ ११२० के पदचान्‌ इस समस्या पर बहुत वाद-विवाद आरम्भ हुआ कि 
भारतीय रेलों का प्रबन्ध व संचालन राज्य स्वयं करे या व्यक्तिगत कम्पतियों के हाथ 
में रहे | सैद्धान्तिक तौर पर तो रेलों का राज्य द्वारा प्रबन्ध व संचालन ही श्रेष्नतर 
माना जाता है। परनन्‍्त जब हम किसी विशेष देश के प्रति इस सिद्धान्त को लागू 
करते हैं तो अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। साधारण तौर पर 
राज्य रेल-उद्योग अपने हाथ में तभी लेता है कि जब उसका कोई राजनेतिक उर्दश्य 
हो या व्यक्तिगत कम्पनियाँ उद्योग का संचालन न कर सके या ये कम्पनियाँ जनता 
को उचित सुविधायें न दे सकें। भारत की रेलों के सम्बन्ध में प्रायः ये सारे कारण 
उपस्थित थे, जिनके आधार पर राज्य-प्रब््ध व संचालन ही उचित समझा जाता 
था । भारतवर्ष में वैसे ही अधिकांश रेलवे लाइनें राज्य के अभ्रधिकार में है और बहुत 
सी राज्य की रेलवे लाइनें लंदन स्थित कम्पनियों द्वारा चलाई जाती थीं. परन्तु 
अधिकतर लोगों का मत यही रहा कि रेलों का प्रबन्ध व संचालन-कार्य राज्य द्वारा 
ही चलाया जाना चाहिए और यही राय अकक्‍वर्थ कमेटी के श्रधिकांश सदस्यों को 
थी । कम्पनी के सदस्यों के मतानुसार यद्यपि अंग्रेजी कम्पनियों ने भारतीय रेनों में 
अपना रु० लगाया. अपने कर्मचारियों द्वारा चलाया. सारे रेल-उद्योग का उचित 
प्रबन्ध किया, परस्तु इन अंग्रेजी कम्पनियों द्वारा राज्य रेलवे चलन के कारण उनकी 
स्थिति भिन्न है। रेलवे संपत्ति उनकी नहीं है। आथिक उत्तरदायित्व भी उतका कम 
है। इसके अतिरिक्त कम्पनियों का प्रबन्ध नाम मात्र का ही है. क्योंकि नियुक्तियों 
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तथा नीति भझ दि दुख्य-मुख्य बातें सरकार द्वारा नियन्त्रित की जाती हैं। इस प्रकार 
भारत में ये कम्पतियाँ बिना सरकारी सहायता के अथवा विना सरकार की राय के 
न तो किसी प्रकार का प्रबन्ध में परिवर्तेत कर सकती हैं न किसी नई दशा में कोई 
कदम उठा सकती हैं| इसके साथ-साथ सरकार भी कोई विश्येष रुचि रेलों में नहीं 
ले रही है | इस प्रकार वर्तमान प्रबन्ध प्रणाली के अनुसाह्ू सरकार का नियन्त्रण 
होने के कारण कैम्पतियाँ स्वयं कुछ नहीं कर सकतीं, और कम्पनियों के हाथ में 
प्रबन्ध होने के कारण सरकार भी झाथिक हानि अथवा अन्य जोखिम को कम नहीं 
कर सकती | राज्य द्वारा प्रबन्छ और संचालन के अतिरिक्त एक उपाय यह भी हो 
सकता है कि अंग्रेजी कम्पनी के स्थान पर भारतीय कम्पनी स्थापित कर दी जाये । 
परन्तु इससे कोई विशेष लाभ नहीं दीखता। इस दशा में भी सरकार ही मुख्य 
साभीदार रहेगी. आधे डाइरेक्टर्स वही नियुक्त करेगी, चेयरमैन को मनोनीत करेगी 
सरकार और बोर्ड श्रॉफ डाइरेक्टर दोनों के उत्तरदायित्व अलग-अलग रहेंगे । इस 
प्रकार कर्मचारी दो संस्थाओं के दबाव में कार्य करेंगे । एक ओर उन्हें सरकारी झाज्ञा 
पालनी होगी दूसरी शोर बोर्ड श्रॉफ डाइरेक्टर्स को भी खुश रखना होगा । इस दक्शा 
में रेलवे उच्च भ्रधिकारियों का कार्य उचित प्रकार से नहीं हो सकेगा । कुशल कर्मचारी 
इस प्रकार से कार्य करने को तैयार भी न होंगे। इसलिये अंग्रेजी कम्पनियों के 
बजाय भारतीय कम्पनियों के स्थापित करने से विशेष लाभ न होगा । इसके श्रतिरिक्त 
भारतीय कम्पनी इच्छित पूजी एकत्रित न कर सकेगी, इसके लिए सरकार को भी 
आगे आना पड़ेगा । चूंकि रेल निर्माण हेतु पूजी भारत में ही प्रात करनी चाहिए 
व देश में कम्पनी की अपेक्षा सरकार को ही पूंजी सरलता से मिल सकती है, तो 
जब पूजी एकत्रीकरण का भार सरकार को ही लेना पड़े तो फिर सरकार रेलों के 
प्रबन्ध व संचालन को भी अपने हाथ में क्यों न लेले । ऐसा करने से ही रेलों के 
लिए पूजी और सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। यदि संयोगवश पू'जी विदेशों से लेनी 
पड़े तो यह कार्य भी सरकार द्वारा सुगमता से हो सकेगा । इसके अ्रतिरिक्त विदेशी 
कम्पनियों ने रेलों का प्रवन्ध व संचालन करने में राष्ट्रीय हित का ध्यान बिल्कुल नहीं 
रक्‍्खा । यह दोष सरकारी प्रबन्ध व संचालन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है । 
जहाँ-जहाँ सरकार ने भारतीय रेलों का प्रबन्ध किया है वहाँ-वहाँ उसे कम सफलता 
नहीं मिली । इससे यह भय कि सरकारी प्रबन्ध आथिक हृष्ठि से असफल रहेगा, 
अ्मत्य ही सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत कम्पनियाँ, रेलों का विकास, 
नये रेल-मार्गों के बनाने का कार्य भ्रपनी सुविधा तथा लाभ के लिए करेंगी, जिससे 
देश के विभिन्न भागों में रेल-यातायात की सुविधाएँ असमान रहेंगी । यह बुराई भी 
सरकारी प्रबन्ध द्वारा ही दूर हो सकती है। साथ ही साथ सरकारी प्रबन्ध में य: त्रियों 
व व्यापारियों को विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं व जनता की शिकायतें भी सरकारी 
प्रबन्ध से ही भीत्र दूर हो सकती हैं। लन्दन स्थित कम्पनियाँ इस प्रकार की 
शिकायतें मिटाने में असमर्थ रहीं।॥ एक तो वह कार्यक्षेत्र से बहुत दूर थीं, इससे 
यहाँ की अर विद्राओं का उन्हें ठीक-ठीक आभास नहीं हो सकता था| दूसरे, उनकी 
नीति वहीं के व्यापारियों द्वारा प्रभावित हुआ करती थी। इन कारणों से यही 
उचित समझा वया कि रेलों का कम्पनी-प्रबन्ध व संचालन ठेक़ों की अवधि-समापति 
प्र समास॒ कर दिया जाय श्लौर राज्य ही रेलों का प्रबन्ध व संचालन अपने हाथ 
में लेले। 

3. 35. ४४८६6 90085 05-- 
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€वग्रवीबया रिक्त सापणरए (०फ्रांत्तर2 


क्मबाफे 
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द्वितीय महायुद्ध के समास होने के बाद भारतीय रेलबे कर्मचारियों के फेडरेश 
ने सरकार के समक्ष अपनी कुछ माँगे रकक्‍खी। थे वेतन, महंगाई. कार्य करने के 
घण्टे तथा छूट्टी लेने के नियमों आदि में सुविधाओं से सम्बन्धित थीं। सरकार 
पहिले इन मांगों पर विचार करने के लिए शक्त केन्रीय वेनननामिलि ड्री नियुक्ति 
की, परन्तु इससे लोगों को संतोष न हुआ । इस कारण से १६४६ ० में भारतीय 
सरकार ने एकरिक[छ३ए धापृपाए 0०:पा2८ को निमत्ति की, जिसका कार्य 
रेल की आय में वृद्धि के उपाय सुकाना तथा रेलवे के अतिरिक्त कर्मचारियों को 
कार्य दिलाने के ऊपर विचार करने का था । पहले हो कमेटी का कार्य विभाजन 
के कारण उचित रूप से नहीं हुझा, परन्तु मार्च (६४८ से नवम्बर १६४८ तके 
पं० हृदयनाथ कुजरू की अध्यक्षता मैं इस कमेटी ने अपना कार्य पूरा क्िया। कमेटी 
की रिपोर्ट १६४६ ई० में सरकार को दी गई. जो मार्च १६५० में प्रकाशित हुई। 

कमेटी ने रेलवे की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया। इसके मताडुसार 
भारतीय रेलवे कमंचारियों की हार्प्-इमता ३३ से ४० प्रतिशत तक कम हों गई 
थी । राजनेतिक उधल-पुथल के कारगा कर्मचारियों में दृछ एटशाशनत्रीतना प्रा गई 
थी । लोग कार्य में रुचि नहीं लेते थे। नौकरी से अलग होते करा डर लगा रहता 
था। निरीक्षकों को अपने कार्य का अनुभव नहों था। कमेटी ने सिफारिश को 
ल्‍09 2४० ए७४$ के आधार पर रेलवे ए०7६57०95 में अतिरिक्त कर्मचारियों की 
संख्या का अनुमान लगाकर फिर उसमें सुधार करने का विचार किया जाय । श्रमिकों 
को ग्रधिक शिक्षित बनाने की सिफारिश की गई, जिससे कि उनकी कार्य-क्षमता बड़ 
जाय | 0४८प७घ४७ 5एफ-पराजिया रिव्ाज़ि3ए को विजली से चलाने की सिफारिश को 
और भारतीय रेलों को अधिक उन्नतिशीन बनाने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिल 
की । कमेटी ने भारतीय रेलों के पूनर्वगीकरणा के प्रदत को पाँच साल को स्थगित 
करने का मत प्रकट किया । कमेटी रेलवे बोई के कार्य से भी असंलुष्ट थी। इसके 
स्थान पर एक आशाएाणए णहट्टआएं52707 को स्थापित करने की सिफारिश की । 

इसी प्रकार कमेटी ने !/४ंए 5४००७ को बन्द करते की भी सिफारिश की । 
यद्यपि .इनमें से अनेक सिफःरियों को सरकार ने मान लिया. परन्तु दो मुख्य सिफारिशों 
को भ्रस्वीकृत कर दिया । अर्वात्‌ 87४४ &॥०95 को समात्त करने और पुनर्वर्गीकिरगा 
को ५ साल तक स्थगित रखने की बात को सरकार ने नहीं माना । 

सन्‌ १६२४ ई० से रेलों का बजट उयक्त रूप से तैयार किया जः रहा था जिसका 
परिणाम बहुत हितकर नहीं हुआ और इस प्रगाली ने भारतीय रेलों को कोई अधिक 
लाभ नहीं पहुँचाया । तत्कालीन अर्थमंत्री का मत था क्रि यह ९०४ए८्पध०४ यथा संभव 
शीघ्र ही परिवतित कर दिया जाय । कुजरू कमेटी ने भी इस ८०४ए४८४॥४०४ के बारे 
में खोज वीन करने का मत प्रकट किया । सन्‌ १६९४६ ई० में इस ००४४६८७४३०० की 
कार्य-प्रशाली के अध्ययन हेतु १९४६ ई० में धारा सभा के सदस्यों वी एक कमेटी 
का निर्माण किया गया | इस कमेटी का कर्तव्य ००ए८४४०४ की कार्य-प्रगाली का 
अध्ययन करने के साथ ही माथ स्िडफ़3ए प९ए/९४४0४ ए८४९६४८ ६800, रि०4ए७४9ए 
9८(९एए€त घिाए और रिफि3ए 7८४९:४६ छ7 के बारे में भी विचार करना था 
इस कमेटी की सिफा रिशें भारतीय सरकार ने १६५०-५१ में मान लीं। इन सिफारियों 
के आधार पर गए ०णाए८मश09 के बारे में निम्नांकित मुख्य धाराएँ रक्‍ली गई । 


(१) रेलवे तथा साधारण वजट के सम्बन्ध में इस प्रकार-से परिवर्तत कर दिया 


का, 


गया जिससे कर अदा करने वाली जनता एक $»7४ ॥0867 के रूप में समझी जाने 


नप व्य -ा 


०3 बी । 
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लगे । इसके अनुसार साधारण बजट को ४ प्रतिशत वाषिक ०८४५४06€४४ रेलों में लगी 
हुई पूजी पर मिला करेगा। 


(२) १५ करोड़ रु० प्रतिवर्ष 6६07९०॥ रि८8६ए८ ६7906 में जमा किए 
जायंगे और जो व्यय भार में डाले जायेंगे । 


( ३) ए2॥छ3ए 7९४८०ए८ [५४० का नाम बदल कर रि८ए८796 7८5८ए८ पं 


रक्‍खा गया । इसका उपयोग साधारण बजट में रु० देने में तथा व्यय की कमी को 
पूरी करने में किया जायगा । 


(४) एक 06४८।००70६४६ ४५706 की स्थापना क्री गई जिसका रु० यात्रियों को 
सुविधाएँ प्रदान करने में कर्मचारियों को कल्याराकारी कार्यों में व्यय किया जायगा। 
पहिले के 0०८८८४४४८०४ 07 का रु० इसी में मिला दिया गया और ये निश्चय किया 


गया कि ५ साल तक ३ करोड़ २० प्रति वर्ष के हिसाब से यात्रियों की सुविधाओं 
पर व्यय किया जायगा । ' 


(५) ८००४४ और 7८ए४८४४८ की मदों में, व्यय के विभाजन करने के नियमों 
में परिवर्तन कर दिया गया । 7८०॥३०८४०८४६४ का प्रा व्यय ५€०४८०५४०४ ईधण्॒ से 
निकाला जायगा और 7८४८४७९८ के मद से खर्च करने वाली रकम १० हजार से २५ 
हजार तक बढ़ा दी गई । ३ लाख रु० की रकम रेलों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए 
7८फ्रध्यध८ से निकाली जाया करेगी और यदि इससे अधिक व्यय होगा तो वह 
एिज्र3५ १८एथ८०७०४८४८ [०४०० से लिया जायगा। इसी तरह नई झावश्यक परन्तु 
ग्रनाथिक रेलवे लाइनों के निर्माण करने का व्यय रिव्!जबए त८ए20ककवल्या पाये 
से लिया जाया करेगा। उपयुक्त सिफारिश ५ साल तक लासू रहेगीं, इसके बाद 
?»727067 की एक कमेटी फिर बैठेगी जो ५7५0690 की दर पर फिर विचार 
करेगी । 


पिष्ज़ ००7४ए९7४०४ के गुणु-- 


(१) पिट्ज़ ००प्रशध्प07 के प्रथम व्यय का विभाजन ठीक प्रकार से नहीं होता 
था। उदाहरण के लिए इससे पहिले ग्रनाथिक लाइनों पर एक निश्चित सीमा के बाद 
कुछ खर्च नहीं किया जा सकता था। इसी प्रकार यात्रियों तथा कर्मचारियों को 
सुविधाएँ देने के लिए आय में से कुछ भी व्यय नहीं किया जा सकता था और प्रबन्धक 
पूजी के मद में से इन पर खज्चे करने में असमर्थता दिखाते थे; और इस कारण से 
कर्मचारियों और यात्रियों को पर्यात सुविधाएँ न मिल पाती थीं । नये ०००ए८४७०॥ 
ने इस कठिनाइयों को दूर कर दिया है । 


(२) कर प्रदान करने वाली जनता भारतीय रेलों के सम्बन्ध में 57976 ४0]0675 
की स्थिति में हो गई है, जिसके कारण रेलवे जनरल बजट को ४ प्रतिशत उधार ली 
हुई पूजी पर 57४५८४० देगी और 8८४८४४४ 0७0४८८ उधार ली हुई पूंजी पर 
ब्याज देगा । परन्तु ब्याज से /970९70 ग्रधिक होता है इसलिए 8८४८ए४ 72४८४७८ 
5७7४ में रेलों की ओर से कुछ न कुछ रु० जमा होता रहेगा। ऐप़ा अनुमान किया 
जाता है कि हुर साल ६॥ करोड़ रु० के लगभग रेलें 8८४८ए० ०0०82८४ को दिया 
करेंगी । इसके अतिरिक्त अधिक आय वाली वर्षों में कमाई हुई अतिरिक्त आय 
ए९४८०एपध्या मत के निर्माण में लगाई जायगी और इस 7७४० से रेल-निर्माण 
काय बराबर होता रहेगा और इसके लिए रेलों को उधार लेने की आवश्यकता न 
पड़ा करेगी । इस तरह भविष्य में निर्माण काये >€म्र८०व 7८ए८॥एप८ और रि&/फ्र2ए 
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५ 6४४|०97767६ ईप४ दोनों से पृ जी प्राप्त कर सकेंगे । इस प्रकार भविष्य में रेल 
निर्माण तथा रेल सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए पर्यात पृ जी का प्रबन्ध होता रहेगा । 
दोषप--इतना सब होते हा। भी भारतीय रनों को ईच्शशाओ 4िश37: पुरा 
स्वनन्त्रता प्रास नहीं हुई है । वास्तव में फद्याहाओं वीशव्ाए८, सिवा जिए के लिये एक 
827४67 का कार्य करता है। यदि भारतीय सरकार की आशिक हद्मा! में गइबड़ी 
गा जाय तो उसका प्रभाव भारतीय रेलों के विभिन्न छिए05 पर भी पढ़ेगा। और 
इस कारण ऐसे समय में रेलवे निर्माग-कार्यों में बाधा पह सकती है । 
(३. 36 5फ्शखदा-5९ फशंशीए पट ढरिटट६8 6 एड/पपिंगा ह॑ पीर ए0प्राए ए 
0०0 घिरद्दीदा रिधव्ाोछ5 5. 
भारतीय रेलों पर विभाजन का प्रभाव 


स्वतन्त्रता प्रास करने के पश्चात्‌ देश का विभाजन हा जिसके फलस्व्ररर बहत 
सी समस्‍यायें उपस्थित हुई। भारतीय रेलों पर भी इस विभाजन का बूरा असर 
पड़ा । पाकिस्तान निर्माण होने से नार्थ वेस्टर्न रेलजे वे बंगाल आमसाम रेलते वा 
अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया। फोभाएर-जैदराबाद रेलवे का उुछ भाग भी 
पाकिस्तान में हों गया । शेप रेलें भारत में ही रही | बदि हम पूजी तथा मोलों 
हिसाव से ध्यान दे तो भारत में करीब ६६८ करोड़ रु० पूजी की लागत की ६४०८३ 
मील रेलें भारत में रहीं और १३६ करोड़ रुू० की ६९४५७ मील रेलें प/किस्तान को 
मिलीं | इसी प्रकार रेलवे की वर्कज्ञाप्स का विभाजन भी दोनों देशों के बीच हम्रा 
विभाजन के समय यह समझा गया था कि रेलवे कर्मचारियों पर विभाजन वा कोई 
आपत्तिजनक प्रभाव न पड़ेगा लेकिन साम्प्रदायिक ऋगडहों ने रेलवे कर्मचारियों पर 
भी बुरा प्रभाव डाला। हिन्दू कर्मचारियों ने भारत में तथा मस्लिम कर्मचारियों ने 
पाकिस्तान में रहना पसन्द किया । चू कि निपुण कर्मचारी ऋवधिल शत: सुसलमान (हो 
थे, श्रतः भारतीय रेलों को निपुणा कर्मचारियों के प्रभाव का सामना करना पड़ा । 
बहुत सी भारतीय रेलों में ड्राइवर, फायरमेन, ब्लैक स्मिथ कॉपर स्मिथ ओऔ 
टिनस्मिथ की भारी कमी पड़ गई। ड्राइवरों क्री कमी के कारण लगभग तिहाई 
मालगाड़ियाँ बन्द कर देनी पड़ीं। कोयले का लदान कम कर दिया गया जिसके 
फलस्वरूप खदानों पर बहुत-सा कोयला इकट्ठा हो गया । औद्योगिक केन्द्रों में कोयले 
की कमी से उत्पादन में भी कमी आ गई। इसके विपरीत भारत में जो रेलवे 
कमंचारी आए वे गअ्रधिकांशतः क्लक थे जिन्हें कार्य में रोजगार देना भारत की रेलों 
के लिए कठिन हो गया | विभाजन के फलस्वरूप सामान के आने-जाने पर भी अन्तर 
पड़ा । विभाजन के पूर्व देश का बहुत-सा सामान कराँची बच्दरगाह होकर बाहर जाता 
था, वह अत्र बम्बई होकर जाने लगा। इसलिए बम्बई को जाने वाली रेलों पर 
ट्रंफिक अधिक हो गया जिससे यातायात में कठिनाई प्रतीत होने लगी । आय-ब्यय को 
हृष्ठटि से विभ.जन के फलस्वरूप भारतीय रेलों की आय कम हो गई ओर व्यय बढ 
गया । इसके कॉरणा अगस्त १६४७ से लेकर सार्च १६४८ तक भारतीय रेलों को 
२७४ करोड़ रू० का घाटा हा । 

विभाजन के फलस्वरूप जो गृह-बुद्ध हुआ, उससे भी रेलों को भारी क्षति उठानी 
पड़ी । लाखों रुपये की सम्पत्ति जनता द्वारा नप्ठत कर दी गई। अराजकता फेलने 
पर कर्मचारियों के काम पर न जा सकने के फलस्वरूप भी रेलवे की याद-पउमन' में 
काफी बाघा पहुँची । 


इसके अतिरिक्त “कानपुर की सूती मिलें बहुघा हुई पंजाब से मंगाया करती थी । 
११ 
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अब वह रुई विदेश जाने लगी और कानपुर की मिलों को मध्य प्रदेश व बरार से 
रुई मँगाने का प्रबन्ध करना पड़ा। करांची के पाकिस्तान में चले जाने के कारण 
दिल्‍ली, बम्बई मार्ग पर खाद्यान्नों और पेट्रोल का यातायात अत्यन्त बढ़ गया । ईस्ट 
इण्डिया रेलवे प्रतिदिन ४०० डिब्बे कोयला नार्थ वेस्टनं रेलवे को दिया करती थी । 
वह मार्ग बेन्द होने से यह यातायात अन्य मार्गों से भेजने - का प्रबन्ध किया गया । 
इस भाँति यातायात की दिशा में ही भारी परिवर्तन नहीं हुआ, उसकी मात्रा भी 
अत्यन्त बढ़ गई। फलतः रेलों का कार्य-भार असह्य हो गया । पूर्वी पंजाब की रेल 
पर यह भार सबसे अधिक था”+ इसी प्रकार अन्य रेलों को भी अपनी कार्य-क्षमता से 
कहीं अधिक कार्य करना पड़ा, जिससे उनके +९०!॥४४ 5४०८४ में काफी घिसावट व 
हृट-फूट हुई, जिसकी मरम्मत होने में समय भी बहुत लगा और धन भी काफी व्यय 
हुआ । युद्ध के कारण इन रेलों की दशा वसे ही अस्त-व्यस्त थी, अब हालत और 
भी बिगड़ गई, विशेषकर उपयुक्त कुशल कमंचारियों के अभाव में रेलों को और भी 
अधिक हानि उठानी पड़ी । 
(९. ३7. प्ररु६& & ए०६० ० पीठ ए९-०:४४०पोडबपं जा ० पितेघत रिफए. 

रेलों का पुनवेर्गीकरण 


रेलों के पु4और्व्गीकरण का प्रइन कुछ समय से एक महत्वपूर्ण प्रदल बन गया था । 
यहाँ तक कि अकवर्थ समिति के सामने भी राष्ट्रीयकरणा के प्रदत पर विचार करते 
समय रेलों के पुतर्व्गीकरण के प्रइन पर त्रिचार करना आवश्यक समभा गया था । 
परन्तु उस समय इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। २०वीं शताब्दी के 
आरम्भ से ही विशेष कर प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ अन्य देझ्षों में भी रेलों के 
एकीकररा, प्रमापण तथा वर्गीकरण आदि समस्याभ्रों की ओर ध्यान दिया जाने लगा 
था। वहुत-सी रेलवे लाइनों के स्थान पर सबको मिलाकर थोड़ी रेलवे लाइनों का 
संचालन अधिक अच्छा समझा जाता था, जिससे प्रवन्ध में एकरूपता आसानी से झा 
सके । भारतवर्ष में भी १६०४ ई० में दक्षिणी भारत के रेलों के वर्गीकरण का 
प्रदन उठा था, लेकिन वह प्रइन आगे नहीं बढ़ा । अकवर्थ कमेटी ने भी भारतीय रेलों 
के निम्नांकित तीन वर्ग करने का सुझाव दिया था । ह 


(१) पश्चिमी वर्ग-ग्रेट इंडियन पेनिनशुला, बम्बई, बड़ौदा व सेण्ट्ल इण्डिवा, 
नाथ वेस्टने और जोधपुर, बीकानेर रेलें तथा उनकी उपसहायक रेलें । 

(२) पूर्वी वर्गं--ईस्ट इण्डियन, अवध, रुहेलखण्ढड, बंगाल व नार्य वेस्टनं, 
रुहेललण्ड कमायू, आसाम-बंगाल, बंगाल-नागपुर और ईस्टन बंगाल रेलें तथा 
बन्दरगाहों की रेलें और स्थानीय रेलें | 

(३) दक्षिणी वर्ग --मद्रास व साउथ मरह॒ठा, साउथ इण्डियन, निजाम की रेलें, 
और इस क्षेत्र के बन्दरगाहों की रेलें तथा अन्य स्थानीय रेलें | इसके पर्चात्‌ “इंचकेप 
समिति ने भी इसी प्रकार के वर्गीकरण का समर्थन किया पर वैजबुड समिति ने 
भारतीय रेलों को निम्न आठ इकाइयों में बाँठने का सुझाव दिया । 

(१) ईस्ट इण्डियन रेलवे 

(२) ईस्टर्न बंगाल और आसाम बंगाल रेलवे 
३) नार्थ वेस्ट रेलवे 
हा ग्रेट इण्डियन पेनिनशुला रेलवे 
५) बोस्बे बड़ोदा व सेप्टल इण्डिया रेलवे 
६) मद्रास व साउथ मरहठा और साउथ इण्डियन रेलवे 


( 
( 
( 
( 
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(७) बंगाल नागपुर रेलवे 

(८5) बंगाल व नार्थ वेस्ट रेलवे 

परन्तु इस वर्गीकरण पर भी सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। सत्यश्चात 
कू जरू समिति ने इस प्रदन को ५ वर्ष के लि! स्थगित करने का सझछाव किया, क्योंकि 
देशी राज्यों और उनकी रलों के भारत में सम्मिलित ने होने लक यह अर्गीकिरंगा अपूर्सा 
ही रहता । इसके साथ-साथ स्वतन्त्रता तथा विभाजन के क्रारणा राजनेतिक, झाथिक 
व सामाजिक परिस्थिनियाँ पूर्गारूप से स्थिर नहीं हो पाई थी। गोसी परिस्थिति में 
रेलों की वर्गीकरण योजना ठीक प्रकार से लाग नहीं क्री जा सकती थी। परन्त 
१६५० ई० तक देशी रियासतों वी सभी रेलों को भारत सरकार ने ले लिया । 
देश की अन्य परिस्थितियों में भी सुधार हो गया । इससे भारत सरकार ने पृन- 
वर्गकिरणण की योजना जनता के सामने रक्‍्खी, जिस पर काफ़ी आलोचना की गई 
ग्रन्त में यह योजना (एच्याएड 2वएड0णए ००पशए! ईल रिववछ०५5 के सम्मुख रक़्वी 
गई जिसने जनता के विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं को ध्यान में रखने हाए निम्तांविल 
रूप से भारतीय रेलवे का पनवंर्गीकरगा स्वीकृत किया! इस योजना के ग्रनसार 
३३प८० मी० लम्बी सरकारों रेले निम्नां भेत्रों में विभाजित की गई हैं। 





ह कु कहकर बह 
रेल का नाम मुख्यालय लम्बाई | कौन-कौन-सी रेले सम्मिलित प्रारम्भ होने 














| राह 
'मीलों में मर जे की 
(१) दक्षिणी | मद्रास ६,०१६ मद्रास वे साइथ मरहदा, १४ अप्रैल 
रेलवे. साउथ इण्डियन और मंसूर १६४१ 
फ की रलें । 
(२) मध्यवर्ती. बम्बई १,४२८ ग्रेट इ० पेनिनशुला, निजाम # नवम्बर 
रेलवे... द राज्य, सिघिया वे धौलपर १६५१ 


राज्यों की रेले । 
३) पश्चिमी वम्बई ५६३१ बम्बई बड़ादा वे सेम्टल # नवम्बर 
कं 


रेलवे क्‍ इण्डिया, सौराष्ट्र, कच्छ १९५१ 
; जयपुर राज्य व राजस्थान 
| की रेले । 
(४) उत्तरी. दिल्ली... ६.०४० : पूर्वी पंजाब, जोधपुर, १४ अद्रल 
रेलवे! . ' बीकानेर की रलें, ईस्ट. १६५२ 


| इण्डिया रेलवे, लखनऊ, . 
' इलाहाबाद, मुरादाबाद के 
भाग तथा पश्चिमी रेलवे 
का दिल्ली रेवाड़ी फजलिका . 


भाग । 
(५) उत्तरी गोरखपुर ४,८०६  झवबध, तिरहत वे आसाम १४ अप्रैल 
पूर्वी रेलवे ः रेलें, पब्चिमी रेलों का १६९४२ 


। . कानपुर अछनेरा भाग । 
(६) पूर्वी रेलवे. कलकत्ता ५,६७५ ईस्ट इण्डियन रेलवे के शेष १४ अप्रल 
| ' भाग व बंगाल नागपुर रेलें,. १६४२ 


;ं 
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पुनवर्गीकरण के लाभ--स्वभावतः रेलों की अनेक छोटी-छोटी इकाइयाँ होने 
से जनता को जो कठिनाइयाँ व क्लेश होते थे वे सब पुनर्वेगीकरण से दूर हो जायँगे | 
और रेलों के कार्य-कौशल, सेवा-क्षमता तथा व्यवहार में सुधार होकर एकरूपता और 
नेतिक सामंजस्य स्थापित हो जायगा । बड़ी-बड़ी रेलें स्थानीय जनता की अच्छी सेवा 
करने में समर्थ हो सकेगी । प्रबन्ध और प्रशासन के क्षेत्र में मितव्यथिता हो सकेगी । 
उच्च अधिकारियों की संख्या कम हो जायगी व पारस्परिक लेन-देन व हिसाब-किताब 
के समायोजन की सुविधा हो सकेगी । पुनर्वर्गीकरण के पूर्व रेलों की ३५ इकाइयाँ थीं, 
जिसमें सबके लिए अलग-अलग एक जनरल मैनेजर और उसके आफिस कमंचारियों 
की आवश्यकता होती थी । अव केवल २१ इकाइयाँ रह गई हैं, इससे व्यय में काफी 
कमी भा जायगी । बडे पैमाने से जो उत्पादक को लाभ होता है वे सारे लाभ ग्रब 
रेलों को प्राप्त हो सकंगे । अब भारतीय रेलों का अधिकतर सामान रेलवे बोर्ड द्वारा 
खरीदा जाता है। इसमें काफी मितव्ययिता होती है । आपसी प्रतियोगिता कम हो 
गई है, जिससे विज्ञापन आदि पर व्यय भी कम करना पड़ता है। इसी प्रकार टिकट 
बाँटने के लिए कम दफ्तर तथा थोड़े कर्मचारियों की श्रावश्यकता रह गई है। गाड़ियों 
के लदान आ्रादि में भी सुधार हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर किराये भाड़े में भी 
काफी कमी हो सकती है| रेलें पहिले से अच्छी सेवा में समर्य हो सकती हैं, और 
सम्बन्धित क्षेत्र का अच्छा आधिक विकास होने की सम्भावना है । 


रेल्ों के पुनवर्गीकरण को आलोचना 


पुनर्वगीकरण के पश्चात्‌ रेलों के ऊपर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्र्वगीकरण के जो लाम रेलों को होते चाहिए थे वे नहीं हुए । न तो प्रबन्ध में ही 
५ विरोध ५, 2, 
विशेष रूप से सुधार हुआ है और तन उनके संचालन-व्यय में ही किसी प्रकार की 
कमी आई है | वरन्‌ रेलों के संचालन व्यय में प्रतिवर्ष भारी वृद्धि होती जा रही है, 
जिससे यही प्रकट होता है कि भारतीय रेलों की कार्य-क्षमता दिन-प्रति-दिव कम होती 
चली जाती है। बड़ी इकाइयाँ बतने के उपरान्त व्यय कम होता चाहिए था, परन्तु यह 
नहीं हुआ । व्यय-वृद्धि के साथ यदि आय भी बढ़ती जाती तो भी लाभ हो सकता था, 
परन्तु गत वर्षों के आय-व्यय के आँकड़ों से प्रकट होता है कि व्यय-वृद्धि के साथ ही 
साथ आय घठती जा रही है । और इनके कारण लाभ की मात्रा में कमी होती चली 
जा रही है। घटते हुए लाभ के कारण रेलों के ४८४९ए०ए८ एप्रधते ग्रौर 5६ए८।००77€४६ 
धिएरए॑ में कम रु० जमा हो रहा है । इसके कारण भविष्य में रेलों का विकास कम 
होगा, तथा विकास-क्रम में बाघा पड़ने से देश के आर्थिक विकास में भी बाधा पड़ेगी, 
ग्रौर संभव है कि पंचवर्षीय योजना भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके। यद्यपि 
बिभाजन के पदचात्‌ संचानन-अनरात कम होता जा रहा था और पुन्वर्गकिरण के 
फलस्वरूप इसमें और भो बगी होनी चाहिए थीं परन्तु वह भी बढ़ता जा रहा है । 
वास्तव में पुतवेर्गीकरण्ण के बाद आय कम होती जाती है, व्यय बढ़ते जाते हैं, लाभ 
घटता जाता है । दुर्घटनाएँ बार-बार होती हैं। इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि 
पूरर्न्गीकरणा से रेलों को विशेष लाम नहीं हुआ । विशेषज्ञों के अनुसार जो रेलें 
पुनर्वर्गीकरगा से पूर्व अपने कार्य-कौशल के लिये प्रसिद्ध थीं वे पुनर्वर्गीकरण के बाद 
क्रार्य-क्षमता में नीचे की ओर जा रही हैं । जब एुनर्वरकिरए योजना बन रही थी 
उस समय भी विशेषज्ञों ने यह राय दी थी कि देश में ४० ०० मील से बड़ी रेलों का 
सुमयनप7 संमद्र नहीं, किन्तु भारत सरकार ने इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया । 
इसी ऋ जग रेलों का प्रबन्ध समुचित रूप से नहीं हो रहा है। लोक सभा के अनेक 
सदस्यों ने एस दुनवंर्गीकरणा योजना को अवैज्ञानिक बताया है। 
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इस योजना के प्रारम्भ करते समय यह कहा गया था कि एनब्नपिसण के बाद 

भारतीय रेलें देश की विकासोन्म्रख अय व्यवस्था और नई योजनागरों की अच्छी सेवा 

करने में समर्थ हो सकेगी । परन्ल इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों को यह 
धारणा है कि जब तक पुनर्रं्गीकरण पर पून; विचार तन होगा और कोई ५ 
संगठन न अपनाया जायगर रेलों का सुधार होना अ्सम्भव-सा ही प्रतीत होता है । 
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रिक्षीफ्रबए डैवेफाॉपांइबाता बातें गिंत्प्म८6. 
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सन्त्‌ दिल. १६४४ के पहिले व्यापारियों की भाड़ा सम्बन्धी शिकायतें तथा और भी 
समस्याओं को हल करने के लिए रेलवे रेट्स एडवाइजरी कमेटी थी। परन्तु इसके 
कार्यों से जनता को संतोष नहीं था । सबसे पति 


हले इसका कार्य-क्षेत्र सीमित था और 

साथ-ही-साथ यह एक परामशंदात्री समिति के समान थी। इसकी सिफारिशों को 
७... मानने के-लिए सरकार अथवा रेलवे कम्पनियाँ बाध्य तन थीं। व्यवहार में भी अनेक 
कक पर समिति के निर्णय की सरकार ने उपेक्षा की। इसकी कार्य-फद्धति भी 

व पहझ थी। व्यापारी लोग शिकायत पहिले सरकार के पास भेजते थे। सरकार 
का क्‍ समझे तो वह शिकायत समिति के पास भेजी जाती थी और यदि सरकार 
9 के गम्न ने भेजें तो शिकायत करने वाले को शिकायत दूर कराने का 
अप मा, यदि शिकायत समिति के पास पहुँच भी जाय तो उसका निर्णय 
9 पर संवेदा मान्य नहीं था। निर्णाय करने में भी समिति को बहुत समय 
नंद जाता था। समिति का एक सदस्य रेलवे कर्मचारी होता था, जो बहुधा रेलवे का 
पक्ष ही लिया करता था। शिकायत करने वाले को शिकायत सिद्ध करने के लिए 
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अनेक प्रमाण व साक्षी उपस्थित करने पड़ते थे जो काम उनके लिए सरल नहीं था । 
और यदि समिति के निर्णय शिकायत करने वाले को मान्य न हों तो उसके लिए 
अपील करने का रास्ता न था। इन सब दोपों के कारण जनता इस समिति से विशेष 
लाभ प्रास नहीं कर सकती थी। इसलिए जनता बराबर इस बाल की माँग कर रही 
थी कि कोई निष्पक्ष रेल-अद्ा-हिश्रिगा की समिति बनाई जाय जो उसकी शिकायतों 
को न्‍्यायोचित ढंग से दूर करे।| फलस्वरूप सम्‌ १६४८ ई० में सरकाई ने रेल-भाड़ा- 
्यायाधिकरण (एिव्वछ३ए 72९३ ह9प॥03 स्थापित किया, जिसने १ नवम्बर सन्‌ 
१६४६९ ई० से भ्रपना कार्य आरम्भ किया । इसका प्रज्ञान कार्यालय मद्रास में है । 


जहाँ तक इसके व्रिघान का सम्बन्ध है 779४०8 बे ६: 238 सदस्य होते हैं, जिनमें 
से एक समापति का पद ग्रहण करता है । इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार एक निश्चित 
समय के लिए करती है | समापति के पद पर वही नियुक्त किया जा सकता है जो 
किसी हाईकोर्ट के जज का पद-ग्रहण कर सके । ट्िवुनल के थे तीनों सदस्य निष्पक्ष 
होते हैं जिनका किसी पक्ष से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता द्विवुनल अपने निर्गाय 
देने में अ्रसेसर्स की सहायता लेता है। केन्द्रीय मरकार के पास असेसर्स की दो सूचियाँ 
रहती हैं । प्रथम सूची में व्यापार-उद्योग तथा क्रपि-द्वितों के प्रतिनिश्चियों के ६० नाम 
होते हैं, और दूसरी सूची में रेल-हितों के प्रतिनिधि ३० व्यक्तियों के नम होते है । 
ये असेसर्स भ्रपना मत प्रकट कर सकते हैं। यद्यपि उनके मत को स्वीकार करना 
ट्रिबुनल के लिए झनिवार्य नहीं है । 


एक्ट के अनुसार ट्रिवुनल को निम्नांकित अधिकार दिये गये हैं -- 
(१) उसका पद व अधिकार एक सिविल कोर्ट के समान है। 


(२) वह शपथ देकर गवाही ले सकता है और गयवाहों को उपस्थिति के लिए 
बाध्य कर सकता है वह गुप्त बात खोलते व किसी दस्तावेज के पेश करने को भी 
बाध्य कर सकता है । 


(३) वह किसी वस्तु को ऊँची श्रेणी में भी रख सकता है । परन्तु ऐसा करने 
के लिए केन्द्रीय सरकार का आग्रह आवश्यक है । वह किसी वस्तु को निम्न श्रेग्णो में 
भी रख सकता है। 

(४) यह ट्रिबनल रेलों के विरुद्ध निम्नांकित प्रकार की शिकायतें सुन सकता है-- 

अ---अनुचित पक्षपात दिखाने वाली शिकायतें । 

ब-अभनुचित भाड़ा सम्बन्धी शिकायतें । 

स-स्टेशन से स्टेशन तक उचित भाड़ा लगाने की स्वीकृति न देता । 

द--किसी वस्तु विशेष को अनुचित श्रेणी में रखना। इसके अलावा 
ट्रिवुनल को अझधिकार है कि वह--- 


(१) स्टेशन से स्टेशन तक का किराया नवीन दर से निश्चित करले। 
(२) सरकार के कहने पर किसी वस्तु को उच्च श्रेगी में रख दे । 
(३) किसी भी वस्तु के वर्गकिरणा को उचित या झ्नुचित बतलावे 
आर यातायात की सुविधाओं के विकसित होने में मदद करे । 
कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके बारे में यह कुछ भी नहीं कर सकता । 
ट्रिवुनल की कार्य-प्रशाली--कोई भी व्यक्ति रेल-अधिकारी अथवा केन्द्रीय 
सरकार रेल-भाड़े के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत कर सकती है । शिकायतों के सभी 
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आवेदन-पत्र १००) फीस और ५०) खर्च के साथ ट्रिवुनल के मन्‍्त्री के नाम भेजे जाते 
हैं ।॥ सारी शिकायतें क्रमश: एक रजिस्टर में लिख ली जाती हैं । इसी प्रकार केन्द्रीय 
सरकार के पत्र दूसरे रजिस्टर में लिखे जाते हैं। शिकायत की एक प्रतिलिपि दूसरे 
पक्ष के पास भेजी जःती है और ३० दिन के अन्दर उसका उत्तर माँगा जाता है। 
ग्रवधि के अन्दर उत्तर न आने में ट्रवुनल शिकायत करने वाले की बात सुन लेता है । 
इसी प्रकार यर्दि प्रतिवादी का उत्तर प्राप्त हो जाय तो उसकी एक प्रतिलिपि वादी के 
पास भेज दी जाती है और उसका उत्तर १४ दिन के अन्दर आ जाना चाहिए । वादी 
के इस उत्तर की सूचना प्रतिवादी को तुरन्त दे दी जाती है। इस प्रकार दोनों पक्षों 
के उत्तर-प्रत्युत्तरों के अनन्तर फैसले की तिथि, समय व स्थान नियत कर दिया जाता 
है, जबकि दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य है : नीति सम्बन्धी जटिलताओं पर 
विचार करने के लिए ट्रिबुनल के स;रे सदस्य उपस्थित होते हैं। साधारण समस्‍यायें 
एक ही सदस्य हल कर देता है। परन्तु प्रत्येक दशा में ४ असेसर्स की उपस्थिति 
आवश्यक है । इन असेससे में से दो रेल-पक्ष तथा दो व्यापार-पक्ष के होते हैं, जिनको 
सभापति सरकारी अनुसूचियों से चुनता है। असेसर्म का काम केवल परामर्श देना है 
और उस परामर्श का मानना द्विबुनल के लिए अनिवार्य नहीं है । ट्रिवुनल का निर्णय 
बहुमत से होता है और इस प्रकार के निर्णाय रेल द्वारा अनिवायत: मान लिये जाते 
हैं। हाँ, यदि कोई निर्णय एक ही सदस्य द्वारा किया गया हो तो संपूर्ण ट्रिब्रनल के 
पास उसकी अपील की जा सकती है । द्वित्रुतल अपने निर्णय को लःगू करने के लिए 
किसी स्थानीय दीवानी कचहरी का सहारा ले सकता है । 


इस प्रकार १६४९ के एवट द्वारा इस प्रकार के ट्रि्रुनल की स्थापना की गई हू 
जिससे यथासम्भव जनता की भाड़ा सम्बन्धी अधिकांश शिकायतें कम-से-कम समय में 
सरलतापूर्वक दूर की जा सकें । 


अब तक के अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह ट्रिवनल सर्व- 
प्रिय संस्था न बन सकी ! पहिले साल तो इसके पास कोई नियमानुसार शिक.यतें 
नहीं भेजी गई । इसके बाद, बाद के ३-४ सालों तक किसी भी साल दस शिकायतों से 
ज्यादा इसके पास नहीं आई । इससे यही सिद्ध होता है कि जनता ट्रिबुनल की 
कार्य-प्रणाली से संतुष्ट नहीं । सबसे बड़ी कठिनाई शिकायतों का नियमानुसार भेजा 
जाना है। बहुत-सी पत्र द्वारा आई शिकायतें नियमानुसार न होने के कारण रही की 
टोकरी में फेंक दी जाती हैं। व्यापारी-वर्ग इस संस्था का उपयोग तभी कर सकते 
हैं जबकि न्याय सस्ता और शीघ्र हो। आवेदन-पत्र के समय १५०) जमा करने को प्रथा 
न्याय को तेज ही बनाती है। यह सस्ता न्याय नहीं कहा जा सकता । निर्णाय करने में 
भी ट्रिबुनल को प्रायः एक दर्ष से अधिक लग जाता है। यह समय का दुरुपयोग करना 
ही है । किसी भी शिकायत के सुनने और उसके निर्णाय में कुछ महीनों का ही समय 
लगना चाहिए । इसके साथ-स।थ इस टििबुनल में विभिन्न हितों के प्रतिनिधि नहीं है, 
इसलिए जिन हितों का प्रतिनिधित्व नहीं है वे इसके पःस शिकायतें भेजने में हिचकते 
हैं। इसके अधिकार सीमित हैं। इसे भाड़े के उचित व अनुचित स्तर के सम्बन्ध में 
कुछ कहने का अधिकार नहीं हैं। इसी प्रकार सवारियों के किराये उनके सामान के 
माड़े तथा पार्सल सेनिकबबानायात व रेल-यातायात के भाड़े लगाने का अधिकार इस 
ट्रिदुनलल को नहीं है। यह द्रिइनल नल अधिक लोकप्रिय तभी हो सकता है जब इसकी ये 
सार बुरडयाँ दूर की जायें और इसे रेलों के अतिरिक्त यातायात के और भी साधनों 
के धाशों की देख-रेख सम्बन्धी अधिकार दिये जायें। 
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(2.0. 943, 46, 5.) 
संस्था वही अच्छी है जो अपने उह्ं श्य को सुगमता से प्राप्त कर सक्े। रेलवे का 
उद्दे श्य जनता को सुगम, जीत्र, सस्ती याताबत की सुविधाएँ पहुँचाना है। यह 
उदृश्य जिस प्रकार के प्रबन्ध भ्रथवा जिस प्रकार की संस्था से पूर्ण हो सके उसी 
संस्था को रेलों के प्रवःध का उत्तरदायित्व होना चौहि!त । भारतीय रेलवे इन्कायरी 
कमेटी ( १६४६ ) ने भरतीय रेलों के प्रवन्ध के लिए एक ध्ट्यधव एणपएणर पड़ 
800000६ए की स्थापना की सिफारिद की है। इस सिफारिय के करने में कमेंट 
का उह्ँ श्य यही रहा है कि भारतीय रेलों का केन्द्रीय नियन्त्रण इस प्रकार हो जिससे 
देशा की रेलें यात्रियों तथा सामान को स्थानान्तर करने में अधिक-से-प्रध्रिक क्रार्य- 
कुशल सिद्ध हो सकें । इसमें कोई संदेह नहीं कवि रेलवे व्ययारिक प्रगाली पर चलाई 
जाती हैं अर्थात्‌ रेलों के संच लन से कुछ न कुछ ले भे होना आवश्यक है। और इस 
प्रकार से लाभ प्रन्‍प्त करने के लिए यह अवध्यक है कि जो केन्द्रीय संस्था रलों के 
नियन्त्रण के लिए स्थापित की जाय वह रेलवे सम्बन्धी दीघकालीन बोजनाओं के 
बनाने में, उनको कार्यान्वित करने में, रेलों की उन्नति करने में और रेल-सम्बन्धी 
समस्याओं को शीघ्र ही हल करने में समर्थ हो। वर्तमान समय में जो केन्द्रीय संस्था 
(२०४|७४५ 30&70) रेलों पर नियन्त्रण करती है उससे इन सारी बातों का होता 
असम्भव है । रिभ्ज़39५ 80% भारतीय रेलों की सर्वोच्च कार्यक्ारिंगोां समिति हो 
नहीं है वरन्‌ भारतीय सरकार के मंत्रालय का भी एक भाग है। इसलिए रेलवे बोई 
रेल-सम्बन्धी नीति-निर्धारण में स्वतन्त्र नहीं है. और भी मंत्रियों मे सलाह लेनी 
पड़ती है इसके बाद भी किसी विश्येप निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। इस करा 
कभी-कभी रेलवे सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्णय करने में बहुत विलम्ब हो जाता है और 
इसी नीति का दीघेकाल तक समान रीति से पालन करना भी कठिन हो जाता है | 
इसके अतिरिक्त जनतन्त्र-शासन का ठीक प्रर्थ अभी तक ते समभने के कारण तया 
जनसन्त्रीय गरत-प्रगाएदी का उपयुक्त झनुभव न होने के काररशा केन्द्रीय मन्त्रालय 
रेल, के दैनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगता है। शौर जब तक केन्द्रीय 


नियन्त्रण करने वाली संस्था का निर्माण भरी प्रकार नहीं होगा तब तक उपयुक्त 
त्रुटियाँ दूर नहीं की जा सकतीं। इन ब्रुटियों को दूर करने का एकमात्र उपाय यही 
है कि, भारतीय रेलों का प्रबन्ध एक 507079 ८००:७०:७४४0०7 के हाथ में सौंप दिया 
जाय और अ्रधिकांश जनतन्त्रवादी देशों में ऐसा ही 7 बन्‍्ध किया गया है, परन्तु इसके 
लिए अधिक श्ीघ्रता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रुद्धोत्तर काल में विभाजन के 
फल्लस्तरूप रेलों में कुछ जटिल समस्‍यायें उठ खड़ी हुई है, और जब तक इन 
समस्याओं का अच्छी प्रकार से हल न निकल आवे और रेलों कौ स्थिति सुदृढ़ न 
बना दी जाये तब तक किसी प्रकार का परिवर्तन करना रेलों के हित में नहीं होगा । 
जो भी संस्था स्थापित की जाय वह एक प्रकार का ट्रस्ट हो, जो भारतीय रेलों की 
सारी संपत्ति का स्वामी बना रहेगा और वही संस्था रेलों के संचालव-अ्बच्च तथा 
शासन के लिए उत्तरदायी होगी। इस संस्था को रेलों की उन्नति करते समय कृषि, 
उद्योग तथा व्यापार और साधारगा जनतः के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके 
सदस्य अधिक नहीं होने चाहिए क्योंकि जिस संस्था में सदस्य ग्रधिक होते है उस संस्था 
द्वारा किसी महत्वपूर्ण बात पर निर्णाय देर में होता है। इस संस्था के जितने सदस्य 
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हों वे अनुभवी तथा देश की औद्योगिक आथिक, व यातायात सम्बन्धी समस्याश्रों से 
पूर्ण रूप से अभिज्ञ हों | 
(0. 40. 5"फनॉब्वंक बयवें टरप्तलेड2 पी8छ ००ाश्म्राफ्संता ब्याते पफरिा2पं०ा३ 
् छल रिक्रोजवए रि६६९5 2ैवेंसेडजज ००कात्त०९ 9 00०ी9. (2.0.]944,52) 
यद्यपि अक्ववर्थ कमेटी ने भारतीय रेलों के किराये-भाड़ै-निर्वारण करने के लिए 
विद्येष कर रेल-अधिकारी तथा जनता के मध्य भाड़े सम्बन्धी समसस्‍्याओ्रों के हल करने 
के लिए एक रि8८5 ६४०७० स्थापित करने का सुझाव दिया था। परन्तु सरकार ने 
१६२६ ई० में एक रि8८४ 26ए07507ए ०००८९ स्थापित करने का निरचय 
किया । इसका एक सभापति और अन्य सदस्य, सदस्य हुआ करते थे। इस कमेटी 
का सभापति एक योग्य अधिकारी सम्पूर्णा समय के लिए वैतनिक होता था। इस कमेटी 
को निम्नांकित समस्याओं पर निर्णोय करने का अधिकार दिया गया था । 


(१) विशेष रियायत सम्बन्धी शिकायतें । 

(२) अनुचित भाड़ा दर सम्बन्धी शिकायतें । 

(३) किसी वस्तु के उचित और अनुचित पैकिंग करने का ढंग । 

(४) किसी रेलवे कम्पनी द्वारा पूर्ण उत्तरदायित्व-यालन न करने की शिकायतें । 
(५) 0्प्र779/5 के बारे में शिकायतें -- 


६२४६८5 &06४75079४ कमेटी के पास इस प्रकार का फैसला कराने के लिए यह 
प्रणाली निर्धारित की गई कि कोई भी अर्जी १००) जमा करने पर रेलवे एजेण्ट के 
यहाँ कमेटी में पेश करने के लिए भेजी जा सकती है। एजेन्ट को ३ माह के अन्दर 
उस शभ्रर्जी का पूरा विवरण देते हुए रेलवे बोर्ड के पास भेज देना चाहिए । इस 
प्रशाली में १९२७ ई० में परिवर्तत कर दिया गया था, जिसके अनुसार कोई भी भ्र्जी 
१०) फीस के साथ रेलवे विभाग को भेजी जा सकती थी। रेलवे विभाग इसे एजेण्ट 
के पास भेज देता था ? जो अपनी राय को लिख कर उस श्रर्जी को फिर उसी विभाग 
में भेज देता था । तत्पदचात्‌ रेलवे विभाग यह तय करता था क्रि अर्जी कमेटी के 
पास भेजी जायया न भेजी जाय । यदि निश्चय यह किया गया कि कमेटी के पास 
न जानी चाहिए तो उसकी सूचना श्रर्जी देने वाले को देदी जाती थी। और यदि 
अर्जी के भेजने के लिए निश्चय हुआ तो रेलवे विभाग अर्जी देने वाले के प्रश्नों का 
उत्तर उसे भेज देता था और उसका प्रत्युत्तर अर्जी देने वाले को हफ्ते में भेजना पड़ता 
था और उस पर कमेटी विचार करती थी । 


इस प्रकार ९०६८5 8५४7507ए कमेटी की कार्य-प्रशाली में सबसे बड़ा दोष यह 
था कि इसका स्वयं का अस्तित्व न के बराबर था । शिकायतें पहिले रेलवे विभाग के 
पास भेजी जाती थीं और यदि यह विभाग उचित समझे तो वह शिकायत कमेटी के 
पास मेज दी ज'ती थी । अप्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि जिसकी शिकायत 
की जाय उसे यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी शिकायत की सुनवाई किसी 
विशेष अधिकारी के यहाँ होने दे या न होने दे । यदि रेलवे विभाग या सरकार यह 
निशचय कर ले कि किसी शिकायत की सुनवाई की आवश्यकता नहीं है तो फिर 
शिकायत करने वाले के लिए अन्य मार्ग नहीं था। यद्यपि यह प्रणाली इसलिए 
अपनाई गई थी कि जिससे कमेटी के पास व्यर्थ में बहुत-सी शिकायतें न जाया करें, 
परन्तु ऐसा करने से अर्जी देने वाले अथवा शिकायत करने वाले के साथ ठीक से न्याय 
नहीं होता था। उसे कम-से-कम इतना अधिकार तो देना ही था कि वह रेलवे 
विभाग द्वारा अपनी अर्जी के खारिज किए जाने के विरुद्ध कमेटी से अ्रपील कर सके । 
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इसके साथ-साथ अजियों की सुनवाई में भी काफी समय लग जाता था। कमेटी के 
मेम्बरों में भी जनता का विश्वास नहीं था )। हरेक शिक्रायत को साबित करने का पूरा 
भार अर्जीदाता पर ही रहता था और प्रर्जीदाताओों को अपनी शिकायत सिद्ध करने 
के लिए ऐसी बहुत सी सूचनाएँ देनी पड़ती थीं जो रेलवे विभाग द्वारा ही, प्रात हो 
सकती थीं और रेलवे वि*ाग इन सूचनाओं को प्रायः नहीं देता था |, यदि देता भी 
था तो बड़ी कठिनाई से व बड़े समय बाद । इसके फलस्वरूप दार्जीदाला हमी-शर्थ 
निराश होकर अपने आप बठ रहता था । इन सत्र दोषों के होते हुए भी कमेटी का 
निर्णोय अनिवार्य नहीं होता था । यदि रेलवे विभाग डैचित समझे तो उस के निर्गाय 
को अस्वीकृत कर सकती थी। इस बात से व्याप रियों को बहुत असंतोय था । वास्तव 
में देखा जाय तो कमेटी व्यापारियों के केवल आँसू पोंछने को बनाई गई थी । न तो 
कमेटी के पास कोई सीधी शिकायत भेजी जा सकती थी, उसका मेजा या न भेजा जाना 
रेलवे विभाग के अधिकार में था और न कमेंटी का निर्णाय ही पूर्णा रूप से मान्य था । 
इसका माना व न माना जाना रेलवे विभाग के हूथ था | इस प्रकार यह पि्थिज़ि39 
+30०7507ए कमेटी किसी प्रकार से जनता व व्यापारियों के हित का कार्य करने में 
असमर्थ रहती थी | यह तो एक प्रकार की केवल संस्था थी। न तो जनता ही इसे 
महत्व देती थी और न रेलवे बोई की दृष्टि में ही यह कोई महत्वपूर्गा संस्था थी । 
इस प्रकार जनता तथा व्यापारियों की यह मांग और भी जोर पकड़ती गई कि इस 
7२४८४ 50४ए75079 कमेटी के स्थान पर कोई ऐसी स्वतंत्र संस्था स्थापित हो जो 
व्यापारियों के साथ न्याय कर सके । रेलों के सरकार द्वारा संचालित किये जाने पर 
इस प्रकार की स्वतंत्र संस्था की और भी झ्ावव्यकता बढ़ी क्‍योंकि पहले तो रेलें व 
सरकार दो अलग-अलग संल्धथ,एँ थीं और अब रेलें व सरकार दोनों मिल कर एक हो 
गए। रेलों की शिकायत सरकार की शिकायत मानी जाने लगी। इस दशा में रेट 
&00750:9 कमेटी को न्याय करना और भी मुश्किल हो गया । राज्य द्वारा संचालित 
होने पर रेलों के भाड़े और भी बढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि सरकार यह समभती है कि 
7२८६८5 ४0५४75079 कमेटी उसके विरुद्ध नहीं जा सकती । इन सब बातों को दृष्टि में 
रखते हुए कमेटी के समाप्त करने का आन्दोलन प्रबल होता गया, फलस्वरूप ४ अप्रेल 
१६४६ को रिश्रज्रि3५ रि4९७ प70प्रार्श की स्थापना कर दी गई । 


(0. 4. ए७४छं६९ & 706 णा पीर फ्रल्या88४2८फ९एंँं ए पि्तीरशा रिवाज फएड, 


भारतीय रेलों का प्रबन्ध 

प्रारंभिक काल में भारतीय रेलों का प्रबन्ध इग्लेण्ड में स्थित बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स 
द्वारा हुआ करता था । बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में १ सरकारी डाइरेक्टर भी रहा करता 
था, जिसको बोर्ड झआफ डाइरेक्टर्स के निर्णय को अस्वीकृत करते का अधिकार था। 
रेलों के प्रबन्ध की देखरेख के लिए भारत सरकार की शोर से देश में ही एक परामर्श- 
दाता इंजीनियर काम करता था। इसके बाद हर प्रान्त में एक परामशं-दाता इंजी- 
नियरों के कार्य की देखभाल केन्द्रीय सरकार के मुख्य परामर्श-दाता इंजीनियर द्वारा 
होने लगी और इसके बाद प्रत्येक रेल के लिए १-१ परामर्श-दाता इंजीनियर नियुक्त 
किया गया । सन्‌ १८७४ ई० में एक ४86 रिक्राफ्र3५ प7६८४००४६ की स्थापना 
की गई, और 5॥7६८४० इ८्प्रथाव ०६ 5806 72७95 की नियुक्ति की गई। १८८७ 
ई० में रेलों को ३ क्षेत्रों में बाँठ दिया गया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक संचालक 
नियुक्त किया, और भी अनेक पदाधिकारी नियुक्त किये गए । इन सब का आशय 
यही था कि प्रबन्ध का केन्द्रीयकरण हो और सफलतापूर्वक नियंत्रण हो सके । 
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(१) रेलवे वोडे--सम्‌ १६०१ ई० में ठामस राबठंसन ने एक रेलवे बोर के 
स्थापित करने की सलाह दी। इस में १ सभापति, १ चीफ कमिद्नर व शोष दो 
सदस्य सम्मिलित किए गए। इस सुझाव के अनुसार १६०५ ई० में रेलवे बोर्ड की 
स्थापना हुई और इस बोर्ड को सरकारी निरीक्षण, नियंत्रण के सारे अधिकार दे दिए 
गए । यह बोर्ड वारिएज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन कर दिया गया । १९०७ की 
मैंके समिति के सुझावों के आधार पर 504 के (४०४70 के पद का शिआंतंध्या 
कर दिया गया और उस का पद सरकारी विभाग के सेक्रेटरी के समान हो गया, जिसे 
वाइसराय से सीघा संबन्ध स्थापित करने का श्रधिकार मिल गया। प्रेसीडेन्ट के 
अधिकार भी बढ़ा दिए गए और अब यह 80०7४ कामसे मेम्बर के अधीन कर दिया 
गया । विशेष विषयों में परामर्श देने के लिए एक मुख्य इंजीनियर १६०६ में नियुक्त 
कर दिया गया। रेलवे बोर्ड के विधान में प्रथम विश्व युद्ध काल में कुछ परिवतंन 
किए गए ; परन्तु महत्वपूर्ण परिवर्तत श्रकवर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुए । 
ये सुझाव निम्नलिखित हैं -- 


(१) एक नए संवराद-वाहन विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। इसके प्न्तर्गंत 
रेल, आंतरिक जल-यातायात, सड़क-यांतायात तथा तार-विभाग कर दिए गए और 
यह विभाग संवादवाहन मंत्री के श्रघीन होना चाहिए। 

. २- रेलवे बोर्ड का नाम बदल कर रेलवे कमीशन रबखा जाना चाहिए, जिसके 
४ सदस्य होने चाहिए | एक चीफ़ कमिश्नर, दूसरा फाइनेंशियल कमिश्तर तथा तीन 
कमिदनर पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्रों की रेलों के एजेन्ट के रूप में। संवादवाहन 
मंत्री इस कमीशन का सभापति हो । 


(३) रेलवे बोर्ड अपने निजी झासन के संबन्ध में स्वतंत्र रहे। 


(४) रेल झ्रायोग की सहायतार्थ विशेष योग्यता वाले कर्मचारियों का एक बोर्ड 
हो, जिसके लिए ५ डाइटेक्टर व १ जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति की जानी चाहिए । 
ग्रकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने अधिकांशतः स्वीकार कर लिया । 


रेलवे बोर्ड के विधान में ये महत्वपूर्ण परिवर्तत इसलिए किए गए थे कि बोड के 
सदस्यों को महत्वपूर्णा प्रश्नों को हल करने तथा सरकारी कर्मचारियों और सावें- 
जनिक संस्थाओं से अच्छा संबन्ध स्थापित किया जा सके। इसलिए अब बोडे में ५ 
संचालकों, ११ उपसंचालकों व २ सहायक संचालकों की नियुक्ति की गई। १६२६ में 
श्रम सम्बन्धी समस्याओं के हल हेतु १ सदस्य की नियुक्ति की गई। रेलवे बोर्ड अब भी 
वारिज्य-समिति के अ्धीत रहा । १६३८ में डिपार्टमेण्ट कम्यूनिकेशन का निर्माण 
हुआ और रेलवे बोर्ड उसके श्रघीन कर दिया गया। युद्ध-काल सें अ्रधिक काम होने 
के कारण सदस्यों तथा कर्मचारियों की संख्या बहुत बढ़ गई और युद्धोत्तर काल में 
फिर ठीक कर दी गई । 

इस समय रेलवे बोर्ड का संगठन निम्न प्रकार से है । 

(१) सभापति व इंजीनियरिंग का सदस्य । 
(+) चीफ कमिश्नर । 
(३ कमेचारियों का सदस्य । 


(४) यातायात का सदस्य। यातायात्र मंत्रशालय का सचिव रेलवे बोर्ड का 
25-०ीीं८० सदस्य बनाया गया । 


बोई़ का सभापति रेल मंत्रालय के सचिव का भी स्थान ग्रहण करता है । 
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सदस्यों के अतिरिक्त ८ डाइरेक्टर, १३ डिप्टी डाइरेक्टर. ७ ज्वाइन्ट डाइरेक्टर, ६ 
प्रसिस्टेण्ट डाइरेक्टर, १ इकनोमिक एडवाइजर, १ सेक्रेटरी, १ असिस्टेण्ट सेक्रेटरी, १ 
हिन्दी आफ़ीसर, १ स्पेशल असिस्टेण्ट तथा १७ सुपरित्देट नियुक्त किए गए | 

विषय के आधार पु उक्त अधिकारियों के कार्य ४ विभागों में बादे गए । 
7. इंजीनियरिंग विभाग 2. डैडउणीड/ाफाटमा 3. शीषव्याएट 4.७ 77370 व 
(८४८८४ [73750907790709 । रेलवे बोर्ड के सदस्य सम्मिलित उत्तरदायित्व पर कार्य 
करते हैं । सामान्य नीति विषयक प्रश्नों पर मंत्री को पद्मामर्थ देते है। रेलों के प्रबन्ध 
के सम्बध में विभिन्न आज्ञाएँ, रेलवे बोर्ड ही प्रचलित करता है| इस प्रकार प्रशास- 
नात्मक कार्य रेलवे बोर्ड को दिए जाते हैं। 

नए विधान के अनुसार रेलों का उत्तरदायित्व एक मंत्री, १६९४१ ई० से चीफ़ 
कमिइनर के पास रहने वाले बहुत से विभागों का कार्य मुख्य मंत्री ही करता है। 
बोर्ड की बेठकों के सभापतित्व आदि का कार्य अ्रव रेल-मंत्री ही करता है। हिीणथए- 
८४ ८0०:77775570767 के काम वैसे ही बने रहे । 

(3)  एथ्याएन 50900470 070०८. यह कार्यालय रेलवे बोर्ड की अधघीनता में 
रहता है। इस कार्यालय के अधिकारी ००४८ए०॥६८४5$ कहलाते हैं। इनका काम 
अन्वेषण करना होता है । पुल की पटरियों, सिगनलों, भवनों आदि के भ्पाप्ट्टाएएथ। 
6९887 तथा 9790027075800070 का कार्य इसी कार्यालय को करना पड़ता है। 
६८८०परा०४ विषयों पर भी यह कार्यालय अपनी राय देता है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण 
की सुविधायें प्रदान करता है । 

सन्‌ १६९५२ ई० से अन्वेषण का कार्य इस कर्यालय से अलग कर दिया गया है 
और यह कार्य अब लखनऊ की केन्द्रशाला लोतावला तथा चितरंजन में स्थित दो 
उप-केन्द्रों की सहायता से करती है । 

(3)  80900ध8 7709706 (077777772४ १६२४ में रेलवे बजट के पृथक्कररशा 
के साथ ही साथ इस समिति का निर्माण किया गया। इस समिति का कार्य वित्त 
सम्बन्धी प्रश्नों पर विशेषकर वाधिक आझाय-व्यय पर विचार करना है। बजट का 
निरीक्षण पहिले यही कमेटी करती है, नवीन योजनाओं, प्रस्तावों पर विचार करना 
तथा इन्जिनों आदि को मोल लेना भी इस कमेटी का कार्य है। इस कमेटी की नियुक्ति 
संसद करती है । 


(4) एथ्यएबा 3वए50फए एणचार्या, इस काउन्सिल के सदस्यों का निर्वाचन 
संसद द्वारा किया जाता था। रेल-नीति विपयक समस्याओं पर संसद में जाने से पूर्व 
इसी समिति द्वारा विचार किया जाता था, इसका कार्य जनता तथा रेलवे के बीच 
अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने का था। अब इस काउन्सिल के स्थान पर 2072] 
एिज्०ए एॉंडधा 5 एएाइपएट (ण०फ्ष्सा कार्य करती है। यह रेल-सेवा व 
सुविधाओं सम्बन्धी अखिल भारतीय प्रइनों पर विचार करती है तथा रेल-सेवा प्रयोग 
करने वाली जनता की कठिनाइयों पर विचार करके उनको दूर करने का प्रयत्न 
करती है | 


(5) ,0८2 3780ए (ए०्शाहआ९८5,. जनता तथा रेल-अधिकारियों के 
बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रत्येक रेल के विभिन्न क्षेत्रों में ये समितियां 
स्थापित की गई थीं । इसके सदस्य राज्य व धारामभाओं के प्रतिनिधि, तथा व्यापार 
व उद्योग और जनता के प्रतिनिधि हुआ करते थे। रेलवे का इष्णटा&। 723722267 
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इसका सभापति हुआ करता था "८एध४/ 86४5077 (००४९८ एक सदस्य मनोनीत 
करती थी । इसका कार्य यात्री-सुविधा, रेल-सेवा, गाड़ियों के टाइम टेबिल आदि विषयों 
पर रेल अधिकारियों को सलाह देना हुआ करता था । श्रबं इनके स्थान पर 
एट2स्‍0प्र रिव्याज़बए एिइछएाॉड. एग्रष्पा(2ाएट. ए०्ण्प्यांघ्टध5७ और 50०7०» 
एज 05९०७ एण््रष्पांध४आए८ (०फ्राप्पा(६८९८5 बन “गई हूँ । प्रत्येक रेल के 
प्रधान कार्यालय में एक टण्पर्/ सिव्रज्रिवए "ण्राडएरप्था।ए८ (०7777006९ होती 
है, जिसका सभापति 8०४८:४ 703022० होता है। प्रत्येक रोज के विभिन्न क्षेत्रों 
में एिट९2009] रिध्राज़ि4ए. (5८०४७ (!07059]08077८ (:0४77॥€८ होती है और 
इसका समापति जिएंड०्यडा 90एएग्रा८768फ07 होता है । 


(6) एक्ा|ज्र9ए शि8०5 7770972. अकवर्थ कमेटी की सिफारिश के झ्राधार 
प्र एक भाड़ा-मंत्रणा समिति स्थापित की गई थी, पर इसका कार्य ठीक न होने के 
कारण सन्‌ १९४८ ई० में 7२४॥एछ99 रि४०३ ॥7709४79] की स्थापना की गई जिसने 
नवम्बर १६४६ से झ्पना कार्य प्रारम्भ कर दिया। यह भाड़े सम्बन्धी जनता की 


शिकायतों को सुनती है शौर उन पर भपता निर्णय देती है। रेल अधिकारी इसके 
निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हैं । 


साधारण तौर पर रेलों के श्रान्तरिक प्रवन्ध तथा प्रशासन के लिए दो प्रणालियां 
प्रयोग में लाई जातीं हैं--परहिली प्रादेशिक (४४४5०74/) प्रणाली दूसरी विभागीय 
(0९००7 छा८702)) प्रणाली । 


प्रादेशिक प्रणाली के अन्तगत-रेलमार्ग का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्व धाजनक 
प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है भशौर उस प्रदेश के रेल-सम्बन्धी सारे कार्यों को 
एक उच्च भ्रधिकारी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग, 
संचालन, हिसाब-किताव आ्रादि का सम्पूर्ण कार्य प्रादेशिक अधिकारी 79एशंआ०४० 
5007777290667६४ के श्रधिकार में कर दिया जाता है, इसी को प्रादेशिक प्रबन्धकर्त्ता 
5स्‍एांञं०घ०४ 779792०7 भी कहते हैं | इस अधिकारी के ऊपर अपने प्रदेश के श्रन्तर्गत 
रेल सम्बन्धी स्तभी विभागों का उत्तरदायित्व होता है। इस प्रणाली ([ प्रादेशिक 
57४$0०४४) ) के अनुसार रेल-प्रबन्ध तथा प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो जाता है। 
इस प्रणाली के निम्नांकित दो ग्र॒ुण हैं :--- 


3,.. तीराडं0ार्ण। 5589770०४व 66८४४ अपने क्षेत्र का पुररारुपेण उत्तरदायी होता 
है, अपनी सीमा के सारे विभागों का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी एक उच्च अधिकारी 
के ऊपर होता है, भ्रतः किसी समस्या के हल करने में उसे ग्रन्य भ्रधिकारियों से सलाह 
लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, न विभिन्न विभाग के विभिन्न अधिकारियों की मीटिंग 
बुलानी पड़ती है, क्योंकि उसे समस्या के सारे पहलुओं का ज्ञान होता है। अतः किसी 


भी समस्या के ऊपर वह अपना निर्णाय ज्ञीत्र दे सकता है, इससे कार्य में विलम्ब होने 
की आशंका नहीं रहती । 

२. सब विभागों का कार्य एक ही कार्यालय में होने के कारण विचार-विमर्श 
में अधिक पत्र-व्यवहार की झ्ावश्यकता नहीं पड़ती । उदाहरण के लिए मान ल्लीजिये 
एक लाइन को बढ़ाना है तो रेलवे लाइन के निर्माण करने के बारे में इंजीनियरिंग 
विभाग से सलाह लेनी पड़ेगी । इसकी आवश्यकता तथा उपयोगिता के बारे में वारिज्य- 
विभाग से पत्र-व्यवहार करना पड़ेगा, और संचालन आदि के बारे में संचालन-विभाग से 
बातचीत करनी पड़ेगी । यदि ये सारे विभाग विभागीय प्रणाली के अनुसार अलग- 
अलग अफसरों के भ्रधिकार में हैं तो इस समस्या पर इन विभागों के मध्य पत्र-व्यवहार 
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करना पड़ेगा झौर इसमें काफी देर हो जायगी। प्रादेशिक पद्धति के अन्तर्गत से 
विभाग एक ही आफिसर के अधिकार में होते हैं, अतः न तो अधिक पत्र-आ्वहार की 
आवश्यकता और न अधिक विलम्ब ही होने की सम्भावना होती है । 


(३) प्रत्येक विभाग,एक दूसरे से पूर्ण पृथक्र न होने के कारण अऋ्यत्रा प्रत्येक 
विभाग के उच्च भ्रधिकार पृथक-यूथक न होने के कारंग विभागीय मह्भेदों को क्‍ग्रधिक 
सम्भावना नहीं रहती । इस पद्धति के ग्रनुसार प्रत्येक विभाग का एक झ्उच्च अधिकारी 
तो होता है, पर वे सब मिलकर >िपाडं0श३ं 5प्रक्रागाव्यउंत्थर प7 गध्यम्ट्टा के 
प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसकी अधीनता में कार्य करते है, अतः वे सब मित्रकर संदृत्त 
उत्तरदायित्व के साथ काम करते हैं। 


(४) विभिन्न विभागों का एक कार्यालय में केन्द्रीकरंग होने के कारगा पए्रत्प्रेक् 
ग्रधिकारी के उत्तरदायित्व का पता द्वीघ्र ही लग जाता है। कोई अधिकारी दुसरे 
विभाग के अधिकारी पर किसी समस्या का उत्तरदायित्व नहीं टाल सझता । 

(५) विभिन्न विभागों के एक्र ही स्थान पर संगठित होने के कारण प्रस्थाए 
कर्मचारी को रेल सम्बन्धी प्रत्येक कार्य सीखते का अवसर मिल जाता ह । 

(६) प्रादेशिक पद्धति में क्षेत्र सीसित होने के कारण रेल-प्रत्निव।रों को जनता 
से निकट सम्पर्क स्थापित करने का अधिक अवसर प्राप्त होता है. जिससे जनता 
की शिकायत भी ज्ञीघत्र ही दूर हो सकती हैं. और अधिकारी भी जता की सेव! 
भली प्रकार कर सकते हैं । 

(७) प्रत्येक प्रदेश की परिस्थितियाँ भिन्न होती है। भारत ऐसे विस्तृत देश के लिए 
यह बात और भी अधिक सत्य है। अतः रेल का प्रबन्ध यदि प्रादेशिक उद्धति के 
ग्नुसार होगा, तो उस विशेष प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुसार रेल-यातायात में 
उन्नति अथवा सुधार किये जाते हैं। विशेषकर यदि देश की भ्रर्थिक प्रगति क्षेत्रीय 
नियोजन के आधार पर करनी है तो इसके लिए प्रादेशिक पद्धति द्वारा ही रेलो का 

बन्ध हितकर होगा । 


प्रादेशिक पद्धति के दोष :-- 

(१) इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोप यह है कि इस में क्षम-विभाजन की एद्ध वि 
नहीं अपनाई जा सकती । विशेषीकरण के लिए इसमें कम अबसर रहता है; एक उच्च 
अधिकारी को प्रत्येक विभाग के बारे में कुछ न बुद्ध ज्ञान रखना पडता है. इसलिए 
उसे किसी एक विभाग का पूर्ण ज्ञान प्रात नहीं हो पाता । बहुत से वर्मचारियों की भी 
यही दक्षा होती है, अतः कमंचारियों का कार्य-करोभल उस कोटि का नहीं होता 
जितना विभागीय पद्धति के अन्तर्गत कार्य करते वाले कर्मचारियों छा होता है । 

(२) इस प्रणाली के अन्तर्गत एक क्षेत्र में विभिन्न विभागों के अनेक अधिकारी, 
तथा कर्मचारी होते हैं, इसलिए न तो भ्रधिकारियों में आपस में निकट सम्पर्क हो पाला 
है और न अधिकारियों तथा कमचारियों में । इस सम्पक वी बसी के कारण बहुत-्सी 
समस्याओं के हल करने में काफी देरी हो जाती है । 

(३) यदि प्रदेशों का क्षेत्र छोटा है तो प्रादेशिक पद्धति खर्चीली साबित हो 
सकती है ! 

विभागीय ( 4८एशप्ध्ट/2 ) प्रणान्ती --के अन्तर्गत कार्य-विभाजन विषय्रों 
के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार रेल क्षेत्रों में नहीं बाँटी जाती वसन सारी 


कु 


कक 
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रेल विभिन्न विभागों में विभाजित करदी जाती है। इस में प्रत्येक विभाग का एक 
उच्च अधिकारी होता है, जो सारी रेल के अपने विभाग की सम्पूर्ण समस्याओ्रों का 
उत्तरदायी समझा जाता है। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग विभाग का सर्वोच्च 
अधिकारी मख्य ंजीनियर 2४४६ 87877०67 होता है और सारी रेल के इंजीनियरिंग 
सम्बन्धी सम्पूर्ण-समस्याओं तथा कार्यों का उत्तरदायित्व इसी के ऊपर होता है, इसी : 
प्रकार और भी विभागों के अलग-अलग उच्च अधिकारी होते हैं । विभागीय सर्वोच्च 
अधिकारी के नीचे प्रत्येक क्षेत्र में उप-अधिकारी होते हैं, जो उसके सहायक की भाँति 
काम करते हैं। इस पद्धति के अनुसार रेलवे के प्रबन्ध का केन्द्रीकरण हो जाता है। 


इस पद्धति के निम्नांकित गुण हैं :-- 
(१) प्रत्येक विभाग का कार्य पृथक होता है और विभागीय प्रबन्ध का केन्द्री- 
करण होता है, अतः प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग के बारे में अत्यन्त कुशल बन 


जाता है और अपने विषय का विशोषज्ञ हो जाता है। अतः वह अपने कार्य को अधिक 
योग्यता तथा कुशलता के साथ कर सकता है। 


(२) प्रधान कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारी सारी रेल के विभागीय 
विषयों को भली भाँति अध्ययन करके सम्पूर्ण विभाग के हित को ध्यान में रखते हुए 
इस प्रकार समस्याझ्रों का हल निकाल सकते हैं कि जिससे थोड़े व्यय में अधिक काम 
बन जाय ) 


(३) विभागीय प्रणाली के अन्तर्गत उपक्षेत्रीय अधिकारियों का एक दूसरे से 
घनिष्ठट सम्पर्क हो जाता है, जिससे जटिल समस्‍यायें भी सरलता से हल हो जातीं हैं । 


(४) प्रत्येक कर्मचारी का कार्य-क्षेत्र सीमित होता है, अत: वह अपने कार्य में 
शीघ्र ही कुशल हो जाता है, अपनी कार्य-कुशअलता दिखलाकर स्वयं अपनी भी उन्नति 
कर लेता है और साथ-ही-साथ अपने विभागीय कार्य एवं रेल-सेवा में भी उन्नति 
करने में सफल होता है। 


(५) इस प्रणाली के द्वारा केन्द्रीकरण होने के कारण कर्मचारियों में अनु- 
शासन अच्छा रहता है, जिसके फलस्वरूप काये में शिथिलता नहीं आती । 
(६) प्रत्येक विभाग की नीति व व्यवहार में एकीकरण हो जाता है। सारी रेल पर 


प्रत्येक विभाग में अपने एक ही मापदंड के अनुसार कार्य होता है, अतः एक ही विभाग 
में नीति सम्बन्धी विभिश्नता के लिए कोई अवसर नहीं रहता ! 


(७) विभागीय पद्धति के आधार पर प्रत्येक विभाग का कार्य अधिक बढ़ 
जांता है, अतः यथा सम्भव महामात्रोत्पादन के लाभ रेलों को इसी पद्धति के द्वारा 
भ्रधिक प्राप्त हो सकते हैं । 


विभागीय पद्धति के दोष:-- 


(१) क्षेत्र विस्तृत होने के कारण किसी निर्णय तक पहुँचने मे काफी देर लग जाती 
है । किसी कार्य का निर्णाय करने के लिए नीचे के अधिकारी से सर्वोच्च अधिकारी 
तक पत्र-ब्यवहार करने में काफी देर लग जाती है तभी निर्णय हो पाता है। 

(२) प्रत्येक विभाग के कर्मचारी विभिन्न समस्या्रों को अपनी विभागीय दृष्टि से ही 
देखते हैँ और उसी दृष्टि से उसका हल निकालते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 
इस प्रकार का हल दूसरे विभागों के अनुसार अहितकर हो, तो दोनों विभागों में काफी 
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पत्र व्यवहार होता है, कभी कार्य विरोध भी हो जाता है और उच्च प्रधिकारियों को 
किसी निशांय तक पहुँचने में काफो देर लग जाती है । 

(३) विभिन्न विभागीय कार्यो में कोई एकीकरण नहीं होता झतः उर्मचारियों में 
सम्मिलित उत्तरदायित्व का अभाव होता है | 

(४) विशेष केन्द्रीकरण होने के कारग स्थानीय अधिकारियों को एुँए अधिकार 
नहीं होते, वे स्थानीय परिस्थितियों के प्राधार पर भी कोई निर्राय प्रपन आप नहीं कर 
सकते, वे केवल अपनी राय उच्च अधिकारियों को दे सकते है। अन्तिम लिग/य उच्च 
अधिकारियों के हाथ ही में होता है। इससे स्थानीय समस्याओं के हल होने से भी 
देर हो जाती है, स्थानीय जनता में असंतोप बड़ जाता है और वे जनता का विश्वास 
खो बँठते हैं। वास्तव में यह प्रणाली छोटी रेल इकाइयों के लिए अ्रधिक उपयुक्त है । 
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रेलवे बजट का सामान्य बजट से प्रथक्करण 


अकवर्थ कमेटी ने रेलवे बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की बहुत जोर 
से सिफारिश की थी । कमेटी के मतानुसार भारतीय रेलों का उचित विकास झीघ्रता 
से तब तक ग्रसम्भव था जब तक कि रेलवे बजट सामान्य बजठ में सम्मिलित रहता । 
इसलिए कमेटी ने रेलवे बजट को सामान्य बजट से पृथक करने के पक्ष में निम्नांकित 
कारण दिये । 


(१) रेलों का लाभ औद्योगिक तथा व्यापारिक परिस्थितियों के कारण घटता- 
बढ़ता रहता है, इसलिए यदि रेलवे बजट सामान्य बजट के साथ रहेगा तो सामान्य 
बजट में काफी अनिश्चितता रहा करेगी, जो जनहित के विरुद्ध रहेगा । 


(२) इसी प्रकार यदि रेलवे बजट सामान्य बजट के साथ रक्खा जाय तो उसे 
भी अनिदिचतता का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय सरकार का बजट देश के 
कृषि प्रधान होने के कारणा अनिश्चित ही रहता है । इसका प्रभाव रेल-विकास को 
ग्रहितकर होगा । 

(३) सामान्य बजट का वर्ष एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर ३१ मार्च को समास 
हो जाता है| यदि रेलवे बजट इसी में रहता है तो प्रत्येक ३१ मार्च को यह समझना 
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पइता है कि रेल-उद्योग आज समाप्त हो गया और ? अप्रैल से नये भिर्रे से प्राग्म्भ 
किया जायगा। यह वास्तविकता से परे है । 

(४) यदि दोनों घ्रजट प्रथक्र हो जायगे तो सरकार व रेलों का दोनों का कार्य 
अधिक सृगमता से चल सकेगा और बज सम्बन्धी बहुत-सी जदिलताएँ स््यें समःम 
हो जायेगी । पु # 

कमेटी की सिफारिश के आधार पर सन्‌ १६२१ ई० में इस सम्बन्ध का एक 
प्रस्ताव लेजिस्लेटिव असेम्वली में पेश किया गया आए इस प्रश्न पर दोनों घारा- 
सभाओ्रों की संयुक्त बेठक ने विचार किया। इस कमेटी ने भी प्ृधक्करगा के यक्ष में 
ही राय दी | साथ ही साथ कमेटी ने इसकी सिफारिश की, क्रि रेलवे के पुन्निर्माग 
व जीणॉड्वार के लिए ५ साल तक १५० करोड़ रु०> व्यय किये जाने चाहिए, जिससे 
युद्धकाल में रेलवे लाइनों में जो कमियाँ व टूट-फूट हो गई थी वह दर को जाये वे 
उनकी भली-भाँति मरम्मत हो सके, और तीसरी श्रेशी के यात्रियों को प्रधिक 
सुविधाएं प्रदान की जा सके। १६२४ ई० में असेम्बली ने सिक्नारिशों को स्वीकार 
कर लिया और योजना भी स्वीकार की. जिसके अनुसार रेलवे-बजट का पृथक्करगा 
हो सके । पृथक्करण की एक दर्त रक्‍्खी गई कि रेलवे प्रतित्र्ष एक्न निध्चित 
धनराशि अपने लाभ में से सरकार को दिया करेगी, और इस घनराशि के भुगतान 
को रेलों की आय में से प्राथमिकता दी जायगी। इसके अतिरिक्त कुछ और छर्ते 
निम्नांकित थीं । 

(१) उक्त निश्चित धनराशि कम्पनियों व रियासतों द्वारा लगाई हुई पूृ"जी को 
छोड़कर रेलों में लगी हुई शेष पूंजी का १ प्रतिशत व बचे हुए अतिरिक्त लाभ का 
झ भाग होगी । यदि किसी वर्ष रलों की आय १ प्रतिशन घन राशि के देने से कम 
हो तो वह कमी सर्वप्रथम, दूसरे वर्ष के लाभ से पूरी की जायगी। उसमें से अनुत्पादक 
रेलों में लगी पूजी का ब्याज और उनकी हानि घटा दी जायगी । क्योंकि इस घन- 
राशि की देनदार सरकार ही ठहराई गई । 

(२) उपयुक्त धनराशि देने के पश्चात्‌ जो लाभ बच रहेगा वह रिजवं फण्ड में 
जमा किया जायगा और जिस साल यह घन ३. करोड़ रु० से अधिक हो उस साल 
३ करोड़ से ऊपर के लाभ का केवल दो तिहाई रिजव फण्ड में जमा क्रिया जायगा 
और एक तिहाई सरकारी कोप में दिया जायगा । 

(३) यह निधि सरकारी कोप को वापिक घनराशि देने. पूजीगत व्यय को 
मिटाने या कम करने, रेलों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने तथा ५६ए/<टांब0॥ 
के लिए रक्खी जायगी। 

(४) आवश्यकता पड़ने पर रेलें रिजवे-फण्ड से ऋण ले सकती है । 


(५) १२ सदस्यों की एक स्थायी वित्त-समिति की स्थापना की जायगी, जिसका 
सभापति विधान सभा के सदस्यों में से सरकार द्वारा मनोनीत क्रिया जायगा । शेष 
११ सदस्य विधान सभा द्वारा निर्वाचित किए जायँगे, और ये ही १२ सदस्य केन्द्रीय 
मन्त्रि परिषद (व्थ्याएवा हतर507ए ८055०) के <४-०गि00 सदस्य समझे जाय॑ंगे | 
इस कॉोसिल के कुल २४ सदस्य हुआ करेंगे । स्थायी वित्त समिति रेलों के व्यय 
सम्बन्धी अनुदानों पर विधान सभा में जाने से पूर्व विचार किया करेगी । 


(६) रेलों का बजठ देश के सामान्य बजट से पूर्व विधान सभा के सामने रक्‍्खा 
जायगा और उसके वाद-विवाद के लिए अलग दिन निश्चित किए जाय॑ंगे। कमेटी के 
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ग्रन्य सिफारिशों के अनुसार रेल-सम्पत्ति के नत्रीतीकरण के लिए एक 46छ€ल॑ंकात०॥ 
(४४ स्थापित किया गया तथा बड़े-बड़े रेल-कर्मचारियों का भारतीयकरण झौर भारत 
सरकार द्वारा सामान खरीदने की व्यवस्था का श्राग्रह किया गयए। 


रेलवे बजट की नवीन व्यवस्था के अनुसार रेलों के आय-व्यय पर सरकारी वित्त 
विभाग का कोई ग्रधिकार न रहा । सरकारी बजट में भारी कमी-बेशी की सम्भावना 
कम हो गई । रेलें अपने बजट के अनुसार नीति बरतने में स्वतन्त्र हो गई । रिजर्व 
फण्ड तथा ५८०7८००४४०४ ५०४ ए के बनने से रेलों की श्राथिक स्थिति में काफी 
हढ़ता आ गई। 


(१) इस नवीन व्यवस्था में कुछ दुर्बंलताएँ भी थीं। यह व्यवस्था तभी तक 
सफलता से चल सकती थी जब तक कि रेलों की आय अच्छी होती रहे, यदि हानि 
होने लगे, तो इस व्यवस्था के अ्रनुसार कार्य असंभव हो जाता । 


(२) एक प्रतिशत घन-राश्लि देने के लिए रेलें बाध्य थीं, और यदि काम न हो 
तो ऋण लेकर भी उक्त घनराशि देना अनिवार्य था। रेलों के लिए यह व्यवहार 
कठोर सिद्ध हुआ । 


(३) यदि रेलें किसी वर्ष धनराशि देने में असफल रहें तो आगामी वर्ष में वह 
तब तक लाभ न पा सकती थीं जब तक पिछली रकम अदा न कर दी जाय । पिछले 
दायित्व को बिना चुकाए न तो लाभ घोषित हो सक्रता था न रिजर्व फण्ड में जमा 
किया जा सकता था और न जनता को सस्ती सेवाएं दी जा सकती थीं । इस प्रकार 
वास्तव में जब उद्योग व व्यवसाय में ८०7८०७४८०४ का समय गाया तो इसका पालन 
नहीं हो सका । नई व्यवस्था के प्रारम्भ होने के ५ साल बाद तक तो रेलों को काफी 
लाभ होता रहा, और निश्चित धनराशि सरकार को दी जा सकी तथा रिजवे फण्ड 
व 967८८एा४007 ई570 में भी नियमानुसार जमा किया जा सका। लेकिन सन्त्‌ 
१६२६ व ३० से व्यापार में शिथिलता आरम्म हुई। रेलों की आय कम होने 
लगी । लाभ-मात्रा भी घट गई। इस वर्ष लाभ, देने वाली धन-राशि से कम रहा । 
कुछ रु० रिजव फण्ड से उधार लेना पड़ा । यही हाल सन्‌ १६३० व ३१ ई० में भी 
हुआ। १६३१ व ३२ में स्थिति और भी बिगड़ गई । इन ३ सालों में ही रिजर्व फण्ड 
प्रायः समाप्त हो गया । रेलों की आय के उत्तरोत्तर ह्वास से घबड़ा कर सरकार ने 
१६३१ में रेल-व्यय कम करने के सुभाव देने के लिए एक रिव्यश्यटीपाल्या 
(०7४77४४८८ की स्थापना की । उसने निम्नांकित सुझाव दिये । 


(१) रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों की संख्या कम की जानी चाहिए । सदस्यों 
की संख्या ३ के स्थान पर २, ५ संचालकों के स्थान पर ३ तथा ५ उपसंचालकों के 
स्थान पर ४ चाहिए। 


(२) रेलवे १७६८5 ४0४7507ए कमेटी के स्थान पर 'एड हॉक' कमेटी के द्वारा 
काम चलाया जाना चाहिये । 


जहर ३) सेपण्ट्ल शप०४०६४ए विभाग का कार्य शिक्राप्नौ०ए 35००7 को सौंप देना 
चाहए | 


(४) भारतीय रेलों के लंदन-स्थित कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या कम की 
जानी चाहिये | 


(५) रेलों के कर्मचारियों के वेतन में से २० प्रतिशत के लगभग कटौती की 
जानी चाहिये । 
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इन सुझावों में से बहुत से सूकावों को भारत सरकार ने स्वीकृत कर 
लिया । इनके कार्यान्वित करने से रेलों के वापिक व्यय में ३ करोंद रू०ए को 
कमी की जा सकी इससे रेलवे की आथिक स्थिति संतोपजनक ने हो सक्री ) 
विशेष कर उपप्रु क्त सुझावों से रेल-ध्यय के प्रथम भाग संचालन-व्यय में किसी प्रकार 
की कमी न हुई । इसलिए" १६३२ ई० में भारत सरकार ने पोप समिति नियुक्त को. 
जिसका कार्य रेलों के व्यय में मितव्ययता की सम्भावन'ग्रों पर प्रकाश डालना था । 

पोष समिति ने सैद्धान्तिक रूप से उचित सुझाव दिये। परन्तु ये सब सुकाव 
दूरदशितापूर्ण और अति उपयोगी होते हुए भी तत्कालीन प्रिम्धिलियों के यधारने 
को पर्यास न थे, और रेलों की आशिक स्थिति खराब हो होती चली गई। पोंक 
कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कुछ काम किया गया, जिसके फलस्वरूप बजट की 
कमी में कुछ न्यूनता तो हुई पर इच्छित लाभ नहीं हुआ भर १६३५-३६ तक रेलों 
को 4 67ए९टंत्रधंण्प परत से उधार लेना पड़ा। यह नीति ठीक नहीं थी। 
व९एपंतंब०४ पते से लगातार लेते जाना और व्यय क्रम करके आयनध्यय में 
सन्तुलन स्थापित करने के सफल प्रयत्न न करना न्यायसंगत नहीं था। ऐसा करने 
से ६७०7८८४४४०४ ई0०१ में कमी हो जाने के कारण रेलों के वाधिक ज्ीशॉडार 
मरम्मत आदि के कार्य के लिए पर्यात्र पूंजी मिलना कठित होता जाता था । इसके 
साथ-साथ ऋण लेने की स्वतन्त्रता होने के कारणा रेलवे कर्मचारी सुधार की ओर 
ध्यान भी न देते थे | ?29॥0 8८८०पग्ा५ ने १६३६ की अपनी वाधिक रिपोर्ट में इस 
नीति की बहुत निन्‍्दा की है। 


सर ओटो नीमियर ने भी अप्रेल १६३६ में सरकार का ध्यान रेल-व्यय में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता की ओर झ्राकपिक किया । इन सब सुझावों के 
फल से तथा १६९३० से १६९३६ तक की रेलवे की वित्त परिस्थिति में कोई सुधार न 
होने के कारण सरकार ने १६३६ में एक वेजवुड समिति की नियुक्ति की । इस समिति 
का कार्य रेलों की वर्तमान दशा का अध्ययन करके ऐसे सुझावों को प्रस्तावित करना 
था जिससे रेलों की शुद्ध आय में काफी वृद्धि हो। उनकी झआाथिक स्थिति हृढ़ हों 
ओर धीरे-धीरे रेल-उद्योग से लाभ भी होने लगे । 


वेजबुड कमेटी की रिपोर्ट जून सन्‌ १६३४ में प्रकाशित हुई । इस रिपोर्ट के अन्दर 
कमेटी ने रेलवे की प्रत्येक समस्या पर काफी विचार किया | और उनकी कार्य-क्षमता 
बढ़ाने के लिए, मितव्ययता के लिए तथा आय-वृद्धि के लिए बहुत से सहदपूर्र सुक्ताव 
दिये । संक्षेप में इस कमेटी ने पोक कमेंटी की अधिकांश सिफारिशें दुहराई । कमेटी 
के मतानुसार 069/€णंगा0४ ईछए0 में ३० करोड़ रु० का ऐणाए४ 82970०८ रखने 
की सिफारिश की और साथ-साथ यह भी सिफारिश की, कि एक सामान्य रिजर्व फण्ड 
बनाया जाय जिससे पूजी तथा ब्याज का भुगतान होता चला जाय । आय बढ़ाने के 
लिए कमेटी ने रेलवे का ध्यान जनता से अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने की ओर 
दिलाया । कमेटी ने रेल और सड़क यातायात की प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए 
भी जोर दिया और जो रुपया पिछले वर्षों में रेलवे भुगतान न कर सकी थी उससे 
रेलों को मुक्त किये जाने में भी समिति को कोई आपत्ति न थी। परन्तु प८एाध्टंगएत० 
सिणत से जो रु० दिया गया था उसका अदा करना रेलों के लिए अनिवायं-सा था । 
संयोगवश १६३६ व ३७ में रेलों को इतना लाभ हुआ कि जिससे (८ए/८टंब्राएत 
ईधगत का ऋण चुका दिया गया। परन्तु फिर भी रेलों को ६१ करोड़ का ऋर 
चुकाना था । इसके लिए निश्चय किया गया कि अप्रैल १६४० से पहिले रेलों से 
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उपयुक्त ऋण चुकाने को न कहा जाय | इस समय में न कुछ लाभ हो उसे सरकारी 
कोप के प्रति वापिक दायित्व के चुकाने के काम में लाया जायः परन्तु रेलों की 
ग्वथिक दगा में विशेष सुधार न हुआ और वे केवल वाधिक “दायित्व के एक अंश 
चुकाने में ही समर्थ हो सकीं। भ्रतः ऋण छुकाना आरम्भ करने की अ्रवधि १ अप्रैल 
१६४२ तर्क बढ़ा दी गई । है 

ग्रव तक के इतिहास से सिद्ध होता है कि सन्‌ १६२४ ई में सरकारी कोष के 
प्रति जो रेलों का दायित्व निश्चित किया गया था वह नन्‍्यायोचित न था। और 
१६४०-४१ ई० तक रेलों को कोई विशेष लाभ नही हुआ । परन्तु इसी साल उनको 
कुछ लाभ दिखाई दिया किन्तु साथ-ही-साथ द्वितीय महायुद्ध का संकट सामने आ 
गया और अब लाभ का प्रयोग रेलों की दश्ा सुधारने की अपेक्षा युद्ध के कार्यों में 
किया जाने लगा । फिर भी १६४३ ई० तक रेलों ने अपना प्राचीन ऋण चुका दिया । 
१६-०४ के प्रस्ताव को अव्यावहारिक समझे कर १६४३ में विधान सभा द्वारा रेलों 
के दायित्व वाली बात समाप्त कर दी गई। और अब यह निश्चय किया गया कि 
उत्पादक रेलों के लाभ में से कुछ भाग ५८ए/०शंक्रा०० 6 में जमा किया जायगा, 
कुछ ऋणा चुकाने में प्रयोग किया जायगा, जो कुछ बचेगा उसका २५% रिजंब फण्ड 
में और 3५% सरकारी कोष में दिया जायगा। और जब तक्र कोई नई व्यवस्था 
निशैचचत न की जाय, तब तक उत्पादक रेलों द्वारा कमाया हुआ लाभ हर साल 
सरकार तथा रेलों में आवश्यकतानुसार बाँट लिया जाया करेगा । 


उपप्रु क्त प्रबन्ध ३१ मार्च सन्‌ १६५० ई० तक चलता रहा । इसके पदचात्‌ एक 
प्रस्ताव द्वारा एक संशोधित प्रणाली निश्चित की गई, जिसके अनुसार रेलों के आय- 
व्यय को सरकारी आय-व्यय से पृथक रखने तथा रेलों द्वारा सरकारी कोष को प्रति 
वर्ष अपनी पूजी का एक निद्चित लाभांश देने का निश्चय किया गया । यह दर 
प्रथम पाँच वर्ष के लिए ४ प्रतिशत रकक्‍्खी गई। ( अनुत्पादक रेलों में लगी हुई पूंजी 
को छोड़कर ) रेवेन्यू फण्ड का नाम रेवेन्यू फण्ड रख दिया गया, जो सरकारी कोष 
को निदिचत घन देने तथा रेलों के आय-व्यय की वाधपिक कमी को पूरा करने के 
लिए प्रयोंग में लाया जायगा । एक 9९ए८०7णव्या ईप्त की भी स्थापना की गई 
जो यात्रियों को सुविधाएँ देने, श्रम-कल्याण तथा अनुत्पादक रेल-योजनाओं पर व्यय 
करने के लिए काम में लाया जा सकता है । ८०८एछ० तथा 7९०|७०८४४९४६ के लिए 
प्रथम पाँच वर्ष तक १४ करोड़ रुपये वापिक के हिसाब से १९फः९लंब्ध०8 ६०४० में 
जमा करने का निःचय किया गया तथा यह धनराशि संचालन व्यय का ही एक भाग 
समझी जायगी। रेलों के लिए एक शब्यताचर्ु गए्क्राट्ट (0क्र््ात८०८ तथा एक 
एप 3509 ए००पशथ। स्थापित करने का निश्चय किया गया। रेलवे सम्बन्धी 
वाधिक मर्गे विधानसभा में उपस्थित करने से पूर्व आब्यरतींगड़ गिघ70९४ ०० काग्र ९६ 
के सामने रखने की प्रणाली भी अपनाई गई । 


यह नवीन व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था से किन्हीं बातों में अच्छी है । अब रेलों का 
सरकारी कोष के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, वे केवल लाभांश देने के लिए 
उत्तरदायी हैं। अब यह आवश्यक नहीं है कि रेलों को चाहे लाभ न हो, हानि ही 
गी फिर भी उन्हें सरकारी कोष में एक निश्चित घनराशि देनी पड़ती थी, यह 
निवायत: समातत हो गई है। नवीन व्यवस्था के अनुसार दायित्व की दर भी प्रति 
ँच वर्ष परिस्थितियों के अनुसार घठती-बढ़नी रहेगी। श्राय और पूजी का अन्तर 
पष्ट कर दिया गया है और दोनों के लिए अलग-प्रलग निधियाँ हैं । पहिले एक ही 
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संचित निधि की | परन्तु अब जैसा ऊपर लिखा जा बक्का है अलग-अलग उद्ेंध्यों के 
लिए तीन अलमध्यैलेग निधियाँ हैं। रेलों का झतिरिक लाभ इन तौनों निषियों में 
आवश्यकतानुसार ऋट दिया जाता है. इस पर अब सरकार का कोई अधिकार नहीं 
रहा । इन सब गुणा*के होते हुए भी, वर्तमान व्यवस्था पूर्गातः दोपसुक्त नहों हैं। 
सरकारी कोष अभी भी ईलों के बेके का काम करता है. वास्तव में रेलेल्का अपना 
अलग-अलग खाता होना चाहिए, जिसमें इनके सारे कोप संचित रहें. जिसका उपयोग 
रेलें स्वतन्त्रतापृर्वक हर समय कर सके । 








5 एप्नहएशाएए प्रा * 
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वेसे तो सर की प्रत्येक वस्तु को कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते । बहुत 
से वृहत मात्रा के रड्टद्योगों का भी यही हाल है| कुछ लोग उन्हें पसन्द करते हैं, कुछ 
नहीं । रेलें भी संसारूके और देशों में पूर्रा रूप से सर्वप्रिय नहीं हैं। शिसी-त-डिमसी 


वर्ग को कुछ-न-कुछ शिकायत रहती ही है । यही बात भारतीय रेलों के बारे में भी 
है । भारतीय रेले भी सर्वेप्रिय नहीं है। राज्य की सरकारें तो उन्हें हसलिए पसन्द 
नहीं करतीं कि वे केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति हैं और उन्हीं को लाभ देती हैं। वे 
राज्य सरवार के हितों का विज्येप ध्यान नहीं रखतीं। जनता एक तो उन्हें विदेशी 
पूजी से बनी संपत्ति समभती है, और दूसरे उनको कम-से-कम निजी या राष्ट्र की 
संपत्ति की दृष्टि से नहं। देखती । जनता का अधिकांश भाग उन्हें राष्ट्रीय उद्योगों के 
विकास में बाघक समझता है और बहुत से मनुष्य रेलों को देस के परतन्त्र बनाने 
में सहायक मशीन समभते हैं। इनमें से बहुत सी रायें तो भावुकता प्राधान हैं । 
रेलों का सर्वेप्रिय न होने का लक्षण तो हमें रेल-सेवा उपभोक्ताओं के भावों से जानना 
चाहिए । इसकी दृष्टि से हम जनता को ४ भागों में बाँठ सकते हें-- 

(१) यात्री 

(२) व्यापारी 

(३) कमंचारी 

(४) रेलवे लाइनों के आस-पास रहने वाले व्यक्ति । 

इनमें से अन्तिम वर्ग के व्यक्ति रेलों को इसलिए पसन्द नहीं करते कि उनकी 
शान्ति में बाधा पड़ती है। बहुत सों की भूमि बिना मुश्रावजा या कम मुश्नावजा दिए 
ही ले ली गई हैं, और बहुतों के विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में जानवर आदि का जाया 
करती हैं । लेकिन रेलों का इस वर्ग को सर्वप्रिय न होना नगष्य-सा ही है। यदि 
हम रेलवे कर्मचारियों की ओर दृष्टि डालें तो अ्रधिकांश कर्मचारी अपने वेतन तथा 
मिलने वाली और सुविधाओं से अ्रप्रसन्न हैं और हमेशा इसी प्रकार का दावा करते 
हैं कि उनका वेतन भी अधिक होना चाहिए, ओर उन्हें दिरण सुद्िदाण दी जानी 


बढ 


चाहिए। लेकिन कर्मचारियों का असन्‍्तुष्ट होना भी विशेष महूच्चर॒र्गा नहीं है। क्योंकि 
उन्हें इस बात की पूर्ण आजादी है कि वे दूसरी अच्छी ज्रह होनी तर सकते हैं। 
फिर भी राष्ट्रीय स्तर का ध्यान रखते हुए इन कर्मचारियों को यथा सम्भव उचित 
सुविधाओं का शीघ्र ही प्रबन्ध किया जाना चाहिये । भ्रब जनता के केवल दो वर्गों 
का विचार रह जाता है। यात्री और व्यापारी। रेलें विशेष कर यात्रियों व 
व्यापारियों को ही सुविधा प्रदान करने को बताई गई हैं। यात्रियों व व्यायारियों 
को विभिन्न प्रकार की यातायात-सुविधाएं देना ही रेलों का मुख्य कत्तंव्य है और 
यदि रेलें इसमें श्रसफल होती हैं या इनको पूर्ण संतोष नहीं दे सकतीं तो वास्तव में 
यह शोचनीय बात है। क्योंकि यदि वे यातायात की उचित सुविधा नहीं दे सकती 
हैं, तो सबसे पहिले तो अपने कत्तंव्य से अलग होती हैं। दूसरे, जिन यात्रियों और 
व्यापारियों से रू० लेती हैं उनको पूर्णो संतोष न देना, अनेतिकता भी है। अब यह 
देखना है कि यात्रियों और व्यापारियों में रेले सर्व प्रिय क्यों नहीं हैं। जहाँ तक 
यात्रियों का सम्बन्ध है इनको निम्नांकित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है-- 


(१) रेलों का भाड़ा दिन पर दिन बढ़ता चला जाता हैं। जिस समय रेलों का 
प्रारम्भ हुमा था उस समय के भाड़े-दर की यदि आधुनिक भाड़े-दर से तुलना की 
जाय तो आजकल का भाड़ा लगभग हे गुना या ४ ग्रुना बेठता है। यहाँ पर यह 
ध्यान रखना चाहिए कि सभी वस्तुओं के मूल्य में तेजी हो गई है । इस कारण से 


है 
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यदि रेल-सेवा मूल्य में भी कमी हो जाय तो अनुचित नहीं कहा जी सकता 
रेलों के राष्ट्रीकरण होने के बाद इस प्रकार की शिकायत कोई, 

यदि यात्रियों से अधिक भाड़ा लिया भी जाता हो तो अधिक अऋ। 

रेलों की जो अधिक बचत होती है वह जनता के हित में ही द्गय्य की जाती है । 

(२) याथियों के अधिकांश भाग को विशेषकर तृतीय श्रेणी के यात्रियों को रेलें 
उचित सुविधाएं प्रदान नहीं करतीं। जनता की यह शिकायत, वास्तव में महत्व 
की है। परन्तु अभी तक भारतीय रेलें विदेशी कम्पनियों अथवा विदेशी सरकार के 
प्रबन्ध में चलाई जाती थीं । इसलिए तृतीय श्रेणीं के यात्रियों की ओर विशेष घ्यान 
ने देना स्वाभाविक था| जब से देश को स्वतन्त्रता मिल गई है, और रेलों का 
राष्ट्रीयकरगा हो गया है, सरकार इस ओर पर्याप्त प्रयत्न कर रही है। और अब, 
प्रत्येक गाड़ी में तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए अधिक डिब्बों, पंखों व सफाई आदि 
का प्रबन्ध किया जा रहा है । प्लेटफार्मों व मुसाफिर खानों में भी पंखों तथा जल का 
समुचित प्रबन्ध हो रहा है। हाँ, यह हो सकता है कि विस्तार श्रधिक होने के कारण 
इस प्रकार के सुधार में बहुत समय लग सकता है । 

(३) यात्रियों की एक और बड़ी शिकायत टिकट घरों पर भीड़ की होती है । 
विशेष अवसरों को छोड़कर टिकट घरों पर अधिक भीड़ होने का उत्तरदायित्व 
ग्रधिकांशत: रेलवे कर्मचारियों पर ही है। उन्हें टिकट खिड़की गाड़ी आने से जितने 
पहिले खोलनी चाहिए, उतने पहिले वे नहीं खोलते और बीच-बीच में भी दूसरे कार्य 
करने को चले जाते हैं, ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि ठिकट बाँटने वाले कर्मचारी को 
उस समय और कोई कार्य न करना पड़े । जनता भी लाइन बनाकर भीड़ की समस्या 
को काफी हल कर सकती है। इसी प्रकार विशेष अवसरों पर मुख्य कर विवाह 
आ्रादि के दिनों में, पर्व अथवा मेलों के अवसरों पर रेलों पर अधिक भीड़ होती है । 
यह समस्या गाड़ियों में भ्रधिक डिब्बे लगाकर हल की जा सकती है। बिना टिक्रट 
चलने वाले व्यक्तियों से भी यात्रियों को कुछ कष्ट पहुँचता है विशेषकर बिना टिकट 
यात्रा करने वाले उच्च श्रेणी के डिब्बों में बेंठ जाते हैं, जिससे इन श्रेणी के यात्रियों 
को अधिक व्यय करने पर भी स्थान की सुविधा पर्याप्त नहीं मिल पाती। इस 
शिकायत के दूर करने को, रेलवे कर्मचारियों का अधिक सतके होना आवश्यक 
है । कभी-कभी यात्रियों के साथ, रेलवे कर्मचारियों अथवा रेलवे पुलिस द्वारा असभ्यता 
का व्यवहार भी किया जाता है। यह शिकायत सरकार द्वारा ही दूर हो सकती है। 
त्रुटि सिद्ध होते पर इन कमंचारियों को कड़ा-से-हऊड़ा दण्ड दिया जाय । 


(४) कुछ वर्षों से रेलों में जान-माल की रक्षा का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता 
जा रहा है। रेलों में माल चुराने तथा घनी यात्रियों को हत्या करके फेंक देने की 
घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए सरकार को प्रत्येक गाडी के साथ अधिक 
पुलिस बा $ करने की आवश्यकता है । इस प्रकार से और भी अनेक छोटी-छोटी 
शिकायतें हो सकती हैं, जिनके कारण भारतीय रेलें यात्रियों को सर्वप्रिय नहीं बना 
सकी । इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को समय-समय पर गैर सरकारी 
कमेटी की नियुक्ति करनी चाहिए जो इन शिकायतों पर विचार करके सरकार को 


सुझाव दिया करें झौर सरकार उन सुझावों के आधार पर शिकायतों को दूर करने 
का प्रयत्न किया करे | 


जहाँ तक व्यापारियों का सम्बन्ध है य्रुद्धकाल से रेलें व्यापारियों में बहुत अप्रिय 
दो गई हैं। उन्हें भपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में बहुत 
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कठिनाइयों का 7 करना पड़ता हैं। कभी कभी उन्हें दो-दो माह तक मल भेजने के 
लिए डिब्बे ही नहछ्दींमिलते, कभी किसी स्टेशन से माल का दुक करना ही वन्द कर 
दिया जाता है, कर्भाक किसी दिशा को माल भेजना बन्द कर दिया जाता है। कभी 
किसी माल १र नियन्त्रणु कर दिया जाता है। वास्तव में थे सब शिक्रायतें ऐसी 
हैं जिनका सम्बन्ध इतना रेलों से नहीं जितना रेलों की उच्च नीति क्यतवा सरकारी 
नीति से सम्बन्ध होता है। फिर भी इस नीति का निर्धारण यदि सहानुभूनिपूर्वक 
किया जाय, तो व्यापारियों की बहुत सी शिकायते दूरु हो सकती हैं । व्यापारियों को 
इन नीतियों से इतना कष्ट नहीं होता जितना रेलवे कर्मचारियों में फैले हुए अ्रष्टाचार 
से । रेलवे का प्रत्येक कर्मचारी माल लादने में तथा माल छोड़ने में भी कुछ न कुछ 
हक लेने की आशा करता है और जब तक उसे उसका हक नहीं दे दिया जाता 
तब तक वह कार्य को नहीं करता। ऐसी जनता की झ्राम घारणा है। व्यापारियों की 
यह शिकायत तो अ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वग्ग दृड़नापूर्वक कत्तंव्य पालन करने से 
दूर की जा सकती है। प्रत्येक औद्योगिक नगर के व्यापारी-मंडल की एक प्रतिनिधि 
कमेटी बनाई जाय जो स्थानीय रेलवे कर्मचारियों से सम्पर्क रक़ते और आपसी 
असुविधाएं विचार-विनिमय द्वारा दूर की जा सकें | यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति 
सहानुभूति रकक्‍्खें तो बहुत-सी असुविधाएँ अपने आप दूर हो जावें । 
यात्रियों को टिकट लेने की असुविधा भी स्थानीय कर्मचारियों हारा दूर हो 
सकती है, यदि वे अपने कत्तंव्य का भली-भाँति पालन करे । तृपीय श्रंगी के यात्रियों 
को डिब्बों में चढ़ने व उतरने सम्बन्धी प्रशिक्षण देना आवश्यक है। प्रत्येक डिब्बे 
में दोनों तरफ कम-से-कम दो-दो दरवाजे होने चाहिए। चढ़ने वाले दरवाजों का 
रंग हरा कर दिया जाय तथा उतरने वालों का लाल | कुछ दिलों के प्रशिक्षण के 
बाद यात्री अपने आप हरे दरवाजे से चढ़ने तथा लाल दरवाजे से उतरने लगेगे। 
इसके फलस्वरूप उतरने-चढ़ने की धक्‍कम-घक्का भी समास हो जायगी। रेलवे 
कर्मचारियों, विद्यारथियों आदि को पास उदारतापूर्ण रियायत के साथ दिया जाना 
चाहिए, परन्तु नियमों का पालन उनके साथ भी कठोरता के साथ होना चाहिए, 
जिससे यात्रा में उच्छुद्धलता न रहे । जिन स्थानीय रेलगाड़ियों में काफी विद्यार्थी 
लोग घर से पाठशालाओं को प्रतिदिन आते-जाते हैं उनमें एक विधेष विद्यार्थी डिब्बा 
होना चाहिए, यथा सम्भव वे लोग उसी में बेठा करें, इन डिब्बों में शिक्षाप्रद चित्र 
तथा तालिकाये टाँगी जा सकती हैं, जिनसे विद्याथियों को लाभ हो। रेलगाड़ियों 
में खाने-पीने की चीजों को छोड़कर और चीजों का बेचा जाना बन्द कर दिया जाना 
चाहिये । इसी प्रकार डिब्बों में भीख माँगना बन्द होना चाहिये। यदि सम्बन्धित 
कर्मचारी हृढ़तापूर्वक अपने कत्त व्य का पालन करें तो इन समस्याओ्रों का हल सरलता 
से हो सकता है। हाँ, सरकार को भी इन कर्मचारियों की उचित सहायता 
करनी चाहिए । 
९. 44, फैशं(6७७ 9008 0७ा-- 
(8) (0०:7ए०एका  पितींदत रिज्योत्न& एड. 
(9) एर्मेंठा रिवाजछ8ए5 एापेंटर ६6 ए७75- 
(०) 77€5९प्नॉ 90डव0ा ्ण॑॑ घितींदा रिक्व[जा8 एड. 
भारतीय समाज में दस्त्र की प्रथा ने कहीं-कहीं पर बहुन ही दूरा प्रभाव 
डाला है। और यह दस्त्र धीरे-धीरे रिदवत तथा अभ्रष्टाचार में परिणत हो गया 
है । जब तक दस्तूर देने वाला अपनी खुशी से दे उस पर किसी तरह को दबात 
न पड़े तब तक आर्थिक दृष्टि से तो वह ठीक है परन्तु नैतिक दृष्टि से दस्तूर का 


0 50 &7?780436पर प0 पफछ७४8४7००फऋगा' 


देना व लेना दोनों अनुचित हैं । रेल-यातायात में भी यह दस्तूर प्र: बहुत दना से 
सम्भव है २०वीं सदी के प्रारम्भ से ही प्रचलित है। उदाहरण के लए वारात वालों 
को टिकट तभी मिला करता है जब वह वहीं कह्लक को दस्त्र # दे दे। कभी-कभी 
तो बारात को ग्रेट से पास तभी होने देते हैं, जब दस्तूर अदा कर दिया जाता है। 
साधारण पेद्धिस्थितियों में इस प्रकार के दस्तूर लोगों का बुरे नहीं लगते। जिस 
बारात में २-४ हजार रु० व्यय किए गए, उसमें यदि २-४ रु० दस्तूर के रूप में 
और देने पडें तो देने वालों को बुरे नहीं लगते । लेकिन बारातों का अवसर तो प्रत्येक 
मनुष्य के जीवन में २-४ बार ही आता है जहाँ उसे दस्तूर देना पड़े, परन्तु यही 
दस्तूर यदि दिन-प्रति-दिन का कार्य हो जाय तो लोगों को असह्य हो जाता है। इसी 
प्रकार के दस्तूर रेलवे अधिकारी तथा व्यापारी-वर्ग के बीच स्थापित हैँ । यद्यपि 
इन दस्तूरों का जन्म तथा उनका अस्तित्व देने वाले की इच्छा पर ही निर्भर होता 
है, परन्तु जब इन दस्तूरों का न मिलना, रेलवे अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के 
मार्ग में बाधा डालने का कार्य करने लगता है तो यह दस्तूर-प्रणाली असह्य हो 
जाती है | द्वितीय महाय्ुद्ध के समय में इस प्रथा ते अपना भीषण रूप धारण कर 
लिया | गाड़ियों की कमी, उनमें स्थान की कमी, यातायात का बाहुल्‍य, द्राव्यिक 
ग्राय की वृद्धि आदि ने इस प्रथा को और भी प्रोत्साहित किया । यदि यात्रियों को 
टिकट श्लिने में अधिक असुविधा हुई, कुछ ने मिलकर अधिकारियों को उपहार 
स्वरूप कुछ रु० भेंट किये और टिकट प्राप्त कर लिया। इस प्रकार के उपहार का 
चलन इतना प्रबल यात्रियों में नहीं हुआ जितना व्यापारी वर्ग में | माल के यातायात 
पर प्रतिबन्ध, उस पर तरह-तरह के नियन्त्रण, उन पर 77707779 आदि ने इसमें भी 
एक प्रकार का ब्लेक स्थापित कर दिया और कुछ रु० देकर व्यापारी अपने माल को 
दूसरे स्थान को भेजने में समर्थ होता था। इसी प्रकार माल के लादने व उतारने 
में भी उपहार स्वरूप द्रव्य दिया जाने लगा। यहाँ तक कि माल को कम तोलने में 
ग्रन्दर कुछ भरा हो और कुछ लिखा देने में भ्रज्नाचार बड़ी मात्रा में फेल गया । 

चीजों की बढ़ती हुई कीमतों के कारण व्यायारी-वर्ग को इस प्रकार रु० देने 
में खल॒ता नहीं था और चूंकि रेलवे अधिकारियों की आय में काफी वृद्धि होती 
थी । इसलिए वे नये-तये तरीकों से रु० प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे । साथ ही 
साथ जनता ने भी कभी इसे नंतिक दृष्टि से बुरा नहीं समझा और इसके साथ ही 
साथ रेल-यातायात सम्बन्धी नियमों की अज्ञानता व उनकी जटिलता के कारण भी 
अपना काम निकालने के लिए व्यापारी रेलवे अधिकारियों को रु० देने लगे। रेलवे 
विभाग के निरीक्षक अधिकारी इस ओर से कुछ तटस्थ से हो गये। वे रेलवे 
ग्रधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कारंवाई करने में ढील दिखाने लगे। इसके साथ-साथ 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद सारे राष्ट्रीय जीवन का नैतिक स्तर अस्त-व्यस्त-सा 
ही हो गया । इसके कारण भी रेलवे में भ्रष्टाचार प्रबल हुआ । जब यह भ्रशचार 
असह्य हो गया और व्यापार में बाधक सिद्ध होने लगा तो व्यापारी-वर्ग द्वारा इसके 
विरुद्ध आवाज उठाई जाने लगी। घीरे-धीरे सरकार के कानों में भी यह बात 
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हुंची | उसके फलस्वरूप १६५५ ई० में सरकार ने ०ण-पएपं०लस €्यवुप्रएप ए00पा- 
ए(१८६ नियुक्त की । 

इस कमेटी ने इस समस्या पर काफी खोजबीन की और देशव्यापी खोजबीन 
के बाद इसने उन सब कारणों का विश्लेषण किया जिनके कारण यह अश्रट्टाचार 
प्रधिक बढ़ता जा रहा है। और फिर इसको कम करने के लिए भी कुछ सुझाव 
दिये। संक्षेप में कमेटी ने भ्रष्टाचार के निम्नांकित कारण बतलाए-- 
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शान के लादने व छूड़ाने में रेलवे अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाना । 
ही तोल-नाप में कमी या आधिक्य किया जाना । 

४4८:7८:32८ आदि के रूप में अधिक वसूल करने की प्रवृत्ति । 
(पर अधिक भीड़ अथवा समय पर टिकट न बाँटना । 

सामान वाले धात्रियों को परेशान करना । # 
व्यापारियों द्वारा माल को ज्षीघत्र भेजने का प्रयत्न । हे 


र्शे 

१) उच्च अधिकारियों की अकर्मण्यता । 

२) अनुशासनहीनता । 

१३) कम वेतन पाने वाले रेलवे अधिकारियों की शोचनीय श्राथिक दा । 
१४) सामान्य वातावरण । 


उपयु क्त कारणों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने निम्नांकित सुझाव दिए, जिन्हें 
कार्यान्वित करने से वर्तमान भ्रष्टाचार बहुत कुछ हु॒द तक कम किया जा सकता है । 


(१) रेलवे विभाग द्वारा निर्देशों तथा नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया 

जाना चाहिए । 

(२) कक विभाग के निरीक्षकों को न्याय के साथ निडर होकर कार्य करना 

चाहिए । 

) पत्र-व्यवहार में समय कम-से-कम लिया जाना चाहिए । 

) रेलवे कर्मचारियों का तबादला भी यथा सम्भव ज्ञीत्र ही करना चाहिए। 

) रेलवे कर्मचारियों के प्रति बने हुए नियमों व उपनियमों का कठोरता के 

साथ पालन होना चाहिये । 

) अपराधियों को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए 

) 02 तथा सुयोग्य कर्मचारियों को प्रशंसा के साथ-साथ इनाम मिलना 

चाहिए । 

८) कमंचारियों के कल्याणकारी कार्यों पर अधिक व्यय करना चाहिए, उन्हें 
यथाशक्ति काफी सुविधाएँ देनी चाहिए, जिससे उनका पारिवारिक जीवन 
सुखमय बना रहे । 

(६) रेलवे पुलिस में सुधार होना चाहिए । 
(१०) तहकीकात करने की प्र णाली अधिक सरल होनी चाहिए । 
(११) चलती-फिरती अदालतों का प्रयोग अ्रधिक होना चाहिए | ये अदालतें 
के जनता के विरुद्ध ही नहीं वरन्‌ रेल-कर्मचारियों के विरुद्ध भी सनवाई 
या करें। 


(१२) जिन रेलवे-कर्मचारियों के पास उनकी वेतन शक्ति से कहीं अधिक अनुचित 
रूप से धनराशि इकट्ठटी हो गई है उसे सरकार को अपने कब्जे में कर 
लेना चाहिए । 

(१३) अनुशासन पर अधिक बल देना चाहिए । 


(१४) प्रत्येक क्षेत्र में एक रेलवे न्यायालय स्थापित होना चाहिए जो भ्रष्टाचार ? 
मामलों पर ज्ञीत्र निर्णय दे सके । 


३ 
ह।' 
रे 


| 
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उपयुक्त सुझावों के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि रेलवे/ में फैले हुए 
अ्रफ्नाचार के लिए जनता भी पूर्णा रूप से सहयोग दे। अपने 064 लाभ-हेतु किसी 
भी रेलबे कर्मचारी से नियम विरुद्ध कार्य न करवाना चाहिए ० “विशेषकर माल के 
यातायात में प्रतिबत्ध कम-से-कम होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं को ओट में भ्रष्टाचार 
प्रवल होता है। यदि माल के आने-जाते में रेलवे कर्मचारी किसी प्रकार की कठिताई 
उपस्थित न करें तो रू० लेने-देने का प्रश्न ही उठ जाये और यह कठिनाइयाँ 
प्रतिवन्धों की श्रोट में ही खड़ी की जाती हैं। इसलिए प्रतिबन्धों का न्यूनतम होना 
गवश्यकीय है । हु 
इसके साथ-ही-साथ रेलवे कर्मचारियों के दृष्टिकोण में मी परिवर्तत होना चाहिए। 
रेलवे जन-उपयोगी उद्योग है और इसका सफलतापूर्वक संचालन जतन-सेवा के ही 
भाव से अच्छी तरह हो सकता है। अनः रेलवे कर्मचारियों को अपने आपको 
प्रफमर न समझ कर एक-एक जन-सेवक अथवा कम-से-कम एक कर्मचारी ही समझना 
चाहिए । उन्हें सदंद यह ध्यान में रखना चाहिये, कि उनक्रा कार्य जनता की सेवा करना 
है । यातायात में जनता को सुविधायें देना है, न कि उसमें बाघायें पहुँचाना | बहुत- 
से स्थान ऐसे हैं जिन पर विभागीय नियमों के अनुसार कार्य करने से जनता को 
कष्ठ होता है, साथ-ही-साथ रिश्वत को स्थान मिलता है। ऐसे स्थानों के लिए रेलवे 
के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा, विभागीय स्वीकृति से नियमों में कुछ शिथिलता कर 
देती चाहिए, इससे जनता की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और अ्रष्टाचार के लिए 
स्थान नहीं रहता। उदाहरण के लिए, स्टेशन पर गाड़ी आने की सूचना से एक 
घण्टे पहिले टिकट बंठना प्रारम्भ होना चाहिए | मान लीजिए कि इस घण्टे के 
समय में २०० यात्रियों को टिकट बाँठा जा सकता है। यदि किसी स्टेशन पर 
किसी समय यात्रियों के जाने का औसत २०० से अधिक पड़ता है तो वहाँ यह 
समय बढ़ा देना चाहिए । यदि ऐसा नहीं होता तो और बहुत से यात्रियों को टिकट 
नहीं मिलता तो दूसरी गाड़ी के लिए तो कुछ ही यात्री रुकेंगे । गार्ड भी सब को 
सर्टीफिकेट नहीं देता है, इसलिए प्रायः सब बिना टिकट ही गाड़ी में सवार हो जाते 
हैं । इनमें से बहुत से रेलवे कर्मचारियों की आँख बचा कर निकल जाते हैं और 
रेलवे को हानि होती है। कुछ अनुचित रूप से रु० देकर निकल जाते हैं जिससे 
अष्टाचार बढ़ता है, कुछ निरीक्षकों द्वारा पकड़े भी जाते हैं तो. उन्हें स्वयोँ भी कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है । इस प्रकार एक रेलवे कर्मचारी में थोड़ी-सी 
जन-मेवा-प्रवृत्ति न होते के कारण बहुत से यात्रियों को कष्ठ उठाना पड़ता है, रेलवे 
को हानि सहनी पड़ती है और भ्रष्टाचार को बल मिलंता है। इस प्रकार यदि देखा 
जाय तो कमेटी ने जो सुझाव दिये है वे तो ठीक ही हैं, लेकिन सुधार नियमों के 
निर्माण से नहीं होता वरन्‌ भावना के निर्माण से होता है। अतः इन सुझावों के 
कार्यान्वित करने के साथ-साथ सेवा-भाव पर अधिक बल “दिया जाना चाहिए । ऐसा 
करने से रेलवे में ही नहीं वरन्‌ और विभागों में भी भ्रष्टाचार कम हो सकता है । 


पंचवर्षीय योजनाएँ व भारतीय रेलें 


भारतीय रेलों में ग्रब॒ तक ६६० करोड़ रुपयों की पृजी लग चुकी है, देश में 
इनका ३५००० मील लम्बा जाल बिछा हैं। प्रधम पंचवर्षीय योजना में गत महायुद्ध 
जन्य घिसावट, टूट-फूट, श्रादि को दूर कर रेल-सामग्री को सुधारने तथा आधुनिक 
बनाने ही में प्रयत्त किये गये, नवीन विकास की ओर प्रायः कुछ भी नहीं किया गया । 
फिर भी प्रथम योजना काल में ३८० मील नवीन लाइन डाली गई, युद्धकाल में 
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हटाई हुई ४३० मील लम्बी लाइन फिर से बिछाई गई और ४६ मील छोटी लाइन 
का बड़ी लाइन अ्परिवर्तत किया गया । चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने ने ३३२ 
इन्जन तैयार किये ७३ इसके भ्रतिरिक्त कल॒कत्त की समीपवर्ती रेलगाड़ियां बिजली 
द्वारा संचालित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ४२७ मील नई लाइन बनाने का 
तथा ५२ मील छोटी लोइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का औड़ पयत्न किया 
जा रहा है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ग्रन्तर्गत भारतीय ,रेलों की सत्रसे मुख्य समस्या 
यात्रियों तथा व्यापारियों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना है। झौद्योगिक विकास 
को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान रा जाता है कि सन्‌ १६६०-६१ तक १२० 
मिलियन टन के स्थान पर १८१ मिलियन टन सामान ढहोया जायगा अथान आगाःमो 
पाँच वर्षों में रेलवे की माल ढोने की क्षमता में ५१ प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए । 
इसी प्रकार यात्रियों के लिए भी कम-से-कम १४ प्रतिशत रेल-सेव्रा में वृद्धि होनी 
चाहिये। इतने पर भी यात्रियों की भीड़-भाड़ में कमी होने की कोई आशा नहीं हैं । 
उपयुक्त वांछित वृद्धि के लिए सम्भवतः योजना के भअन्‍्तर्गत पूर्णा घनराथि रेलों को 
नहीं दी जा सकेगी और इस कारणा रेलबहन-वक्ति में वांछित वृद्धि से १५ प्रतिशत 
वृद्धि कम ही हो जायगी । इसी काल में 5४० मील नवीन लाइन डालती है | सम्भव 
है इसके लिए भी पर्यात धनराशि न मिल सके | 


रेलों के सामने दूसरी समस्या पुराने इन्जनों तथा डिब्बों का नवीनीकरगः है 

ऐसा भ्नुमान किया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६२६२ इन्जिन 
२६६०४९ माल-डिब्बे, तथा २३७७६ यात्री-डिब्बे क्रियाशील होंगे | उनमें से ३२ 

लिशत इन्जिन, १६ प्रतिशत माल-डिब्बे तथा २६ प्रतिशत यात्री-डिब्बे बदलने योग्य 
हो जाय॑ंगे । द्वितीय योजना के अन्तर्गत २२५८ इन्जिन, १०७३२४७ माल-डिब्बे, तथा 
११३६४ यात्री-डिब्बे प्राप्त हो सकेंगे, जिनमें से १३४० इन्जिन, २३८४० माल के 
डिब्बे तथा ६४४७ यात्री-डिब्बे, पुरानी सामग्री के बदलने में काम में आवबेंगे। इस 
प्रकार बदलने वाले इन्जिनों, माल-डिब्बों, व यात्री-डिब्बों के प्रतिशत में क़मणश: १३ € 
१०५, तथा १५'४ कमी हों जायगी । इसी अवधि में १३००० मील लम्बी बदलने 
योग्य रेलवे लाइन में से १६०० मील प्रतिवर्ष के हिसाब से ८००० मील लम्बा लाइन 
का नवीनीकरण हो जायगा, इससे गाड़ियों की चाल झ्रधिक तेज हो जायगी और रेलवे 
लाइन की कार्य-क्षमता श्रधिक बढ़ जायगी 


कक 


योजना के झन्तर्गत विजलीकरणा तथा मिगनल-प्रग जी-मद नर की शोर भी प्रयत्न 
किये जावेगे । १६०० मील लम्बी लाइन दोहरी की जावेगी । २६५ मील छोटी लाइन 
बडी लाइन में परिवर्तित की जावेगी । अतिरिक्त (#०8४शश2ू शाह्ा॥005 ]007 धारड 
९डा८7४57075 04 0595 तथा बहुत से ४थआ035 को नवीन ढंग से बनाया जायगा । 
लगभग ८०० मील लम्बी लाइन का बिजलीकरणा किया जायगा। १२६३ मील 
लम्बी लाइन पर डीजल के इन्जिन चलाये जाने का प्रयत्न किया जायगा । ताय-श्षमता 
बढ़ाने के लिये स्वयं-चालित सिगनल प्रणाली का प्रारम्भ किया जायगा | 


प्रथम पंचवर्षीय योजना में यात्रियों को विशेषकर तृतीय श्रेगी के यात्रियों को 
यात्रा सम्बन्धी स॒विधायें देने का प्रयत्न किया गया था, इस योजना के अन्तर्गत ये 
प्रयत्न जारी रहेंगे, तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए पंखों, ठंडा जल, रात में सोने 
तथा स्थान स्रक्षित करने की सविधायें कुछ सीमा तक तो दी जाने लगी है। भविष्य 
में इन सुविधाशों का और भी अधिक विस्तार किया जायगा। साब-हन्सःथ रलवे 


हैं; है॥ 
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कर्मंच रियों के कल्याण की ओर भी विद्येप ध्यान दिया जायगा । योजना के अन्त तक 
उल-विभाग में लगभग १२ लाख आदमी होंगे । इसी कल में लगभग ६०००० क्यार्टर्स 
नथा ६००० मकान बनवाये जायगे। १३ अस्पताल, ६४५ दवादीने आदि का भी 
प्रवन्ध किया जायगा। इन सच कार्यों को पूरा करने के लिए “आन्तरिक साधनों के 
ग्रतिरिक्त दशभग ४२५ करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्गा तथा विदेशी स्टील की 


ग्रानिहयण आना पड़ेगी | 
वबतसान दशा 


विगत वर्षों में मारतीय रेलों की आर्थिक दशा सन्‍्तोषजनक रही है। सभ्‌ १६५३-५४ 
६० में रेलों की आय २७२ करोड़ रुपयों की थी जब कि कूल व्यय १६७६३ करोड़ 
रुपयों का था। ३० करोड़ रुपया घिसावट फण्ड में जमा किया गया था। ३४ ४६ 
करोड़ सामान्य आव में देने के पद्चात्‌ रेलों को ३१८ करोड़ रुपयों की बचत हुई। 
सन्‌ १६५३-५४ के अन्त में भारतीय रेलों की आर्थिक दशा निम्न प्रकार से थी-- 

रिजर्व फण्ड 2६३ ६६ करोड़ रुपया 

घिसावट फण्ड १०७ ८६ करोड़ रुपया 

रेवेन्यू रिजर्व फण्ड ३७१८ करोड़ रुपया 

विकास फण्ड १८८६२ करोड़ रुपया 


इस वर्ष ५ नये रेल-मार्गों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । चम्पा-कोबरा, गॉन्चीधाम- 
कण्डला, खण्डवा, हिन्गोली, आदि । पंजाब की नई राजघानी चण्डीगढ़ से विभिन्न 
रेल-मार्ग मिला दिये गये हैं। बृन्दी-वरखेरा लाइन दोहरी कर दी गई है। युद्ध के 
समय उखाड़े गये ६ रेल-मार्ग फिर से ठीक कर दिये गये हैं । रेल-सामग्री की पूति 
में भी इस वर्ष सन्‍्तोषजनक कार्य हुआ है। ६६ नये इन्जिन विभिन्न लाइनों पर काम 
करने लगे हैं । इनमें से ५८ चितरंजन कारखाने में बनाये गये, १२ टेलको में तथा 
२५ इंजिन विदेशों से मेंगाये गये थे। ५५४ सवारी गाड़ियों के डिब्बे और जोड़े गये, 
जिनमें से ७७ को छोड़कर शेष देश में ही बने | इसी प्रकार ५४७६ मालगाड़ी के 
डिब्बे और जोड़े गये, इनमें ४८५१७ देश में निर्मित किये गये और ६५६ विदेशों से 
मंगाये गये थे । 

सवारी गाड़ियों में भीड़ कम करने के भी पर्यातत प्रयत्न किये जा रहे हैं। यद्यपि 
यात्रियों की संख्या में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी इस वर्ष १६० नवीन 
गाड़ियाँ चलाई गई तथा १२६ गाड़ियों का मार्ग बढ़ाया गया। सीटों को अधिक 
चौड़ा करने तथा यात्रियों को अधिक-से-अधिक सुविधायें देने के प्रयत्न बराबर किये 
जा रहे हैं । पंखों, रोशनी, पाखानों, मुसाफिर खानों. पीने का पानी, तथा प्लैटफार्मों 
ग्रादि का अच्छा प्रबंध किया जा रहा है। 


इस वर्ष यात्रियों को भाड़े में भी कुछ रियायतें प्रदाव की गई । १५०० मील से 
अधिक यात्रा करने वाले यात्रियों को तीव-चौथाई किराये पर टिकट बेचने की रियायत 
दी गई । विद्याथियों को पर्यटन के लिए तथा मासिक टिकटों का भाड़ा घटाया 
गया । इसी प्रकार पहाड़ी स्वास्थ्यप्रद स्थानों को झाने-जाने के लिए भी रियायती 
टिकटों की सुविधा दी गई। कुछ स्टेशनों से श्रीनगर तक रेल-सड़क तथा रेल-वायु- 
मार्ग द्वारा यात्रा करते के लिए वापसी टिकट १४७ किराये'पर वितरित किये गये । 
इसके अतिरिक्त जनरल मेनेजरों को अपने-अपने क्षेत्रों में यथोचित सस्ते टिकट वितरण 
करने के अधिकार दिये गये | । 
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इस वर्ष हज 8 तथा रेल-क्मचारियों में अच्छे सम्बन्ध रहे। इण्डियन 
नेशनल रेलवे वकोपूं फैडरेशन तथा आल इप्डिया रेलवे-मैन फैडरेशन दोनों में पारस्परिक 
समभझोता हो गया 'हौर इन दोनों के स्थान पर नेशनल फडरेशन झाफ इण्डियन 
रेलवे-मैन नामक संस्था की स्थापना हुई | रेलवे कर्मचारियों की ओपजि, मकान, शिक्षा 
आ्रादि विभिन्न सुविधाओं पर १००४५ करोड़ रु० व्यय किया गया। +» 
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यदि बढ़ते हुए ट्रैफिक को स्थानान्तर करने के लिए भूमि के क्षेत्र को न बढाया 
जाय, केवल डिब्बों तथा गाड़ियों की ही अधिकता की जाय तो एक हऐरिसी अवस्था 
आ सकती है कि ट्रैफिक का बढ़ाना कठिन हो जाय । क्योंकि किसी एक लाइन पर 
यातायात-वहन की एक सीमा होती है। इससे अधिक यदि यातायाओझव्ह्ना को 
आवद्यकता पड़े तो कुछ-न-कुछ नवीन मार्गों का बनाता ग्रावइ्यक हो जाता है। बह 
हो सकता है कि यातायात की वर्तमान प्रगाली में यदि कुछ सुधार कर दिया जाय. 
भाषप-दक्ति की जगह यवि बिजली का प्रयोग क्रिया जाय तो कुछ-त-नुछ अधिक 
यातायात-चहन हो सकता है। इस प्रकार से कुछ समय तक अधिक व्यक्तियों तथा 
वस्तुओं का स्थानान्तर किया जा सकता है। लेकिन कुछ समय बाद इस प्रकार से हो 
लागत-व्यय अधिक हो सकता है, और ट्रैफिक की प्रत्येक इकाई के स्वानाल्तर करने 
में पहिले से अधिक व्यय होने लगता है, तथा कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि 
रेलवे-कम्पनी को इसके लिए सोचना पड़े, कि अधिक दाहायलनहल के लिए उसी 
लाइन पर अधिक व्यय किया जाय, अथवा और जमीन घेर कर मार्ग चौड़ा किया जाय । 
इसमें व्यय का ध्यान करना पड़ेगा। रेलवे-कम्पनी वहीं प्रगाली अपनादेगी जिसमे 
उसे व्यय कम करना पडे। जब एक रेलवे-लाइन अपनी अधिकतम शक्ति के अनुसार 
यातायात-वहन करने लगती है और फिर इससे अधिक बढ़ाने की आवश्यकता हो 
तो इसका व्यय अनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक हो जाता है। तब कुछ समय तो 
विभिन्न कम्पनियाँ एक दूसरे से समझौता करके इस समस्या का हल निकाल लेत 
हैं। उदाहरण के लिए यदि अभ् कम्पनी को अधिक कार्य मिलता है जो उसकी वहन 
दक्ति से अधिक है और व कम्पनी को कम काम मिलता है तो इन दोनों में इसहा 
समझौता हों सकता है कि भ्र अपने ट्रैफिक का कुछ भाग ब॒को दे दे। यदि दोना 
कम्पनियों को कार्य अधिक मिल रहा है तब भी अधिक तेज गाड़ियाँ चला कर तथा 
और प्रकार से प्रबन्ध को अधिक कार्य-क्षम बनाकर काम निकाला जा सहता है। 


लेकिन इस प्रकार के उपायों की भी एक सीमा है । ट्रैफिक की वृद्धि के साथ 
एक ऐसा समय झा सकता है जब अधिक बड़े स्टेशन बनाने पड़ें, मालगोदाम अ्रभिक 
बड़े बनाने पड़े, रेलवे-लाइने दूसरी बनानी पड़ें। यह सब तभी हों सकता है जत्र 
इन सब कामों के लिए अतिरिक्त भूमि का प्रयोग क्रिया जाय । झौर उद्योगों के समान 
रेलवे उद्योग में भी भूमि का अधिक महत्व है। यदि रेलों के संचालन-विधि ने 
उन्नति की जाय तो अधिक भूमि की आवध्यकता पड़ती है । क्योंकि बिना अतिरिक्त 
भूमि के रेलवे-संचालन में उचित सुधार नहीं हो सकेता। उदाहरश के लिए यदि 
किसी रेलवे-लाइन पर कुछ रेलगाड़ियों को चाल बढ़ाना है तो विभिन्न स्टेशनों पर 
ग्रधिक साइडिंग झादि का प्रबन्ध करने के लिए कुछ अतिरिक्त लाइने डालनी पढ़ेंगी । 
नई साइडिंग का भी प्रवन्ध करना पड़ेगा। इन सब उपायों के लिए अतिरिक्त भूमि 
की आवश्यकता है। भारत की रेलें इसका प्रत्यक्ष उदाहरस्प हैं। प्रारम्भ में मुख्य 


8 5चघ5 3592728030छ पए0 ए३७३४७००॥% कं 


रेलबे-लाटन पर भी एक ही ट्रैक से काम चल जाया करता था, अत एक लाइन 
से ही गाड़ियों का आना-जाना सुविधा से होता रहता था व्रत प्रश्म महायुद्ध तक 
इसी प्रकार से काम चलता रहा | इसके बाद यातायात सुविश्ञात्रों व साधनों की 
माँग इतनी बढ़ती गई क्रि एक ही लाइन द्वारा अधिक गाड़ियाँ चलाना कठिन पड़ा । 
इसलिए रेखवे-कम्पनियों को कहीं-कहीं पर दो लाइनें डाली पड़ीं। इसके लिए 
अतिरित्त भूर्मि की आवश्यकता हुई। कहीं-कहीं स्टेशन व मालगोदाम भी बड़े-बड़े 
बनाने पड़े और इसके लिए भी अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ी | द्वितीय महायुद्ध 
के बाद रेलों पर भीड़ का प्रब्ण और भी जठिल पड़ गया। यात्रियों तथा वस्तुओं 
का स्थानानतर इतनी अधिक संख्या व परिमारा में होने लगा कि करीब १०० साल 
से काम में लाये जाने वाले स्टेशन, प्लेटफार्म, सुसाफिरखाने आदि छोटे पड़ गये, 
और इसलिए शअ्रव पहिले की अपेक्षा स्टेशन, प्लेटफार्म, मुसाफिर खाने और भो 
बड़े-बड़े बनाये जा रहे हैं । इन सब के लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत होती हैं । 


प्रत्येक्त उद्योग में प्रत्येक साधन की एक कार्य-क्षमता होती है। उसी कार्य-क्षमता 
के अनुसार प्रत्येक साधन से काम लिया जाता है। यदि क्षमता से अधिक काम लिया 
जाय, तो लागत-व्यय स्वयं बढ़ने लगता है। कभी-कभी तो एक सीमा से अधिक 
काम लेता असम्भव ही हो जाता हैं। ऐसे समय में फिर सम्बन्धित उत्पादन के 
साधन को ही बढ़ाना पड़ता है। यही बात रेलवे-उद्योगों में भूमि के लिए है। यदि, 
यातायात अ्रधिक होता जाय तो उसकी पूति के लिए पूजी वृद्धि के साथ-ही-साथ 
भूमि वृद्धि की भी आवश्यकता हो ही जाती है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें 
भूमि का प्रयोग मितव्ययिता से किया जा सकता है। कारखाने दुमंजिले-तिमंजिले 
बनाए जा सकते हैं । रेल-उद्योग में यह भी सम्भव नहीं । स्टेशन की कुछ इमारत 
को छोड़कर और इमारतें दुमंजिली भी नहीं बन सकती । रेल-उद्योग का सारा कार्य 
प्रायः भूमि की सतह पर हीं हो सकता है। इसलिए यदि इस उद्योग का पैमाना 
बढ़ाया जाय तो अन्त में भूमि का बढ़ाया जाना: आवश्यक है । हो सकता है कुछ समय 
तक बिना भूमि बढ़ाये काम चल जाय, परन्तु एक समय ऐसा आ जायगा, जब बिना 
भूमि बढ़ाये भी काम नहीं चल सकता । इसलिए यह कथन कि कभी-न-कभी बिना श्रृमि 
बढ़ाए हुए अधिक ट्र॑ं फिक का प्रबन्ध करना असम्भव है, सत्य है । 
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(७) ७०४चाए पंटॉरण्रो2५5 एए2फटों., 

(9) शिंगार ४०508 07 एथीश895- 

(९) रियवए एफ 07 एक 8 ए३. 

(6) 2जा8 ३३६६७ ० ए8382022/83 (&7"2- 
(९) ए€क27वां रिव्यीज्ठए बए0याए गत प्रते8. 


(2) ॥20टगए (९४८(८४५ 7३ए६--- 


श्र. 7. (ए़ा8०४ ४८६९८६) दब्द साधारण जनता में सामान्य रूप से प्रयोग किया 
जाता है, और अधिकांश लोग अपने को बिना टिकट यात्रा करने में गौरवान्वित 
अनुभव करते हैं। वास्तव में बिना टिकट यात्रा करने की प्रथा देश में बढ़ती चली जा 
रही है ! स्वलन्त्रता-काल में इस प्रथा ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया है। 
विश्लेषज्ञों के झनुसार बिना टिकट यात्रा करने वालों से देश की रेलों को लगभग 
८ करोड़ रु० वाधिक हानि उठानी पड़ती है। साधारण तौर पर बिना ठिकट की 
यात्रा तीन काररों से होती है। कुछ आदमियों के पास रु० तो होता है परन्तु उसे 
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वह यात्रा में करेफर नहीं करना चाहते । दूसरे प्रकार के वे यात्री होते हैं जिनके पास 
वास्तव में टिकटख़रीदने को पैसा ही नहीं होता, और तीसरे प्रकार के वे यात्री 
होते हैं जिन पर ५ है, टिकट खरीदना चाहते है परन्तु टिकट खिड़की पर 
अधिक भीड़ होने से खरीद नहीं पाते अ्रथवा भीड़ से बचना भी चाहते ड्रे। वास्तव 
में बिना टिकट यात्रा करने के कारण बहुत से हो सकते हैं और इन सबब्का मूलाघार 
राष्ट्रीय नेतिक आचरण की कमी है। देशवासियों का नैतिक दृष्टि से ऐसा पतन हो 
गया है कि वे टिकट न लेकर चलने को अनैतिक न समभकर, उन्हें इसमें छिसी 
प्रकार की धोखे वाली बात मालूम नहीं पड़ती । बहुत से लोगों से तो यह कहते हुए 
सुना गया है किअब तो स्वराज्य हो गया है, देश हमारा. रेल हमारी, कमंचारी 
हमारे, फिर टिकट क्‍यों लें। वे यह बात भूल जाते है कि उनका कथन तो सत्य है 
परन्तु उसके आधार पर भी टिकट न लेने की बात को उचित नहीं ठहराया जा 
सकता । रेलों पर जो कुछ पूजी व्यय हो चुकी है उनके संचालन में जो कुछ व्यय 
करना पड़ता है वह सव घनराशि रेल-संचालकों को मिलनी चाहिये। यदि यात्री 
उसको नहीं देना चाहते तो उसका बोभ सारी जनता को कर के रूप में देना पड़ेगा 
चाहे वे यात्रा करें या न करें। यदि यह ॒ प्रथा अपना ई जाय तो यात्रा न करते वाली 
जनता के साथ घोर अन्याय होगा । इसलिए यात्रा करने वालों से ही रेलों के व्यय 
की पूर्ति की जानी चाहिए और बिना टिकट यात्रा करने की प्रथा को कड़ाई के साथ 
बन्द करता चाहिए। बिना टिकट व्शिषकर विद्यार्थी, रेलवे-कर्मंचवारी उनके मित्र 
व सम्बन्धी और कुछ सफेदपोश प्रारणी यात्रा किया करते हैं। इनको रोकना अति 
आवश्यक है | इनमें से विद्यार्थियों से तो रेलवे कर्मचारी विशेष कर इरते हैं इसलिए 
उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का प्रोत्साहन मिलता है। या तो उनके साथ सामान्य 
नागरिकों के सम;न सख्ती होनी चाहिए और यदि सरकार उनको दिक्षा-प्रास्त करने 
के लिए यातायात सुविधाएँ देना चाहती है तो घर से कालिज तक के पास उन्हें 
बिल्कुल मुफ्त या कुछ रियायत से बना देने चाहिये. जिससे उनका बिना टिकट 
चलना नियम के अन्दर हो जाये। इसी प्रकार रेलवे-कर्मंचारियों के साथ भी यही 
किया जा सकता है । उनके मित्रों और सम्बन्धियों को इस प्रकार की कोई सुत्रिघा 
देने की आवश्यकता नहीं । उनके साथ तथा कथित सफेद पोझ, सम्य पुरुषों के साथ 
कड़ाई का व्यवहार किया जाना चाहिये | इसके लिए रेल-कर्मचारियों का ईमानदार 
होना आवश्यक है । इसके वाद स्टेशनों पर चेकिंग का कड़ा प्रबन्ध होना चाहिए । 
गाड़ियों में भी टिकट चेकरों की संख्या ग्रधिक होनी चाहिये । मजिस्ट्र ट के बेंच का 
चलना लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस प्रथा का अधिक उपयोग किया जाना चाहिये । 
पुलिस विभाग को रेलवे-कर्मंचारियों के साथ पूर्ण सहयोग से कार्य करना चाहिये । 
(०) ॥श/७४६ £१0303 07 ह06 +२/ए3 ५५ २--- 


अधिक रेलें अथवा अधिक सड़के इस वाक्यांश से यह प्रतीत होता है, मानों 
सड़कों और रेलों में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। ये 
दोनों के पूरक हैं और किसी देश में अधिक रेलों का विस्तार होना चाहिये या 
अधिक सड़कों का इसका निर्णाय परिस्थितियाँ ही कर सकती हैं। यदि ट्रफिक 
अत्यधिक है श्लौर उसका आना-जाना बहुत दूर तक होता है, द्रंफिक कम कीमत 
का तथा भार स्वरूप है तो ऐसी परिस्थितियों में रेल-विकास ही अधिक हितकर होगा । 
इसके विपरीत ट्रैफिक कम है, दूरी भी कम है वस्तुएं शीघ्र बिगड़ने वाली भी है, 
ऐसी परिस्थिति में सड़क-यातायात विशेष हितकर हैं। पूजी लागत की दृष्टि से सड़क 
यातायात ही अधिक सुगम है। जितना व्यय १०० मील रेलब्यातप्यात बनाने में होता 
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है उतने व्यय से शायद सड़कों द्वारा कहीं अधिक दूर तक हक ली ते की सुविधा 
प्रदान की जा सकती है। सड़क-यातायात के और भी लाभ हैं । सेवा अधिक 
लचीली, प्रत्येक समय पर अपनी इच्छानुसार श्रात्त पर जा सकती है। रेल के वारे 
में यह नहीं: है । रेल की अ्रपेक्षा सड़क-यातायात में हि अधिक् व्यक्तियों को रोजगार 
मिल जाता हैं। इसके विपरीत रेलनयातायात श्रन्त में कम खर्चीला होता है। रेल 
में एक बार जो पूंजी लग जाती है वह तो अधिक से अधिक होती है। परन्तु उस 
के बाद दैनिक व्यय बहुत कम, रह जाता है। वास्तव में यातायात की सुविधाशों का 
देश में इस प्रकार संगठव किया जाय कि यातायात का हर प्रकार एक दूसरे का 
पूरक हो । ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-यातायात का विकास अधिक होना चाहिये । शहरी 
क्षेत्रों में विशेष दूर-दूर के बड़े शहरों को बन्दरगाहों से मिलाने को रेल-यातायात की 
मुत्रिधाएं होनी चाहिए। इस प्रकाए की संयुक्त यातायात प्रणाली से ही देश का 
अधिक लाभ हो सकता है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है यद्यपि और देशों की तुलना 
में यहां रेलों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है फिर भी सामान्य रूप से रेलों की अपेक्षा 
सड़कें ही देश में यातायात विकास के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसलिए यहाँ पर 
दोनों प्रकार के यातायात का विकास वांछतीय है फिर भी अधिक सड़कों की ओर ही 
ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए । 
(0॥ ४४7 रिशाघा॥ ६07 £९७[एछ9फए४-- 
रेलवे भाड़ा निर्धारण की समस्या बहुत कठिन है। प्रबन्धक को सदंव कार्य 
करने को बाध्य होना पड़ता है। किसी फ़ैक्टरी आदि चलाने का सारा भार उसी 
पर रहता है। उसे इसका ध्यान रखना पड़ता है कि वह किसी वस्तु या व्यक्ति 
से कितना रु० ले जिससे कि रेलों को किसी प्रकार हानि न हो सके । एकाधिकारी 
उत्पादक अ्रधिक-से-प्रधिक लाभ चाहता है, चाहे उसमें रेलवे भोक्ताओ्नों का लाभ न 
हो | रेलवे जनता की उपयोगी वस्तुएँ हैँ। इनके ऊपर देश का आथिक विकास 
निर्मर होता है । इसलिए रेलों को इतना अधिक भाड़ा लेने को स्वतन्त्र न किया जाय 
कि वह अपने मनमाने ढंग से भाड़ा बढ़ा सकें । रेलवे एक ऐस। उद्योग है कि जनता 
के हित में जाता है। इसके ऊपर देश का आर्थिक विकास निर्भर होता है। इसलिए 
यह केवल लाभ के उदृश्य से तो चलाया नहीं जा सकता, किन्तु फिर भी ऐसा भी 
नहीं हो सकता कि इससे लाभ प्राप्त न हो सके । सामान्य लाभाजंन करना भीं प्रत्येक 
उद्योग का उद्द शय होता है। यह बात रेल के सम्बन्ध में भी सत्य है। हाँ, अधिकाधिक 
लाभ पाते का उदृश्य रेलों का नहीं होना चाहिये और यदि यात्रियों व व्यापारियों 
की शक्ति के अनुसार भाड़ा लेते हुए अधिक लाभ होता रहे तो कोई बुरी बात भी 
नहीं, विशेषकर राष्ट्रीय रेलों के लिए । क्योंकि राष्ट्रीय रेलों द्वारा अजित लाभ भ्रन्त 
में जनता की भलाई में ही व्यय कर दिया जाता है। इन सब दृष्ट्रियों से यह 
श्रावश्यक है कि रेलों को उनकी सेवा का उचित प्रतिफल मिलता रहे । उचित प्रति- 
फल निर्घारण के लिये ग्रनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है । सबसे पहिले तो, 
.रेलों को रेल-संचालन में कितना व्यय करना पड़ता है, उनमें लगी हुईं पूजी पर 
कितना व्याज देना पड़ता है । घिसावट तोड़-फोड़ नव-निर्माणा में कितना व्यय होता 
है। विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ घनराशि संग्रहीत रखने की आझ्रावश्यकता 
है। फिर यथासम्भव लाभ भी अ्धिक-से-अधिक होता रहे । इस प्रकार पूर्ति पक्ष में 
इन सब बातों का ध्यान रखता पड़ता है और यह सब धनराशि रेल-सेवा उपभोक्ताश्रों 
से ही प्रात की जा सकती है । इसलिए यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि उपभोक्ताओं 
की क्रय शक्ति किस प्रकार की है और रेल-सेवा उपभोक्ताशं से इसी प्रकार से भाग 
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लिया जाता है कि अधिक-से-अधिक उपभोक्ता उस भाड़े पर रेल-सेवा का उपभोग 
कर सके । इसके६ लिये विभेदात्मक नीति का पालन करना अनिवार्य हो जाता है | 
भारंत में १६९४६ क॑ रेलवे कमीशन के अनुसार भारतीय रेलों को सामान्य बजट में 
४ प्रतिशत लगी हुईचचै जी पर देता पड़ता है। इसलिये कम-से-कम और सब सामान्य 
व्यय करने के बाद रेलों को इतनी बचत तो होनी ही चाहिये जिससे वे अपने हिस्सेदार 
सरकार के उत्तरदायित्व को पूरा कर सके । 

(6) 2006८ 5ए5६९४१70 ०0६ [09983८02८४ (९ 


यात्रियों से भाड़ा लेने की इस प्रथा के अनुसार दूरी की नाप मीलों के अनुसार 
नहीं की जाती | वरन्‌ किसी व्यक्ति या वस्तु के लिये भाड़ा एक क्षेत्र के अन्दर 
निश्चित होता है और इस क्षेत्र में चाहे रेल-सेवा का उपयोग कम दूरी के लिये 
किया जाय चाहे अधिक दूरी के लिये भाड़ा वही देना पड़ता है। इस प्रकार इस 
प्रणाली के अन्तर्गत दरी का विद्येप ध्यान नहीं खखा जाता। भाड़ा निर्धारण की 
इस प्रथा के प्रनुसार दूर जाने वाले यात्रियों को लाभ रहता है फिर भी यदि किसी 
यात्री को एक से अधिक क्षेत्रों में यात्रा करनी हो तो इसका प्रमाव कभी-कभी ठीक 
नहीं पड़ता है। भारत में रेलवे-शताव्दी के अवसर पर इसी प्रथा को लागू किया 
गया था | इसके अनुसार देश उत्तरी दक्षिणी, परद्चमी, पूर्वी, पूर्वीय-पश्चिमी तथा 
केन्द्रीय जोनो में विभाजित किया गया था! और कोई भी यात्री १५ दिन तक एक 
जोन की सीमा के अन्दर ३०) के टिकट में बराबर यात्रा कर सकता था । इस प्रथा 
से यात्रियों को विशेष कर घूमने वालों को अधिक लाभ होता है । 
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सन्‌ १६९३५ ई० के भारतीय विधान एक्ट के अनुसार रेलों की सबसे उच्च सत्ता 
फेडरल रेलवे-अधथोरिटी होनी चाहिए जो रेलवे-बोर्ड के स्थान पर काम करेगी | इस 
संस्था को राज्य की सारी रेलों पर पूर्णो अधिकार होगा। और यदि आवश्यक हो 
तो यातायात की और भी सुविधाओं पर यह नियन्त्रण रख सकती है और उनका 
प्रबन्ध भी कर सकती है | अपने कत्त व्यों के पालन में, सरकार की नीति के अनुसार 
ही यह कार्य करेगी और अपनी नीति के बारे में संघीय रूरकार इस संस्था को 
बार-बार सूचित करती रहेगी। परन्तु साथ-ही-साथ यह व्यापारिक नीति को भी 
नहीं छोड़ेगी और इसकी सारी नीति कृषि, उद्योग, व्यापार तथा साधारण जनता के 
हित में ही होगी । इस संस्था के कम-से-कम डु|ँ सदस्यों को केन्द्रीय सरकार का सर्वोच्च 
अधिकारी मनोनीत करेगा। और यह संस्था एक निधि स्थापित करेगी और उसका 
नियन्त्रण करेगी और इस निधि में वह सारा रुपया जमा किया जायगा कि जो इस 
के कार्य करने के लिये चाहिए अथवा जो रु० इसे और भी व्यय करने के सम्बन्ध में 
मिले । १६३४ के एक्ट की फेडरल-रेलवे-अथोरिटी सम्बन्धी धारा का जनता ने स्वागत 
नहीं किया और साथ-ही-साथ इस संस्था का स्थापित करना भारत में संघीय शासन 
के स्थापित होने के ऊपर निर्भर था। न तो संघीय शासन स्थापित हुआ और न यह 
संस्था । इसलिए व्यावहारिक हृष्ठटि से इस संस्था का कोई महत्व नहीं है । 
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सड़कों का सहत्त-- 

यातायात के साधनों में सड़कें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखनी हैं। भरत जेसे 
विशाल तथा धनहीन देश के लिए तो सड़कों का विकास झतिवाय है। प्राचीन समय 
में भी इस देश में सइके यातःयान का मुख्य साधन थीं। बढ़ेबड़े राजा तथा बादशाह 
सड़कें बनवाने, उनके किनारे पेड़ लगवाने, रघाननद्यान पर कुप्रा खुदाने., सर 
बनवाने आदि में गौरव समझते थे। प्राचीन भारत के राष्ट्रीय व्यापार में भो सइक 
झपना महत्व रखती थीं। अ,घुनिक काल में भी यद्यपि ग्राकाण-मर्ग, रेल-मगें तथा 
जल-मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है, परसतु सड़कों वा महत्व अब भी कम नहीं 
हुआ है। यद्यपि भारत में क्षेत्र तथा क्षेत्र-विस्तार एवं जनसंख्या के झनुपन से 
ग्रच्छी सड़कें बहुत वम हैं. फिर भी जो कुछ है वे आर्थिक व सामाजिक :प्टि से महत्वपूणा 
स्थान रखती है। ग्रामीशा क्षेत्र में तो सड़क ही बहुधा यातायात में सहायक होती है । 
और इस देदा में पूर्ण आथिक विकास के लिए सड़कों का विकास झनिवाय है। यहा 
पर आकाश-मार्ग का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता और न रेल 
ही सब गाँव को सम्बन्धित कर सकती है । आमीरा क्षेत्र के विकास के लिए ओर गाँवों 
को आपस में तथा दाहरों से जोड़ने के लिये, सड़कों का ही सहारा लेना पड़ेगा । 
सडके विशेषकर कृषि तथा घरेलू उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए बहुत बड़ी मत्रा 
में सहायक हो सकती है । सड़कों के विकास से कृपिशृूमि की मात्रा बढ़ाई जा सकरी 
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! देश में अब भी वहु४-सी ऐसी भूमि हे जिस पर सड़कों के अभाव से अच्छी प्रकार 
ती नहीं को संबती, क्योंकि वहाँ पर कृषि सम्बन्धी पदार्थों का ले जावा जाना कठिन 
। सहकों के विक्रास से विस्तृत कृषि तो संभव है ही साथ-ही सड़कों की सहायता 

गहन क्पि अधिक्त सफलता के साथ की जा सकती है # अच्छे खादों, बीजों, 
कृपि-यम्त्रो “था अन्य आवशध्यक पदार्थों को सरलता से सरते सूल्य पर हर गाँव में 
सहकों ने द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। इससे ध्ृूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ेगी और 
हमारी खाद्य-समस्या बहत अंश तक हल हो जायगी। सड़कों के विकास के द्वारा कृपि- 
प्रगाली तथा क्ृषि-प्रकारों में पर्याप्त परिवर्तन किया जा सकता है। खाद्यान्न के स्थान 
प्र बिकने वाली फसलें अधिक उगायी जा सकती है, जिससे हमारे कृपकों की आय 
अधिक होने लगेगी और उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो जायगा । सड़कों के विकास से 
गाँव वालों को शहरी वस्तुएँ भी आसानी से प्रात होने लगेगी और इससे भी उनका 
जीवन-स्तर ऊँचा हो जायगा। सड़कों के विकास से क्ृपि-पदार्थों की बिक्ती पर भी 
अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि सड़कों का विकास नहीं होता है तो गाँव से विभिन्न कृषि- 
पदार्थों का गहरों तक आना कठिन हो जाता है। साथ-ही-साथ यातायात का व्यय 
भी अधिक हो जाता है। इसके विपरीत यदि सड़के पूर्णारूपेरणा विकसित हैं तो यह 
कठिनाई नहीं रहती । सड़कों के विकास से बैलगाड़ी, मोटर तथा ट्रक के स्वांमियों को 
अधिक कार्य मिलने लगता है, उनको आय बढ़ जाती है और इससे उनका भी जीवन- 
स्तर ऊँचा हो जाता है । यदि ग्रामीण क्षेत्र में सड़के पर्याप्त मात्रा में हो जावें तो बहुत 
से किसान अपनी बैल गाड़ियों द्वारा कुछ अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं| सड़के 
कृषि, छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायक ही नहीं होतीं 
वरन्‌ वे बड़े-बड़े उद्योगों के विकास में भी सहायता करती हैं। उच्चकोटि का औद्योगिक 
विकास सड़कों के द्वारा ही होता है। उद्योग-धन्धों के विकेद्रीकरण के लिए उपयुक्त 
वातावरण उपस्थित करना सड़कों का ही काम है। सड़क और सड़कों पर चलने 
वाली सवार्यिाँ, छोटे व कुटीर-उद्योगों के लिए विशेष उपयोगी हैं। बड़े-बड़े उद्योग 
भी सड़कों की सहायता से ज्ीघ्र पनपते हैं। सड़कों के विकास द्वारा उद्योग-धन्धों 
को अपने उत्पादन कार्य और परिवहन में ही सुविधाएँ नहीं मिलती वरन्‌ अनेक ऐसे 
सहायक साधन उपलब्ध हो जाते हैं जो उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास के 
लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। सड़कों से और भी अनेक 
आथिक लाभ होते हैं । अकाल पीड़ितों की रक्षा करना, अकालों के भयावह प्रभाव 
को कम करने में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है । बेकारी दूर करने में भी सड़कों का 
सहारा लिया जा सकता है। संकट काल में नई-नई सड़कों का निर्माण करके बेकार 
मनुष्यों को कार्य दिलाया जा सकता है । सड़क-निर्माण समाज की प्रारम्भिक 
ग्रावश्यकता को पूर्ति करता है। सड़कों से विजली और टेलीफोन के तारों तथा पानी के 
नलों के लिये आवश्यक मार्ग मिलता है। व्यापारिक विस्तार, बेकों की व्यवस्था तथा 
बीमा के विकास के लिये भी सड़कों का महत्व बहुत अधिक है । यदि सड़कें भ्रच्छी 
हैं तो माल ढोने वालों को कम ध्यय करना पड़ता है । अच्छी सड़कों के कारण माल 


्भ 


ढोने वालों के लिए संचालन-व्यय में ही कमी नहीं हो जाती वरन उनका बहुत-सा 


द्वल्न जाना है 
पम्यक बच मना हु ।| 
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है. साटर यातायात 
यान्त्रिक यातायात के साधनों में ग्राइनिक काल में मोडर 7 शद्ार ड़ ओ उलम 
समझा जाता ग्धिकांश यात्तविक यातायनत के साधन विशेष झर रेल-मार्ग और 
जल-मार्ग को प्रयोग करने वाले यातिबिक साधन नितिब्रेन राहते मे ही ग्राते-जाने है 
रेलगाड़ियों के लिये रेल-मार्ग निश्चित होता है) जलयानों ते लिप भी नदियों ग्यवा 
नहरों द्वरा जल-मार्ग निश्चित ही रहता है। शोटरूयालाय न के लिये यह बन 
नहीं है। यद्यपि मोटर के लिये भी अच्छी सहकों भी ह्द्ाप्रशना है पर्नत विशेष 
परिस्थितियों में मामूली व कच्ची सड़कों पर भी मोहरे आ जा स्लो है । मोदर- 
यातायात में रेल-एातायात की अपेक्षा क्रम पुजों की हाप्रा पहली है। इसके 
द्वारा कृपि-उपज, दध, साग-भार्ी, बष्ले फल, अदि शीघ्र नप होते बाजी बस्लाएं 
झीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाई जा सहती है । विशेषता यह है कि 
पे वस्ताएँ उपजनस्थान से ही मोदर में भर दो जाती है और सोबी ब्राजार सके 
पहुँचा दी जाती है। 7 और यास्विकफ-बातायान के साथन, में नहीं पाई जातो 
है। इसके साव-ही-साथ मोटर द्वारा थोडा माल लादा जाता है जो एकथा दो व्यन्तपों 
का ही होता है; उसकी देख-सभाल भी मोटर ड्राउवर तथा एक या दो ग्रन्य कर्मचाएं 
रते में भली-माति कर सकते है। इसलिये इन पर लादे जाने बाले माल को किंग 
की समस्या विशेष कछिन नहीं होती । माल किसी भो समय कितने भी परिमागा में 
झ्औौर किसी भी स्थान से लादा जा सकता है। एक गाडी से इसरी गाड़ी मेंमाल 
लादने का कोई प्रइन ही नहीं उठता । इसके विपरीत हरेलों में जबशनों आ्रादिपर 
बहुत देर लग जाती है। मोटर के द्वारा भेजे जाने वाले माल के सम्बन्ध में उपपुक्त 
किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती । 

इसी प्रकार मोडस्याटायाल से यात्रियों को भी सुन्रिधा होती है । यात्री थोडी- 
थोड़ी दर से मोटर बस द्वारा लिये जा सकते हैं। बड़े-बड़े शहरों में चौराहों तथा 
अन्य दविदाजनऊ स्थानों से यात्रियों को बंदाला जा सकता है। ग्रमीणग क्षेत्र के लिये 





भी मोटर-यातायात संगम लथा सादिशाजनओ है। इससे गाँव का सम्बन्ध दाहरों से 
अधिक दृढ़ हो जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की अधिक व सामाजिक उद्नतनि में 
पर्याप्त सहायता मिलती है। मोटर-यजायान शहरों को जनसंख्या के घनत्व को कम 


करने में भी सहायक हो सकते है यदि विभिन्न गहरों का सम्बन्ध आस-पास के गाँवों 
से मोटर-यातायात के द्वारा स्थापित कर दिया जाय । 

मोडर-याहायालर के संचालन में विशेष कर व्यक्तियों को अधिक पी की 
ग्रावद्यकता नहीं होती । सड़कें सरकार के द्वारा निमित की जाती हैं। मोटर-मालिक्रों 
को केवल मोटरों में पूजी लगानी पड़ती है। इसी प्रकार चिसावट, टूट-फूट, तेल 
आदि संचालन-व्यय मोटर में रेल की अपेक्षा कम होता है । इन उपयु क्त काररों से 
थोड़ी दरी प्र:यः ५०, ६० मील तक रेलवे की अपेक्षा मोटर बसे ही अधिक उपष्क्त 
यातायात के साधन होती हैं 

मोटर-यातायात की कुछ सीमाएं भी है। ऊंचे-नीचे स्थानों में. पह्राडियों, घने 
जंगलों में मोटर क' प्रयोग लाभदायक नहीं हो सकता । इसी प्रकार जहाँ बहुत अधिक 
द फिक होता है, वहाँ भी मोटर-याताबात पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। इसके 
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प्रतिरिक्त भारतवर्ष जैसे देश के लिये मोटर-यातायात के संचालन में कुछ और भी 
कठिताइयाँ हैँ । हमारे देश में ग्रभी तक मोटरों का बनना आवश्यकतानुसार प्रारम्भ 
नहीं हुआ है । विदेशी मोठरों का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पैट्रोल की 
भी कमी है, इस कारण से भी मोटर-यात्तायात विस्तृत ५ से नहीं चलाया जा 
सकता । प्‌ पे धीरे-धीरे पैट्रोल के स्थान पर अन्य पदार्थों के प्रयोग करने का प्रयत्न 
किया गया है। इसमें पर्याप्त सफलता मिल गई है। यहाँ पर सबसे बड़ी कठिनाई 
सड़कों की है । देश लम्बा-चौड़ा है और साथ-ही-साथ निर्धन भी है । जगह-जगह नदियों 
तथा नालों का बहाव है । वर्ष: ऋतु में अधिकांश क्षेत्र पानी से भर जाता है| कुछ 
वर्षों से वाढ़ों की भयंवरता भी बढ़ती चली जा रही है। इन सब कारणों से इस 
देश में उपयुक्त सड़कों की बहुत कमी है और जब तक अच्छी सड़कें नहीं होंगी, 
मोटर-यातायात सफल नहीं हो सकता । केन्द्रीय व राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं 
के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण-कार्य में लगी हुई हैं । 

मोटर यातायात की आय--मोटर-यातायात में भाड़ा, लागत व्यय के आधार 
प्र निर्धारित किया जाता है और इसमें इतनी आय होनी चाहिए जिससे संचालन 
व्यय के अतिरिक्त घिसावट-व्यय, तथा लगी हुई पूजी पर कुछ ब्याज के रूप में भी 
प्रात होता रहे । मोटर-यातायात का भाड़ा निर्धारण करने में रेल-भाड़ा निर्धारण 
से भिन्न सिद्धांत लागू होता है। मोटर-यातायात प्रतिस्पर्धात्मयक है। रेलवे-यातायात 
में एकाधिकरण पाया जाता है। मोटर गाड़ियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर भेजी 
जा सकती हैं। रेलवे-मार्ग इस प्रक:र से नहीं बदले जा सकते। अतः रेल-भाड़ा 
निर्धारण से मोटर भाड़ा निर्धारण का कार्य अधिक सरल है। मोटर भ.ड़ा निर्धारण 
में (7]9६ 73:0८) व (2009 $प5४८४॥ * का प्रयोग किया जाता है | 


मोटर यातायात का व्यय-- मोटर-यातायात का पू जीगत व्यय तीन श्रेगियों 
में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम मोटर-गाड़ियों पर व्यय की गई पूजी । 
द्वितीय, मोटरखानों तथा अन्य भवनों पर लगाई गई पूजी। तृतीय अन्य पू जीगत 
व्यय । मोटर-यातायात का संचालन-व्यय दो प्रकार का होता है। कुछ तो सामान्य 
व्यय जिसका व्यय होना अनिवार्य है, चाहे मोटर चले या न चले । दूसरा संचालन 
व्यय जो तभी होता है, जब मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। पहले प्रकार का व्यय 
एक प्रकार का पूजीग्रत व्यय होता है, जो लगभग स्थिर होता है और वह यातायात 
की वृद्धि के साथ न बढ़ता है और न यातायात की कमी के साथ कम होता है। इस 
प्रकार के व्यय में पूजी का ब्याज, घिसावट व्यय, बीमा व्यय, दफ्तरों तथा प्रबन्धकों 
का व्यय और लाइसेंस फीस आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरे प्रकार के व्यय में मरम्मत 
का व्यय, पैट्रोल आदि का व्यय तथा स्यूव ठायर का व्यय सम्मिलित होता है। 


उपय क्त वर्रान से मोटर-बातायात के व्यय के बारे में निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा 
सकते हैं-- 


(१) पृ जीगत व्यय का अनुमान किसी विश्येष ट्रैफिक के सम्बन्ध में लगाया जा 
सकता है और टूफिक के परिवर्तन के साथ-ही-साथ गाड़ियों की संख्या में कमी व 
वृद्धि की जा सकती है । 

(२) रेलवे-यातायात की अपेक्षा इसका संचालन-व्यय अनुपात से अधिक 
होता है । 


(३) भपत्येक ट्र फिक का लागत-व्यय मोटर-यातायात में आसानी से निकाला जा 
सकता है जो रेल-य:तायात में सम्भव नहीं है । 
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मोदस-यार पात द्वाखे प्रधव-यतायाए बूथों किये जाने वाले कार [छकी विवेक- 
एगे व्यास्या कीजिये। कया मोटर घोड़े से कम खर्चीली हे ” किन परिग्थितियों में 
ग्रव्व-यातायात मोटर-यातायात के समझ टिक सकता है 


ग्रावदयकता आविष्कार की जननी हैं। मानव अपनी नवीन ग्रवश्यकताों के 
पति के लिए खोज करके नवीन वस्तुओं का निर्माश कर लेता है। 
प्रारम्भिक दा में समाज का आधिक संगठल सरल था, आवश्यरताएँ कम द॑ ग्म्न 
क्षेत्र आत्म-निर्भर हुआ करते थे। मनृष्पों तथा वस्तशों शा स्थानास्तर होता हो था, 
परन्तु कम परिमाणा में और कम दूरी पर । और उस आाइश्यक्ञर की पूति अधिकतर 
परण-य,तायात के द्वारा हो जाती थी। ऊंट, बल, पोड़े ग्रादि से यातायात का कार्य 
लिया जाता था । इस प्रन्‍न में घोड़े से सम्बन्ध है । घोड़ा छू जानवर वी ग्थ् 
गाड़ी, इकका, ताँगा आदि में जोत कर ये तायात में उप्योध बनाया जाता था। 
ग्राजकल भी देश के प्रध्िकांश भाग में घोड़े का प्रयोग इसी प्रशार थे किया जाता 
है। पहाड़ी स्थानों पर, जंगलों में. ग्रामीण क्षेत्र में घोड़ा तथा घोड़गाओडो अब भी 
प्रयोग किये जाते हैं। हाँ, शहरी क्षेत्रों में तथा पी सड़कों पर सो लि प्रा 
प्रारम्भ हो गया है, कहीं पर मोटर-यावायात ने घोड़ान्यातायात को विरुल समास 
कर दिया है और कहा पर दोनों साथ-साथ प्रयोग में अ्ाले है । 
आशथिक उन्नति के साथ-साथ व्यापार की उन्नति हुई. लोगों का आना-जाना 
तथा वस्तओं का इधर से उघर भेजा जाना बढ़ गया। यातायात की संविधाओझों की 
माँग बढ़ती गई । इस माँग को एट-धाताथाल पूरा न कर सका। झनः मनुष्य यातायात 
के और सभधनों की खोज करने लगा । नवीन चालक दाकितयों के साथ मोटर-यातायात 
प्रारम्भ हुआ और इसका चारों ओर विकास होने लगा। सबसे : थम, झाशधुनिक युग 
में प्रत्येक मनष्य समय की बचने चाहता है, गोदटर-प्रानायाल में अ्ब्वन्यातायात से 
समय बहुत कम लगता है। दूसरे शीघ्र ही नष्ट होने वाली वस्लुप्रों का व्यापार 
ग्राजकल अधिक बह गया है यह व्यापार मोटर-यातायात के द्वारा ही अधिक संगमता 
से किया जा सकता है मार-भाजी, अंडे, मछलियां, हरे फर आदि मोटर के 
रा बहुत दूर-दूर झीघ्रता से भेजे जाते है, जो अध्वन्यातायात से सम्भव नहीं 

महामात्रोत्पादन के साथ व्यापार में भी वस्तुओं का परिमाण अधिक हो गय! है। 

व-यातायात के द्वारा थोडी-थोड़ी वस्तए ही एक बार गक स्थान से दूसर स्थान 
को भेजी जा सकती हैं। इसके विपरीत मोदर-बालायान के द्वारा अधिक परिमाशा 
में वरतएँ स्थानानतर की जा सकती है | मोटर-यातायात का प्रति इक्'ई ला!गत-व्यय 
ग्रदव-यातायात के लागत व्यय से कम होता है, अतः मोटर-यातायान के द्वारा लोग 
सरलता से तथा सस्ते दर पर एक स्थान से दसरे स्थान पर जा सकते हैं और 
वरतओं को भेज सकते हैं। आज का युग यान्त्रिक युग है । यन्त्रों के आगे मनुष्यों 
ग्रथवा पशुओं की शक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं ठहर सवाती, इस कारण से मौटर-्यानतायाल 
भी यान्विक-गाहायान होने के नाते अश्व-्यातयात को प्रतिस्पर्घो म॑ नहीं ठहरने 
देती । इसके अतिरिक्त पूजीवादी युग में अधिक पूजी का बोलबला है । जिस प्रकार 
छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को बड़े उद्योग-चत्मों ने पराजित कर दिया है उसी प्रकार 
प्‌ जीवादी यातादाता मोटर-यातायात ने परेकुयानापान, प्रब्दन्यातागरत को पराजित 
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कर ददेया है। अन्त में आजकल मनुष्य आराम अधिक पसन्द करता है। मोटर 
यातायात अबह्ब-यातायात से अधिक आरामदायक है तथा पृति की हृष्ठि से मोटर- 
यत्तायात का दैनिक खर्च कुछ नहीं, यदि उससे काम न लिया जाय । परन्तु अदव 
यातायान में भ्रश्व से काम लो चाहे न लो, उसका दैनिक खक्ल कम नहीं हो सकता । 
यद्यपि तुलणत्मक दृष्टि से अच्वन्यातायात में प्रारम्भिक पूजी कम चाहिए, परल्नु 
दैनिक-व्यय का अनुपात मोटर-बातायात से अइ्व-यातायात में ही अधिक पड़ता है । 
इन कारग्ों से मोटर-य/ताथात ने पशु-यातायात को आजकल व्यर्थ कर दिया है । 

जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि मोटर के न चलने पर दैनिक खर्च कुछ 
भी नहीं रहता. परन्तु अद्ब-यातायात पर देनिक खर्च करना पड़ता है चाहे उसका 
प्रयोग किया जाय या न किया जाय | इसके साथ-ही-साथ मोटर में एक बार तो 
पुजी अधिक लगानी पड़ती है, परन्तु बाद में इसमें कम खर्च रहता है। मान लीजिये 
एक घोड़ागाड़ी तथा एक मोटर बस दोनों १२ मील की सड़क पर चलते हैं तो 
घोड़ागाड़ी तो एकबार में ४ या ६ आदमी ले जायगी और दो या तीन बार ही 
आ-जा सकेंगी, परन्तु मोटर बस में ४० आदमी तक बैठाले जा सकते हैं और दिन 
भर में 5 या १० चक्कर लगा सकती है। इन सब बातों से मोठर, घोड़े से कम 
खर्चीली पड़ती है। फंशन के अतिरिक्त यह भी एक कारण है, जिसकी वजह से 
धनी लोग घोड़ागाड़ी न रखकर मोटरकार ही रखता पसन्द करते हैं । 

अब्व-यातायात मोटर-यातायात से उपय्ु कत वर्णावानुसार हीन होते हुए भी निम्न 
परिस्थितियों में उसकी प्रतिस्पर्धा में ठहर सकता है-- 


(१) जहाँ दूरी कम हो वहाँ मोटर-यातायात लाभदग्यक नहीं हो सकता, विशेषज्ञों 
के अनुसार ५ ६ मील की दूरी के लिये आर्थिक हृड्टि से अश्व-यातायात ही 
उपग्रुक्‍्त है । 

(२) जहाँ सत्रारियाँ कम आती-जाती हों अथवा कम माल स्थानान्तरित करने 
को हो, ऐसे स्थानों में भी मोटर चलाने में कोई लाभ नहीं हो सकता । ऐसी जगहों 
में भी अश्व-्यातायात ही ठीक रहेगा, क्योंकि मोटर को पूरा काम नहीं मित्र 
सकता | मोटर में पृ जी अधिक लगती है। फिर यदि काम कम मिले तो पूरा नहीं 
पड़ सकता, हानि रहेगी । 

(३) जहाँ सड़क कम चोड़ी हों, भीड़ अधिक हो, माल लादने तथा उतारने में 
देर लगती हो, रास्ता अधिक चुमावदार हो वहाँ भी अश्व-यातायात ही उपयुक्त होता 
है । ऐसी जगहों में एक तो मोटर ही नहीं जा सकती, यदि चली भी जावे तो दुर्घटना 
होने की भ्रघिक आशंका रहती है । 

(४) ग्रामीण क्षेत्र में अइबव अधिक उपयुक्त है, जहाँ सड़कें नहीं होती । माल 
भी घोड़े की पीठ पर ही लादा जा सकता है और उस पर सवारी भी की जा सकती 
है। यह सब ऋतुओं में तथा सब प्रकार के सार्मों पर काम दे सकता है, जो बात 
मोटस्यात यात में नहीं पाई जाती । 

(४) तुलनात्मक दृष्टि से जिस प्रकार रेलों के समक्ष मोटर-परातायात सुगम है 
ग्रौर उससे द्वार-सेवा (6007 (0 4007 5६४८८) सम्भव है उसी प्रकार घोढ़ों द्वारा 
मोटरों की भपेक्षा द्वार-सेवा अधिक सम्भव है। 

(६) जहाँ अधिक मनुष्यों को रोजगार देता हो, वहाँ अहव-यातायात ही अधिक 


बांछनीय है, क्योंकि मोटर-यातायात की अपेक्षा भ्रदव-यातायात में अ्रधिक मनुष्यों को 
काम दिया जा सकता है । 
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इसी प्रकार जहाँ (पहाड़ी स्थानों में) घोड़ा अ“दि जानवर भो बालायात के 
उपयोग में नहीं लाये जा सकते. बढ़ीं मानव को ही प्रयोग से लाया जा सकत्ग है ! 
थाड़ी दूर तक तथा थोड़ा बोका ढोने के लिये भी मानव ही अधिक उपयुन्त है । 
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(3... 953) 
नागरिक जीवन के लिए सुगम सस्ते तथा झीज्लगामी बातयात के साथनों की 
भ्रति आवश्यकता है। प्रत्येक नगर में विशेषक्नर बड़े-बड़े राजनतिक व ग्रौद्योगिव 
शहरों में झ्ीक्रमामी यातायात की समस्या बहेँत कटठिन हो गई है। इन शहोों में 
जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक हो गया है कि थोड़े से स्थान में सहस्रों नर-सार 
अपना नारकाय जीवन बिताते हैं। चूंकि इन शहरों में कार्य करने के स्थान बहुत 
अधिक होते हैं और प्रत्येक कार्य करने वाली संस्था में चाहे वह कारखाना हो या कोई 
दफ्तर इतने अधिक व्यक्ति कार्य करते हे कि वे सब गपने कार्य करने के स्थानों के 
पास नहीं बसाए जा सकते, इसलिए व्यक्तियों को अपने क्य करने के स्थानों से 
दूर-दूर रहना पड़ता है। दन स्थानों तके आने के लिए यातायान के दो स्रग मी 
साधनों की आवश्यकता है । जहाँ इस प्रकार के साधन नहीं होते वहाँ जनसंख्या 
का घनत्व कुछ विद्यप क्षेत्रों में ही अधिक-से-अधिक हो जाता है । यही नहीं इन 
बड़े-बड़े गहरों में दुकानों, अस्पतालों, स्कूलों, कचहरियों तथा बाजारों आदि में झाने- 
जाने के लिए भी शीघ्रगामी यातायात के साधनों वी आ्रावश्यकता पहली है।इस 
तरह शहरों की यातायात को समस्या के गझनेक पहलू हैं। अधिक दृष्टि से शहरी 
यातायात के साधन सस्ते होने चाहिए। समय को हृप्ठि से वह जझीघ्रगामी होने 
चाहिए । समाज की दृष्टि से वे इस प्रकार के चारों ओर फैले होने चाहिए. जिससे 
जनता के हरेक वर्ग को उन सुविधाओं के उपयोग करने का अबसर मिल सके । 
इस समस्या के साथ-ही-साथ यातायात के साधनों का ग्रबन्ध ऐसा होना चाहि!, 
जिससे दुर्घटनाएँ कम-से-क्ृरम हों । जहाँ तक यातायात की सवाश्यों का प्रश्न है वे 
व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रक्नार की हो सकती है । परसतु जहा तक बातायानत के 
सम्बन्ध में सड़कों का प्रदन है, ये सड़के तररपारदिए प्रा अवबा राज्य के द्वारा ही निमित 
की जा सकती हैं और इन्हीं संस्थाओं द्वारा इनकी मरम्मत हो सकती है। 
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द्राधनिक काल में केन्रीऋरण की नीति बलवती होती जाती है। यह बात 
प्रत्येक क्षेत्र के लिए सत्य है। जनसंख्या भी बड़े-बड़े शहरों व नगरों में केन्द्रित होती 
जाती है। केन्द्रिम जनसंख्या की अनेक हानियाँ हैं । इस प्रकार की बस्तियों में अ्रनेक 
स्वास्थ्य सम्बन्धी व सामाजिक दोष आ जाते हैं। इस प्रकार # जनसंख्या का विकेन्द्री- 
करणा करने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए यह भ्रावश्यक है कि बड़े-बड़े 
बहरों व नगरो के श्रासपास छोटी-छोटी वस्तुएँ बनाई जायें और सरल, सस्ते व शीक्र- 
गामी यातायात के साधनों के द्वारा उनका सम्बन्ध जोड़ दिया जाय । 

पहिले तो नगरों व शहरों में इक्के. ताँगे, साइकिल आदि साधन व्यक्तियों को 
एक से दूसरे स्थानों को ले जाने के लिए अधिकतर प्रयोग में लाए जाते थे । 
परन्त कलकत्ता, बम्बई, दिल्‍ली आदि बड़े शहरों में इक्के तथा ताँगों का प्रयोग घटता 
जा रहा है। क्योंकि इनमें समय भी अधिक लगता है, व्यय भी ज्यादा होता है, 
गन्दगी भी अधिक फैलती है| साइकिलों का प्रयोग बढ़ता जाता है । लेकिन अधिकांश 
गहरी जनता पर साइकिलें नहीं होतीं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई-न-कोई सार्वजनिक 
यातायात का साधन होता चाहिये | साधारण रूप से शहरों में मोटर बस यातायात्त 
का प्रचार बढ़ रहा है और इसी के द्वारा शहरों की साधारण यातायात की 
ग्राववयकता तथा 7४७४ 900 धर्ग० की समसस्‍्या' को हल होती है। मोटर-बस- 
सेवा बड़े-बड़े नगरों के लिए अनिवायसी होंगई हैं। और जहाँ यातायात सेवा की 
माँग अधिक है वहाँ पर मोटर बस यातायात-समस्या सुलभाने में काफी सफल हुझा 
है, यहाँ तक कि थीड़ी-थोड़ी दूर के लिए तो मोटर-यातायात रेल-यातायात से भी 
अच्छा है । इसका संचालन-व्यय कम होता है। यह यात्रियों को स्थान-स्थान से ले 
और उतार सकता है। रेल अथवा द्वाम्वे विशेष रास्तों से ही जा सकती है। बस 
के लिए यह बात लागू नहीं। चूंकि शहरों में प्रायः सभी जगह सड़कें होती हैं, इससे 
ये बसें सभी जगह जा सकती हैं। मोटर-बसों के चलाने के लिए किसी विशेष 
प्रकार के रास्ते की आवश्यकता नहीं पड़ती, इससे समयानुसार मोटर-बसों के रास्तों 
में घटा-बढ़ी अथवा परिवर्तत किया जा सकता है। मोटर-बसों के द्वारा दूसरे प्रकार 
के यातायात के साधनों को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती । मोटर-बस 
चलने वाली सड़कों 4र इकके, ताँगे, साइकिल, रिक्शा आदि सभी चल सकते हैं । 
परन्तु द्वाम्वे अथवा रेल वाली सड़कों पर यह सम्भव नहीं है। मोटर-बस के सम्बन्ध 
में और किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती । इसके अतिरिक्त मोटर-बस 
7४350 7007 ४7०7८ का सामना भी अधिक सफलता से कर सकती हैं। प्रत्येक बस 
ऐसे श्रवसरों पर अधिक चक्कर लगा सकती है । इसके अतिरिक्त यात्रियों को रेलों के 
स्टेशनों पर टिकट लेने आदि असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता । इन सब 
कारणों से नागरिक यातायात की समस्या हल करने में मोटर बसें एक महत्वपूरा 
स्थान रखती हैं । दूसरा साधन ट्राम्वे हो सकता है । यद्यपि द्वाम्वे मोटर बस से अधिक 
टिकाऊ होती है, परन्तु यहु एक विशेष रास्ते ही से जा सकती है । इसलिए आजकल 
झ्रब उसका प्रयोग अधिक नहीं होता। अधिक कुहरा आदि पड़ने पर बसे बन्द हो 
जाती है, लेकिन द्वाम्वे चलती रहती हैं, क्योंकि इनका रास्ता इन्हीं के लिए होता 
है। मोटर बसों की श्रपेक्षा ट्राम्वेयात्रा अधिक सुविधाजनक है। द्वाम्वे में कान फोड़ने 
बाली झावाज नहीं होती । तेल, पेट्रोल या घुएं में बचाव रहता है। ट्राम्वे का व्यय 
भी अधिक नहीं होता और मोटर बस की अपेक्षा इनके द्वारा अधिक यात्री भी 
झ्रा-जा सकते हैं। परन्तु इनका प्रयोग कुछ विशेष रास्तों पर ही हो सकता है, केवल 
ऐसे शहरों में जहाँ यातायात सेवा की माँग बहुत है । ढ 
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इसके अभिरिक्‍्ति, इन दो साथनों के अलावा बिजली को रोज -- विशोषक + जमीन 
के नोचे चलने वाली रेले भी गहरो बातायात को समस्या हल करते में सफाया हे 
सकती हैं। परनललत इनका व्यय अधिक ज्ोता है / इनक प्रयोग कुछ विशेध रास्सों पर 
नहीं हो सकता है। इंचका बड़े-बड़े शहरों में ही प्रयोग सम्भव है| इसलिए साधारग 
तौर पर आजकल नागरिक यातावात समस्या हल करने के लिए हौटर बसे व 
ट्राम्वे थे दो ही साधन अधिक उपपुक्त समभे जानते है । 





संक्षप में शहरी यातायात की निम्नलिखित समझा" है. 
_ (१) झद्योगिक श्रमिकों को निवास-थान से कार्यसथान पर पहचाना और फिर 
उन्हें वापम ने जाना । 
(२) साधारण जनता को बाजार तक पहुँचाना और वहाँ से उनके मकानों तक 
लौटाना । 
(३) अधिकांश व्यक्तियों को उनके निवास-स्थानों से दफ्तरों, दशानों रइलों मे 
पहुँचाना वहाँ से फिर उनके मकानों शो ने जाना । 
(४) इस प्रकार के यातायात-साधनों को शुदाना जो सस्ते. संगम और थी जघ़गामी 
हों, दुर्घटनाएँ कम-से-कम हों तथा वे नगर के अन्य जोवन में बाधा न डाले । 
(५) श्रौद्योगिक शहरों में जहाँ पर फैक्टरियों में दोदों तीन तीन शिफ्टों में काम 
होने लगा है वहाँ पर यातायात-सेवा की माँग और भी बढ़ पई है. और इस समस्या 
का हल करना भी आवशध्यक्र ही हो गया है। 


(६) विभाजन के बाद नगरों में जनसंख्या का घनत्व अतः चला जा रहा है 
ग्रामीग भी गहरों को आते चले जा रहे है। इस तरह शहरों की जनसंख्या बराबर 
बढ़ती जा रही है। इस बढड्ोतरी के कारण दहरों में 7 हाप्राज-मेडण को मांग बहुत 
बढ़ गई है । 

(9) यातायात-सेवा की माँग बढ़ने के साथ सवारियों की माँग तो बढती हैं 
इसके अतिरिक्त अच्छी सड़कों की आवश्यकता भी बह जाती है। ट्ृठ-फूट अधिक 
होने लगती है। अधिक मरम्मत की जरूरत होती है। इन सब कार्यों के लिए घन 
अधिक चाहिए । 

(८) यदि सड़कों की भली प्रकार मरम्मत न की जाय तो साधनों को हानि तो 
पहुँचती ही है यात्रियों को भी प्रसुविधा होती है। दुर्घटनाएँ होती है, समय भी अ्रधिकर 
लगता है। इसी प्रकार यदि विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ पुरानी, टूटी-कूटो व बे- 
मरम्मत रहें तो उनसे भी यात्रियों को असविधा व दुर्घटनाएँ आदि हानियां होती है 
ग्रत:ः आजकल की यातायात आवश्यकता पूति के लिए यह झनिवायं है कि याताबात 
के साधन व सड़के हर तरह ससशित रहें। इसके लिए पर्यात धनराशि चाहिए । यह 
धनराशि कुछ तो यातत्रयों से भाई रूप में आ्राती रहती है। सड़कों की मरम्मत की 
ओर विशेष कर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिये। 


गहरी यातायात में पारस्परिक समल्वय तथा संप्रवन्ध वी बहल आवश्यकता है 
विभिन्न यातायात के साधनों में पारस्परिक पूर्ण सहयोग होना चाहिए। छोटी-छोटी 
गलियाँ रिक्शों आदि के लिए सरक्षित की जा सकती हैं। कोई ेत्र जहाँ है फि़ड 
ग्रधिक नहीं है रिक्शों, इक्कों के लिये सुरक्षित किये जा सकते है । किल्‍्हों-किन्ही 
क्षेत्रों में घीमे चलने वाले इक्के-तांगों को बन्द किया जा सत्ता है। बस संत्रिस व 
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टाम्बे सविस के रास्ते इस प्रकार से निर्धारित किये जा सकते हैं कि इन दोनों में 
प्रतिस्पधों न हों और इस बात का ध्यान जमीन के अन्दर चलने वाली ररेलों के 
लिये भी रखना चाहिए। स्टेशन, बस स्टरेण्ड व इक्का, ताँगा, रिक्शा स्टैण्ड ऐसे 
केन्द्रीय स्थानों पर होने चाहिए. जहाँ यात्रियों को असुक्िशा न हो सके । यथा 
संभव सड़क के किनारों पर, चौराहों पर इक्क्रे, ताँगे व रिक्‍्शी का खड़ा किया जाना 
रोका जाना चाहिए. क्योंकि इनसे सर्वताधारण की गतिविधि में बाधा पहुँचती है 
और कभी-कभी बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाया करती हैं। जहाँ-जहाँ स्टेण्ड बनाये 
जाये वहाँ वर्षा व धूप से बचने के लिए छाया का तथा पानी आदि का समुचित 
प्रबन्ध होना चाहिए। वास्तव में शहरी यातायात की समस्याएँ श्रव इतनी जटिल 
हो गई हैं कि अब वे पुराने ढंग से नहीं सुलकाई जा सकती हैं। अनुभवी 
नंग्रपानिकाओं के कर्मचारियों द्वारा यातायात-समस्या अच्छी तरह संभल सकती 
हे । अभ्रव तो जनहित में यह झ्रावश्यक है कि प्रत्येक स्थानीय संस्था यातायात-प्रबन्ध 
के लिये अनुभवी कर्मचारियों को रबखे, जिससे वे इस समस्या का हल समुचित रूप से 
कर सके । 


नागरिक यातायात की समस्या केवल घनी वस्तियों का बिघटन ही नहीं है, 
वरन्‌ उसका कार्य कुछ सामाजिक समस्याओं का हल करना भी है। यातायात के 
साधन जिस सीमा तक घती बस्तियों का विघटन कर सकेंगे उस सीमा तक वे कुछ 
सामाजिक समस्याओ्रों का हल भी कर सकेंगे। यदि सस्ते तथा सुगम यातायात के 
साधनों के कारण घनी बस्तियों के लोग शहर से बाहरी क्षेत्रों में रहने लगें तो उनका 
किराये का भार तो कम हो जायगा, साथ-साथ वे लोग बहुत-सी सामाजिक बुराइयों 
से बच जायेंगे जो घनी वस्तियों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। मुख्यतः उनके 
स्वास्थ्य में तो पर्याप्त परिवर्तन हो जायेगा, अच्छी जलवायु तथा साफ-सुथरे स्थान 
में रहने से दवाइयों और डाक्टरों पर किया जाने वाला व्यय कम-से-कम हो जायगा 
और इस बचे हुएरु० को वे और भी आवश्यक मदों में व्यय कर सकेंगे । स्वच्छ 
वातावरण में पले हुए बच्चे भी झअंगे चलकर अधिक सम्य नागरिक बन सकेंगे । 
घनी बस्तियों में यदि दुर्भाग्यवश आग लगने झ्रादि की दू्घंटनाएँ हो जायें तो जनता 
को बहुत क्षति सहनी पड़ती है। यदि यातायात की सुलभ सुविधाओं से घनी बस्तियां 
कम हो जायें तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से क्षति भी कम हो जायेगी । यही नहीं 
दुर्घटताओं के समय भी यातायात के अच्छे साधनों का होता आवश्यक है। आग 
लगने पर पानी से बुकाने की दमकलें तभी सुगमता से काम कर सकती हैं जत्र उस 
स्थान तक जाने के लिये अच्छी सड़कें हों। यदि राजनेतिक व साम्प्रदायिक दंगे हो 
गए हैं वे भी तभी रोके जा सकते हैं जब अच्छी सड़कें और यातायात के श्षीघत्रगामी 
साधन हों । यदि सड़कें ठीक नहीं हैं, शहर में शीघत्षगामी यातायात के साधनों का 
ग्रभाव है तो राज्य-प्रबन्ध भी अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता । इसलिए आश्थिक 
हृष्ठटि से ही नहीं वरन्‌ स्वास्थ्य, सफाई, प्रबन्ध की दृष्टि से तथा सामाजिक व राजनैतिक 
कारणों से भी शहरों में यातायात के अच्छे साधनों का होना आवश्यक है । 


बातायात के साधनों की आवश्यकता तो स्पष्ठ है यह सम्य जीवन के लिए 
झ्रावइयक हो नहीं अनिवाय हैं। परन्तु इस समस्या का सुलझाना विशेष कर शहरों 
के लिये कुछ कठिन है और सबसे बड़ी कठिनाई शहरों का बेढंगे प्रकार से बसा हुआ 
होना है | विशेषकर दाहूरों के पुराने-पुराने भागों में कम चौड़ी सड़कों की प्रधानता 
है और ये ही सबसे घने बसे हुए हैं । इन्हीं स्थानों में दुमंजिले व चौमंजिले मकान 
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बने हुए हैं परन्तु कम चौड़ी सहइकों के होते से ग्रातायत के ब्राधुनिक स्थान उन 
स्थानों पर कार्य नहीं कर सकते । हु 

उन स्थानों की उन्नति करने के लिए यदि सठके चौड़ी की जायें प्रथवा और 
किसी प्रकार का प्रक्र किया जाय तो इसमें बहलत हपय की ग्रावम्यकना है। 
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सइझ चौडहों करने हे लिख दम ज्यों, तिमजिले 
गिराने पड़ें तो सर्व प्रथम तो जनता से ही विरोध को सम्भावना है. और यदि जनता 
सहमत भी हो जाय तो उसमें व्यय भी अधिक सता ह। बने ह्रार मकानों को 
गिराने में संपत्ति का नाश तो हो ही गया इसके पश्चात नये मकानों को बनाने के 
लिए और भी घनराशि चाहिए। इस प्रकार के शहरों के लिए यातायात की समस्या का 
हल करना बहुत ही कठिन है । यद्यात्रि बड़े-बढ़ें गहरी में <ए77०एवफाध्या पणञा5 बन 
गए हैं या बनाए जा रहे है, परन्तु ये संस्थाएँ भी पूरानों बस्लियों को लाभ पहुंचाने 
में यथोचित सफलता नहीं पा रहीं हैं। ऐैसी बम्तियों के लिए या तो लबोन प्रशार के 
यातायात के आधुनिक साधन बनाए जाते या इकडों तांगों का ही सहारा लिया जाय । 

नगर आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्ियाग्रों के केच्रीय स्थान हृआा करते 
हैं। इनमें जनसंख्या का घनत्व भी अधिश होता है । यद्याप्रि एक बढ़े नगर को जनसंख्या 
कई लाखों में होती है. और वह कई वर्ग मोल के क्षेत्र भ॑ बस” हप्रा होता है. फिर 
भी उस नगर के मुख्य कार्यालय, कारखाने, बाजार ग्रादि डिसो विशेष स्थान से हो 
केन्द्रीभूत होते हैं, अतः व्यक्तियों को प्रतिदिन मीलों दूर चल कर वार्यालयों प्रथ्वा 
कारखानों में कार्य करने, बाजारों में सामान बेचते व मोल लेने, तथा अन्य स्थानों व 
संस्थाओं में अन्य प्रकार के कार्य करने के लिए अना-जाना पहला है। जीवन- 
निर्वाह तथा दैनिक आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त मनोरंजन, सेरनसप्रादे आदि के 
लिए भी लोगों को बहुत दूर चलना पड़ता है। प्रत्येक बढ़ा नगर किसी न किसी 
रेलवे का स्टेशन अ्रथवा जंकशन हुआ करता है अथवा चारों दिशाओं से प्राने जाने 
वाले मोटरों का भ्रड्टा होता है, जिससे रात-दिन चौबीसों घंदे यातायात की सुविधाओं 
की ग्रावश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन कुछ समय ऐसा होता है 
जिसमें यातायात के साधनों की मांगें एक दम बढ़ जाती है। उदाहर्ग्ग के लिए 
प्रातःकाल ६३ बजे से लेकर १०॥ बजे तक प्रायः सब आ्राफिसों, कार्यालयों, संस्थाओं 
तथा अधिकांश बाजार आदि के खुलने का समय होता है. इस समय प्रत्येक व्यक्ति 
कम-से-कम व्यय में, आराम के साथ अपने कार्य करने के स्थान पर पहुँचने का प्रयत्न 
करता है | इसी प्रकार सायंकाल ४॥ बजें से लेकर ५॥ बजे तक लोग अपने-अपने 
कार्यालयों से घर वापस आते हैं और प्रातःकाल ही की भांति यातायात के साधनों 
की माँग एकदम अधिक बढ़ जाती है। इन दो अवसरों पर नगर की सुख्य-मुख्य 
सड़कों पर इतना अधिक यातायात हो जाता है कि उन सड़कों को पार करना एक 
प्रत्यनत कठिन समस्या बन जाती हैं। बहुत-सी दुर्घटनाएँ हो जाया करती हैं। यदि 
सड़क खराब हुई, कम चौड़ी हुई, यातायात के साधन झीक्रगामी न हुए, बड़े-बड़े 
चौराहों पर कोई नियन्त्रण न हुआ तो जल्दबाजी में दुर्घटनाओं की संख्या और भी 
अधिक हो जाती है। अतः नागरिश बायाल की समस्या जटिल तथा महत्वपूर्ण है । 
इस समस्या को सफलतापूर्वक सुलमझाने पर ही नागरिक जीवन, सरस, सुरक्षित 
तथा आकर्षक होता है। 

नगर यातायात की समस्या दो विभागों में विभाजित की जा सकती है-- 


(१) मार्ग (२) साधन 
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नगर में जहाँ तक मार्गों का सम्बन्ध है मार्गों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। 
भारत के इने-गिने नगरों को छोड़कर सड़कों की हालत संतोषजनक नहीं है । इन 
नगरों में भी सुख्य-मुख्य सड़कों को छोड़कर, बहुत-सी सड़कें तो सड़कें कहलाते के 
योग्य ही वहीं होतीं। भारत के एक प्रसिद्ध नगर आगरे ड्ने ही ले लीजिये । नगर 
के मुख्य भाय की मुख्य सड़कों पर दो मोटरें एक साथ नहों चल सकतीं । यदि दो 
विपरीत दिशाओं से मोटरें आ जावें तो प्रायः १० मिनट तक सारा दुंफिक रुक 
जाता है, सवारियों पर बैठकर उछलते-छुदते जाना तो साधारण बात है। बहुत- 
सी गलियाँ ऐसी हैं कि वहाँ कोई सवारी नहीं जा सकती, सवारी ही नहीं कहीं-कहीं 
तो शुद्ध वायु तथा सूर्य-करिरणों का जाना भी कठिन हो जाता है। बरसात में थोड़ा 
ही पानी लगातार बरसने से नगर की अ्रधिकांश सड़कें नाले के रूप में परिणत हो 
जाती हैं। इन परिस्थितियों में आगरा दहर यातायात के सम्बन्ध में एक पिछड़ा शहर 
माना जाता है। 

नगर-मःर्गों के विषय में नगरपालिकाओं की एक निश्चित नीति होनी चाहिए । 
अब तक जो कुछ हो चुका वह तो हो चुका, परन्तु भविष्य में यह ध्यान रक्‍्खा जाना 
चाहिए कि प्रत्येक सड़क इतनी चौड़ी हो कि एक ताँगा सरलता से निकल सके । 
सड़क यथासम्भव सीधी होनी चाहिएँ। झुरुय सड़कें परिस्थितियों के भ्रनुसार काफी 
चौड़ी होनी चाहिएँ । नगर की प्रत्येक सड़क का पक्‍की होना अनिवाये है। मुख्य सड़कों 
के दोनों ओर फुटपाय होता चाहिए। नालियों आदि का प्रबन्ध इस प्रकार का होना 
चाहिए कि बरसात में पानी श्ञीत्र ही निकल जाया करे सड़कों की बनावट ऐसी 
होनी चाहिए कि बरसाती पानी जहाँ-तहाँ तन भरा रहा करे । 

नगर में यातायात के साधनों की ओर यदि ध्यान दिया जावे तो सबसे प्रथम 
महत्वपूर्ण बात यह दृष्टिगोचर होती है कि नगरों में यान्त्रिक वाहनों की प्रधानता 
होती है, एक तो यांत्रिक वाहनों में व्यय कम पड़ता है, रखने में सुविधा होती है, 
प्रतिदिन गन्दगी फैलने तथा सफाई रखने की समस्या नहीं उठती, और ये शी घ्रगामी 
भी होते हैं। नगरों में निम्त प्रकार के वाहन पाये जाते हैं-- 

(१) पशु-वाहन, बेलगाड़ी, इक्का, ताँगा आदि । बैलगाड़ी थोड़ी दूर तथा थोड़ा 
सामान ढोने म॑ काम शभ्राती है। शहरों में बहुत से ऐसे स्थान होते हैं, जहाँ ट्रक नहीं 
जा सकते, ऐसे स्थानों पर बेलगाड़ियाँ सामान लादकर पहुँचाती हैं। कानपुर 
आगरा, ऐसे शहरों में तो बलगाड़ी प्रायः सामान ढोने के काम आती हैं । मनुष्य 
द्वारा चलाये जाने वाले ठले भी सामान ढोनें के काम में आाते हैं, जब इतना 
कम सामान होता है कि एक बलगाड़ी के लिये काफी नहीं और इतना अधिक भी 
है कि इक्का, ताँगा व रिक्शा द्वारा नहीं जा सकता, तो ऐसी हालत में मानव द्वारा 
खींचे जाने वाले ये ठेले ही काम में आते हैं । 


इक्के, ताँगे यात्रियों के स्थानान्तर करने में ही काम में लाये जाते हैँ । वर्तमान 
समय में प्र/दमियों द्वारा चलाये जाने वाले रिक्‍्शे, इक्के व ताँगों का स्थान ले रहे हैं । 
इनमें कम सवारियों से काम चल जाता है, इसलिए सवारी को अधिक प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ती तथा अकेले जाने के लिए सस्ता भी पड़ता है। प्रारम्भ में लोग रिक्‍्शे 
में बेठने में संकोच करते थे, यह विचार कर कि इसे आदमी खींचते हैं, परन्तु बेकारी 
ने इस भावना को समास्त कर दिया है और अब कम से-कम रोजी देने के विचार 
से लोग रिक्धों का प्रयोग करने लगे हैं । 


(२) यान्त्रिक वाहन । साइकिल अ्रथवा मोटर साइकिलों का प्रयोग उनके स्वामियों 


जज पी 
कक 
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के द्वारा ही अधिक होता है। इसके अनिरिक्त मोटरटैकसों, मोटर-न, मोदर ट्रक, 
मोटर रिक्‍्गा तथा ट्रामवे शहरी यातायाल के साथन होते है. परन्‍त ये सब बड़े दाहरों 
में हो अधिकतर पाग्रे जाते हैं। छोटे शहरों में इसे लिये पर्याम सेव नहीं कोना । 
इनमें से टामगाड़ी रेल के समान ही होती है. इसके झपाल संचाइन के लिए साधन 
तथा नियमित यातायात की आवश्यकता होती है । भीड़ के प्रप्दों के सघा यातायात 
के लिये टाम से बड़कर और कोई वाहन नहीं हैं परनल यह दिल्‍लो, कानपर 
कलकत्ता ऐसे बड़े शहरों के लिए ही सम्भव है। छोटे शहरों में इसके लिये काफो 
टौफिक नहीं मिल सकता । टद्वाम के दो दोष मख्य हेवाक तो इसके लिए घन अधिक 
चाहिए, दुसरे इसका मार्ग भी रेल की भांति निश्चित होता है, यद़ मोदर के समान 
सब सहइकों पर नहीं जा सकती । माग में तारों का 5 दिल पहला है. इस कारण 
से बस्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली व मदरास आदि कुछ बढ़े गहरों को छोइकर टद्रामगाड़ी 
और स्थानों पर पसन्द नहीं की जाती 

वतंमान समय में शहरों में मोटर बातायात बढ रहा है। रेल तथा दाम से बे” 


सस्ती तथा लोचदार पड़ती है। इकक्‍के, तांगों को अपेक्षा भो तथा शी घ्रगार्मी 


होती हैं । इसमें स्थायी व्यय बहते ही कम होता है. बड़े शहरों में स्थानीय राज्य 
संस्थाएं अथवा विशेष कम्पनियाँ इस सेवा की पति करती है । 
अनेक बड़े शहरों में मोटर टैक्सी का प्रयोग भो होता है, परन्तु इसका प्रयोग 
लम्बी यात्राझ्ों के लिए घनी लोग ही करते हैं । 
(3, 56. +िडल्फांचर ८27<पफौफ़ पीर गीठ्ां।ए--- 
पृफ्रेछ इशालएओों. ९९३ ण॑॑ किै0णा07 टबणरमटएड एथ्ट्रप्रोथा078 
[0 008. 
प्र० ५६ निम्नांकित का विवेकपूर्ण विवेचन कीजिये --- 
भारत में मोटर कैरियर्स रेगलेशन के सामान्य उद्द दय । 
(ल्एशटाओं 00]६९०३४ ०६ धाणा0 20६०5 7९2 :30050 70 705॥3 
बहुतों का मत है कि मोटर-यातायात का नियन्त्रण रेलों की रक्षा के लिये क्रिया 
जाता है, जिससे रेलों को ढोने के लिए सवारी तथा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे । 
वेंसे मोटर तथा हवाई यातायात के समक्ष रेलयातायात एक्र प्रक्रार का प्राचोन 
साधन हो गया है, जो प्रतिस्पर्धा में इनके सामने नहीं ठहर सकता, इसलिये रेलों को 
बचाने के लिये यह झावश्यक है कि मोटर-यातायात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध 
लगा दिये जाँय । परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि मोटरन्याताबात पर प्रतिबन्ध 
केवल इसलिए नहीं लगाये जाते, जिससे रेलवे को दफिक मिल सके, वरन यहे 
प्रतिबन्ध मोटर-यातायात की उन्नति के लिये भी आवश्यक है। यातायात के क्षेत्र में 
मोटर तथा रेलवे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, 7्रतिमपधन्‍मिझ नहीं। अतः दोनों के 
उपयुक्त विकास से ही दोनों की उन्नति हो सकती 


वास्तव में मिचेल किकंनेस कमेटी ने रेल-मोटर प्रनिस्पर्धा को कम करने के लिये 
यह सिफारिश की थी कि यदि रेलों को होनेवाली आर्थिक हानि से बचाना है तो 
शीघ्र ही मोटरों का नियन्त्रण करने के लिये कशोर नियमों का बनाता द्रादश्घकू है। 
एक निश्चित कर का लगाया जाता, क्षेत्र का नियत किया जाना, समब-विभाग 
तथा दरों, भाडा-सवारियों की तादाद आदि पर प्रतिबन्ध लगाने के सभझाव रबखे 
गये, ये सब सुझाव शिमला सम्मेलन में रकखे गये । इस सम्मेलन ने यह अनुभव किया 
किन केवल रंल-हित वरन्‌ राष्ट्रीय तथा जनता के हित में भी यह आवश्यक है 
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कि मोटर-यातायात पर उचित प्रतिवन्ध लगाये जावे और रेल व मोटर-यातायात 
के साधनों में सहयोग तथा समन्वय स्थापित किया जाये, जिससे आशिक क्षति रोकी 
जाये | सड़क-यातायात के राष्ट्रीयकरण की नीति लागू होने के पश्चात्‌, मोटर-यातायात 
पर प्रतिबन्ध लगाने की समस्या प्रायः समास हो जाती है/ क्योंकि अब दोनों रेल 
व मोटर रुष्रीय हित ही में चलाये जाते हैं, फिर भी मोटर करियर्स रेगूलेशन की 
आवदयकता दुर्घटनाओं को रोकने के लिये अब भी बनी हुई है | सवारियों के नम्बर, 
माल का परिमाण, चाल, ड्राइवरों की शिक्षा आदि के बारे में नियमों की आवश्यकता 
अब भी है । इस प्रकार के नियमों की अनुपस्थिति में राज्य मोटर बसों द्वारा और 
भी अधिक दुर्घटनाओं की सम्भावना है । अतः: इन नियमों का जन-हित में लागू होना 
आवश्यक है और इन्हीं उहं श्यों को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाये जाते हैं । 

(९, 57. ४"एॉग्यव बावें टशाप्तंट5९ र& क्र्ंए छ7४0फंडं07$ ० फेठ प्रतों8 
०६०7 अढॉउंटी०5 3०६ 938. (3.07. १943) 


(९. 58, (.0फऋऋाणरटएँ . 8 ००४ पल्शंटीं25 ०६ बघ5 2४० & प्रश888 पा 
फराल्यतेल्ते [0 ८7९४९ छॉफरए 8 #डॉ2 चाएा0फुणेए 07 क्राएणाओंि$ड5प07 एई 
(6 7ण0₹ रल््रट्णोंबल 9प्डशंत855 00 58 फ्रेंड त्र७ए5 एप 96 ८०एच्रएफए, 

(2.0. 95) 
सन्‌ १६९३० के पदइचात्‌ मोटर-यातायात रेलों के साथ प्रतिद्वन्द्तिता के अ्रतिष्क्ति 
आपस में भी प्रतिद्वन्द्रिता करने लगा. जिससे सड़कों की दशा बिगड़ने लगी और 
साथ-ही-साथ यात्रियों को भी काफी अद्ृदिधाओं का सामता करना पड़ा। श्रत: 
यात्रियों की असुविधाओं को दूर करने, सड़कों की दशा सुधारने तथा प्रतिद्वन्द्रिता 
सम्बन्धी अन्य दोषों को दूर करने के लिये भारत सरकार को जिंए:० स्थल लत 
सन्‌ १६३८ में पास करना पड़ा, इस मोटर अधिनियम की लगभग सारी घारायें प्रबन्ध 
एवं नियन्त्रण में उन्नति से सम्बन्धित थीं । 


यह सिद्ध करने के लिये कि शिं०/०7 ए८४४८८४ 8८४ का उद्ंश्य देश के राज- 


मार्गों पर सोटर-यातायात उद्योग का न तो राष्ट्रीयकफरगा करता है और न उसके 
ऊपर राज्य का एकाधिकार करवाना हैं यह आ्ावश्यक है कि पहले इस एक्ट की 
घाराशों पर विचार कर लिया जाय । सबसे पहले मोटर-यातायात को नियन्त्रित 
करने के लिए १६१४ में एक एक्ट बनाया गया था । परन्तु बढ़ते हुए मोटर-यातायात 
के कारण यह एक्ट श्रपर्यात्त सिद्ध हुआ । इसलिये इसके ऊपर सन्‌ १६३६ ई० में 
एक मोटर व्हीकल एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अन्तर्गत दो प्रकार की 
धारायें हैं। प्रथम नियन्त्रण सम्बन्धी, द्वितीय समन्वय सम्बन्धी । इसकी सामान्य 
योजना यह है कि प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में यात्रियों तथा माल को 
ले जाने वाली मोटर गाड़ियों के नियन्त्रण हेतु एक क्षेत्रीय यातायात अधिकारी 
निपुक्त किया जाय | और समन्वय करने के लिये सारे राज्य के लिए एक अधिकारी 
नियुक्त क्रिया जाय, इन पदों पर किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती है 
जिसका यातायात-उद्योग से कुछ निजी स्वार्थ न हो। प्रत्येक मोटर गाड़ी अपने 
क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा झाज्ञा मिलने पर ही चलाई जा सकती है । और 
जिसे ऐसा आज्ञा-पत्र मिल जाय उसे कुछ विशेष शर्तों का पालन करना पड़ता है। 


६, 


जैसे मोटर गाड़ी को ठीक दण्या में रखता। चाल सम्बन्धी नियमों का पालन करना । 
गाड़ी में स्थान से अधिक यात्रियों को न बेठालना । चालकों से अधिक कार्य न लेना । 
मोटर गाड़ियां 


गाड़ियों अथवाः ठेलों को आज्ञा देने में अधिकारियों को कुछ नियमों का 


॥039 एा७४5एशाए! 4% 


ध्यान रखना परहता हा ६५४ सकी जलता क्रो गाडहएइयक जा 5 ॥ शा मे 2 के 


से / हक 
श्मस सविधा होगी या नहीं, इसमे प्यूवं की प्रतिसध्धों नो नही बह जे यगी प्रथा शहर 
इस प्रकार की गाड़ी के प्रयोग के योग्य हे । इसी प्रकार माल होते के लिये भी वृद्ध 
नियमों का ध्यान रखने आवश्यक है । उदाहनग के लिये. मोटर गाश्यों द्वारा माल मे 
स्थानान्तर में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धान होने लगे जिससे रेजों | मिलने बाला 
कार्य कम हो जाय | इस प्रकार से सहक-बात'बात को निम्रर्धित करने का ग्रधिकार 
राज्य सरकारों को दे दिया गया है। इस बाल कल भी ध्यान रखा गया 2 कि जिस 
व्यक्ति को किसी सदक् पर मोटर चलाने को अधिकार दे दिया जाय उसका यह 
कर्तव्य है कि बढ़ उस सहक पर मोदर बातायल का ग्रवन्ध बनाये रक्त । 
ग्रधिकारियों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे मोदर शादियों का कम-से- 
कम अथवा अऋधिक-से-अइ्रविता भाहशा भी निर्धारित कर दें | इस "कर की सदसे बड़ी 
विशेषता यह है कि मोटर गाड़ियों का बीमा करना ग्रनिवायं कर दिया गया 9 । इस 
धारा पर बहुत वाद-विवाद रहा । इसके फलस्वरूप बह घारा जोलाई सात १६:१६ ६० 
से लगाई जा सक्ती | वास्तव में ये उप्निधम मोटर द्वार देखटन भो को राहत के 
लिये बहत ही भावश्यक है। इसी उप्नियम से मोदर-मंबाजशों मे सामाजिक 5 
दायित्व की भावना आ सकती है 
इन सब धाराओं से यह स्पष्ट होता है कि मोटर इहरीकिल्स कट का पृदृेश्य सदक 

यातायात पैर ने तो राज्य का एकाधिकार जमाना है और न इस उद्याग का रा्र4« 
करणा करना । वास्तव में रेलवे इनक्वायरी कमेटी ने जनता को अच्छी बातायात-सत्रा 
देने के लिये यह सिफारिश की थी कि मोटर ब्हीकिल्स गेक्‍्ट पास जिया जाय । उसा 
सिफारिश के आधार पर १६३६ ई० में यह गिक्ट पास किया गया था। एक्ट का 
उदं श्य यही था कि मोटर-्य/तायात को निबन्तित किया जाय और बह विबन्तशणा 
एक ऐसी संस्था अथवा एक ऐसे अधिकारी के हाथ में सौथा जय जिससे मोदर- 
यातायात की पर्याप्त उच्चति हो सकते और उससे जनता को अधिकाधिक लग हो 
सके । इस से पहले मोटरों की दशा बहत खराब रहा करती थी। उनमें अ्धिक-स 
अधिक यात्री भर लिये जाते थे। मनवाह्ा भाड़ा लिया जाता था | गाईह छूटन का 
कोई निश्चित समय नहीं होता था । टास्ते में भी निश्चित से ग्रश्रिक्त समत्र लगे जया 
करता था। यद्यवि, राज्यों की सरकारें सापन्‍दया ताएणाईऋ को लाइसेस्सनप्रथा से 
नियन्त्रित रखती थीं, फिर भी प्रत्येक की सीति या जाने विभिन्न हञ्आा करता था 
आऔर इसलिये इस उद्योग की उन्ननि में विभिन्न प्रकार जो बाधाए सामने झाना था 
किन्‍्हीं भागों में आवदयकता से अधिक मोटर-यतायात हा सुजिधा थी और किसी 
भाग में इस प्रकार की सुविधा विल्कुल ही न थी इन सत्र दाधा को दूर करने का 
ही मोटर व्हीकिल्स ऐक्ट पास किया गया था। इस गेक्ट में राज्य के एकासवार 
ग्रथवा नारीयकरगा का कहीं भी नाम नहीं ने आर ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रब से 
भविष्य के बारे में उल्लेख है। राज्य का एक.विक:र का उद्देश्य तब माना जा 
सकता था यदि उस ऐक्ट में कहीं यह घारा होती कि अब भव्रिष्पर में ब्यक्तरन 
मोटर नहीं चल पायेंगी, किन्तु ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ऐिक्ट 
का उल्दय राज्य का एकाधिकार स्थापित करना नहीं है । इसी प्रकार यदि रप्रोीय- 
कररा का उहद्य होता तो राष्ट्रीयरगा को कार्यालित करने के लिये उस रेबद मे 
कार्य-प्रमाली का उल्लेख होता। परन्त ऐसा भी नहीं है। ऐेक्ट की प्रत्यके थारा से 
यही स्पष्ठ होता है कि ऐक्ट का उद्दब्य मोटर-यात.यत पर केवल नियस्त्रग 
करना ही था 


डे 


रा 
के 
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मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण के गुण व दोष 
है गुण 


पशपाएया 
कक पर हह: था 
५ 44 ने: 


रण के पन्च में : -- 

(१) सरकार द्वारा संचालित मोटर-यातायात से जनता को सस्ती, कुझन, 
तथा संतोषजनक यातायात की सुविधाएँ प्रात हो सकती हैं, क्योंकि सरकार का 
मुख्य कत्तंव्य जनता को सुविधा तथा आराम देना है न कि उनसे किराया लेकर 
उनका झोषण करना। व्यक्तिगत मोटर मालिक यात्रियों को इतनी सुविधा नहीं दे 
सकते, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है । 


(२) मोटर द्वारा यातायात की उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप अधिक माँग बढ़ 
जाने के कारणग व्यक्तिगत मोटर मालिक किराया बढ़ा सकते हैं और भिन्न-भिन्न 
स्थानों में किराये की दरों में अन्तर हो सकता है, जो व्यापार व व्यवसाय की प्रगति 
में बाधक होता है। मोटर-यातायान के राष्ट्रीकरगा हो जाने से किराये की दरों 
में एकता आ सकती है. जिससे यात्रियों व माल का आवागमन भली भाँति हो 
सकता है । 


(३) राष्ट्रीकीरण हो जाने से मोटरों की कार्य-क्षमता बढ़ जाती है । बसे निश्चित 
समय पर चलाई जाती हैं। किराये तथा भीड़ में कमी होती है, क्योंकि मोटर-मालिक 
इन बातों की ओर ध्यान नहीं देता । 

(४) व्यक्तिगत मोटर मालिक उन्हीं स्थानों पर मोटर चलाते हैं, जहाँ जनसंख्या 
अधिक होती है और यातायात की काफी माँग होती है। पिछड़े हुए गाँव व स्थानों का 
बिल्कुल भी ध्यान नहीं रक्‍्खा जाता। सरकार द्वारा संचालित मोटर-सेवा से यह 
बात दूर हो सकती है, क्योंकि सरकार को एक सड़क पर यदि हानि होंगी तो वह 

सरी सड़कों पर होने वाले लाभ से पूरी की जा सकती है । 

(५) व्यक्तिगत मोटर कम्पनियों के समय में सड़क-यातायात पर दो पक्षों का 
प्रभुत्व था। सड़क प्रान्तीय सरकार की और मोटर किसी व्यक्ति विद्येंप की, इसलिये 
सरकार सड़कें ठोक रखने की ओर अधिक ध्यान न देती थी। श्रव जब मोटर भी 
सरकार की ही होंगी तो उनकी अधिक क्षति रोकने के लिये सड़कों की दशा अपने 
ग्राप ठीक की जायगी । इस प्रकार मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकररा से सड़कों का स्वयं 
सुधार हो जायगा। 

(६) राष्ट्रीयकररा के अन्तर्गत मोटर कर्मचारियों आदि को भी लाभ होने की 
सम्भावना है. क्योंकि उन्हें श्ौर सरकारी कर्मचारियों की तरह छु-. वेतन, भत्ते आदि 
की सुविधाएं मिलेंगी । 


(७) इन सब लाभों के अतिरिक्त राष्ट्रीयकरण के पक्ष में यह भी कहा जा सकता 
है कि वर्तमान युग में प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीयीरण का बोलवाला है, और जब 
प्रन्य आयिक समस्याओ्रों का हल भी राष्ट्रीयकरण में ही पाया जाता है तो यातायात 
में भी राष्ट्रीकरगा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्थल-यातायात में मोटर-रेल दो 
ही यातायात के प्रमुख साधन हैं, इनमें से रेल-यातायात का राष्ट्रीयररण हो ही गया 
है। झतठव मोटर-यातायात का राष्ट्रीकरण स्वाभाविक प्रतीत होता है । 
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(5) ध्यक्तिगत मोदानपातायाल से जो लाभ होता # वह प्रज्ीपर्तियों का जेवर 
में जाता है, जिससे समाज के दत-विनरगा में अ्समानता बदतो 8 जो कि उनना से 
एक और अशान्ति का कारंगे बन जाती है। इसके विपरोन राष्ट्रीयइररश के ग्रल्तर्गल 
जा लाभ होता है वह सरकारी कोप में जाकर मसारों जलता के हिल में व्यय किया 
जाता है। इसलिये वितरण की दृष्टि से भी मोदाणा हप्रके का, प्ाएयण 
आवश्यक है । 


हि | ड़ 


पे 

(१) विभिन्न व्यक्तियों द्वारा संचालित मोटर-्यीलयात में गारस्धरितर प्रनिर््धो 
होने के कारण नवीनतम आविष्कारों का प्रयोग, बात्रियों को अधिक सविधाएं, कार्य - 
क्षमता आदि लाभदायक बातें सम्भव है हु 

(२) रा एकऋरगा हो जाने पर इच्छित स्थानों पर मोदर शगने की संब्रिधः 
यात्रियों को न रहेगी है 

(३) सरकार तथा सरकारी मोटदस्-बालायात के कर्मचारियों के आपसी सम्बन्ध 
शीघ्र विगडने में हड़तालों की अधिक सम्भावना यगी, विशेषज्र सरकार के 
विरोधी पार्टी के नेता इस हृद्दतालों में सक्रिय भाग लेकर अदला ओलों को आधिक लम्बा 
बनाकर, यातायात में विशेष कठिनाई उपस्थिति बर सक्‍स्‍ने है ! 


(४) चुनाव-काल में सरकारी पार्टी सरकारी भोदरंटफापान को प्रवाशित रप 
से प्रयोग कर सकती है। 

(५) मोटर-ब लायान के राष्ट्रीयशरर हो जाने के कारण हई मोटर माजिकों 
की क्षति को पूरी करने के लिए सरकार को अधिक घने व्यय ररत पेश । 

(६) मोटर मालिकों ने अधिक पूंजी लगाकर तथा अनकानेक्र जोडिमों को 
सहकर, तथा कभी-कभी आशिक हानि उठाकर भी मोटर-यातायात का विकास किया 
है। अब जब उससे झाथिक लाभ होने की गाशा है तब उन्हे इससे वंचित करना उन 
साथ अन्याय होगा । 


कर्मचारियों से करके अपनी कठिनाइयों का निवारंग कर सकती थी, राष्ट्रीयक्‍रगा में 
इस प्रकार की कठिनाइयों का निवारण करना सुश्किल हो जायेगा । 

(८) उद्योग में एकाधिकार प्राप्त करने से जनता को जो हानि पहुँचती है वह 
मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकरगः से भी पहुँच सकती 
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उत्तर प्रदेशीय राष्ट्रीयकृत यातायात का संक्षिप्त इतिहास 


उत्तर प्रदेश में सहक यातायात के राष्ट्रीकरगा की योजना प्रदेश के नवीनतम 
इतिहास की उल्लेखनीय घटनाओं में से एक्र है। प्रारम्भ से ही सरशार का यह 
इच्छा रही है कि जनता को कम व्यय पर अच्छे यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हों । 
फलत: उसने यातायात के राष्ट्रीकरणगा की योजना बनाई और मई, सन्‌ १६४७ में 
सरकारी रोडवेज की सर्वप्रथम योजना त्ालू को गई। उसके बाद से इस बाजना 
का तीज गति से विस्तार क्रिया जा रहा है । 

सरकार की इस सम्बन्ध में यह नीति रही है कि यातावात का उत्तरोत्तर राषट्रीय- 
करण हो । अतगत इसके अनुसार सरकार ने प्रारम्भ में एक ज्वाइण्ट स्टाक पम्पनो 


धार 
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स्थापित करने की योजना वनाई, जिसमें सरकार, रेलवे और निजी तौर पर मोटर- 
लारियाँ चलाने वाले हिस्सेदार हों, ताकि सड़क और रेल द्वारा यातायात में समन्वय 
स्थापित हो और यात्रियों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त हों । परन्तु इस योजना में 
इसलिए प्रगति न हो सकी कि निजी मोटर लारियाँ चलाने वाले इस त्रिदलीय योजना 
में भाग लेने हू लिए प्रस्तुत न थे। चूंकि यातायात की दकाओं को अच्छा बनाना 
और लोगों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य था, अतएव सरकार के लिये 


चुप बैठ रहना सम्भव न था। अन्ततः सरकार ने सरकारी मोटर-लारियाँ और बसे 
चलाने का निर्णय किया ।._ * 


सड़क-यातायःत की पहली सर्विस मई, १६४७ ई० में शुरू हुई थी और चू कि 
यह प्रयोग सफल रहा, अतएवं इसी योजना का प्रसार किया गया । परिणामतः उत्तर 
प्रदेशीय सरकार की रोडवेज सर्विस में तीन्रगति से विस्तार होने लगा। सन्‌ १६४७- 
४८ ई० में इन स्विसों की संख्या केवल ३१ थी जो सन्‌ १६४८-४६ ई० में बढ़कर 
१२८ और सन्‌ १६४९-५० ई० में २३१ हो गई। चूंकि सन्‌ १६५०-५१ ई० का 
वर्ष आर्थिक संकट का वर्ष रहा, इसलिए इन सविसों की संख्या में लगभग १ दर्जन 
की ही वृद्धि हो सकी । 

इसी प्रकार यात्री-बसों की संख्या में भी वृद्धि हुई । सन्‌ १९४७-४८ ई० में ऐसी 
बसों की संख्या ५११ थी, मगर सन्‌ १६५०-५१ ई० में यह संख्या १,३०४ हो गई । 
सरकारी बसों के मार्गों में भी वृद्धि हुई है। सन्‌ १६४७-४८ ई० में यात्री-बसे ७० 
मार्गों पर चल रही थीं, किन्तु अब सन्‌ १६५०-५१ में ये बसे ४,६६४ मार्गों पर 
चल रही हैं। सन्‌ १६४८-४९ ई० में १२ करोड़ यात्रियों ने इन बसों से यात्रा की । 
सन्‌ १६५०-५१ ई० में इन यात्रियों की संख्या बढ़कर ३८ करोड़ हो गई । 


इन बसों का प्रवन्ध सुचारू एवं सक्षम ढंग पर करता था, ताकि इनका सिलसिला 
बराबर बना रहे । फलतः इनके प्राविधिक क्षेत्र का संगठन करना पड़ा । गाड़ियों को 
मरम्मत और उनके रख-रखाव के लिए कारखाने स्थापित करने पड़े । साथ ही 
गाड़ियों के ढाँचे तैयार करते और बड़ी-बड़ी मरम्मत के लिए कानपुर में केन्द्रीय- 
वर्कशाप स्थापित की गई, जिसमें शहर के अन्दर और एक शहर से दूसरे शहर 
को चलने वाली आरामदायक गाड़ियां तैयार होती हैं। आठ क्षेत्रीय कारखानों के 
अलावा गाड़ियों की दैनिक देखभाल के लिए ४० उप-क्षेत्रीय कारखाने और मरम्मत 
के केन्द्र खोले गये । केन्द्रीय व्कद्ाप की योजना में कारीगरों को ट्रनिग देते की 
व्यवस्था भी है । 


सड़क-यातायात सर्विस के राष्ट्रीयकरण के साथ ही साथ यात्रियों को आराम देने 
ग्रौर उनकी सुविधा के लिए अन्य कई बातों की ओर भी सरकार को ध्यान देना पड़ा 
और उसने जनता को ऐसी-ऐसी सुविधाएं दीं, जिन्हें यातायात सेवाओं को उपयोग में 
लाने वाले व्यक्ति जानते भी न थे। पीते के पानी की व्यवस्था की गई है और रोडवेज 
के प्रमुख स्टेशनों पर मुसाफिरखानों का प्रबन्ध भी किया जा रहा है | इसके अलावा 
महिलाओं के लिए अतिरिक्त टिकट्घर, जगह रिजर्व कराने की व्यवस्था और गाड़ियाँ 
छूटने के समय की पाबन्दी रोडवेज सविस की विद्येषताएं हैं । मेले आदि के अवसर 
पर अतिरिक्त बसों का विज्येप प्रबन्ध किया जाता है। राष्ट्रीकृत यातायात-योजना 
के प्रसार के सम्बन्ध में नागर जनता की भी उपेक्षा नही की गई हैं । सरकारी रोडवेज 
विनत वित्तीय वर्ष के अ्रन्त तक लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और बरेली में सिटी 
संत्रिस का और देहरादून, फरुखाबाद और मथुरा में उप-नगर सर्विसों का संचालन 
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कर रहा था। मेरठ, लखनऊ, कुमायू, कानपूर, बरेली और पग्रागरा क्षेत्रों में इसझी 
टैक्सियाँ भी चल रही थीं 


राष्ट्रीयकूसत यातायात को उत्तरोत्तर विशसिल करना सरशार ह नीति हे । 
फलत:ः जिन मार्गों पर सरकारी बसे नहीं चलली वहां झब्र भी निजी गाड़ियां चल रहो 
है ग्रौर उनकी संख्या में पर्याम वृद्धि हुई हैं। परद्दोंसलर कालीन ग्राथिक विक स सचा 
उत्तर प्रदेशीय सरकार की अनेक विक्रास योजनाओं को देखते हा घालायाल को 
विधायें बढ़ाने की बड़ी माँग थी। फललः इस समय यातायात की जिलती गाड़ियाँ 
चल रहीं हैं उनके देखने से पता चलता सन्‌ १६७६-४७ ई० की नजना में उनक। 
संख्या अरब प्रायः चौगुरी हो गई है । सन्‌ १६४६-४७ ई० में निजी लास्यों के मालिक 
६६० यात्रिक बसें, १,३६५ पढिलिक करियर, उ८४ प्राइवेट कैरियिर १४८ ठेके को 
गाड़ियां और ४ लाश की गाड़ियाँ चला रहे थे इनकी तलता में सन्‌ १६४०-४१ ई 
मेंय हयो की संख्या पह्लिक करियर की ४,४१३, प्राइवेट कैरियर को 
१,९०१, ठेके की ग। डियों की १०६, टेक्सियों की ३३३ और लाश की गाड़ियों की ४ 7 
गई । यह संख्या सरकारी रोडवेज की १३०४ ब्रसो, ५२० टू्ओों और ४७ टैबिसियों भौर 
सरकार के अन्य विभागों की १,६०० गाड़ियों के अलावा है | उस काल में बेघर लोगों 
को प्राय: ४०० परमिद उस गादियों के अलावः दिये गये. जो उन्‍होंने स्थानोग 
निवासियों से प्राप्त किये थे । राजनैतिक पीड़ितों को भी ६०० परमिद दिये गये । 


जहाँ तक उत्तर प्रदेशीय सरकार के यातायात विभाग के कार्यों की विलीय 
स्थिति का सम्बन्ध है. विवरणों से पता चलता है कि रोहबेज की दल जमः पृ जी 
में भी वृद्धि हुई है। यह पूजी सन्‌ १६४३-४८ ई० में 33,33,3२25 रु० थी जो सन्‌ 
१६५०-५१ ई० में बढ़कर ३.१३,६२,३५४० रूए हो गई। वसूल की गई हल प्रामया 
जो सन्‌ १६४३-४८ ई० में २६ ५७,३६६ मरू० थी, वह सन्‌ १६५०-५१ ई० में बदकर 
२.६६,८८,४६८ रु० हो गई । मोटर ब्हीकिल्स ऐक्ट और रूत्स के ग्रधीन बसूल किया 
गया घन जो सन्‌ १६४७-४८ ई० में २,७६,०४४ रु० था टेक्सेशन ऐेक्‍्ट, सन्‌ १६५०- 
५१ ई० में बढ़कर 9,०३.६६८ रु० हो गया । यु० पी० मोदर ब्हीकिल्स सन्‌ £ 
ई० और तत्मम्बन्धी नियमों के अधीन सन्‌ १६४६-४७ ई० में कल प्रात 
२३,४४,६ - ० रु० थी, जो बढ़कर सन्‌ १६४०-४१ ई० में ४५०,७६,२२१ ० हो गया ! 
प्रानायान दिए ग की जचछ पड़ताल गाखा ने मोदर दही फिश ऐक्ट और रूल्स के उच्जल हवन 
सम्बन्धी कई मामलों का पता चलाया, परिणशामतः उन लोगों के खिलाफ कानूनी 
कार्यवाही की गई, जिन्होंने ऐेक्ट और नियमों का उल्लड्डूेन क्रिया था। सन्‌ १६ ४६-४७ 
ई० में ऐसे मामलों की संख्या ६,४६७ थी और सन्‌ १६५०-४१ ई० में १०,५७४ । 
शा 


उत्तर ग्रदेशीय राष्ट्रीयक्रुत मोटर यातायात के सरकारों कमंचारा 
यातायात मन्त्री 
| 
यातायात कमिश्नर 
१ डिप्टी यातायात कमिशझनर राजमार्ग ०४ ७४95 
।* ०७. टवनीकल €८॥४703] 


३ कि , वर्कंशाप (फश्ैं०४४ 5807) 

| ४ ह ५. इन्फोर्समेण्ट [छितकिट्ल्घार गा 
पं ॥) ५». प्रबन्ध [80:975079807) 
! ४2 हर ». इमारत (छिप्रयादाएशएु5) 
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उपयुक्त प्रत्येक विभागीय उप-कमिश्नर की सहायता के लिए एक सहायक 
कमिइनर होता है। वर्कशाप विभागीय सहायक कमिह्तर की देख-रेख म॑ केन्द्रीय 
वर्कशाप कानपुर तथा स्थानिक व्कशाप कार्य करते हैं । रोडवेज विभागीय 
सहायक कमिश्नर की देख-रेख सें राज्य के सातों क्षेत्र के सात जनरल मंनेजर कार्य 
करते हैं। _ 

प्रत्येक क्षेत्र के जनरल मैनेजर के नीचे दो ट्रंफिक मेनेजर, एक सेक्रेटरी, 
अ्काउन्ट्स आफीसर तथा सर्विस मेनेजर कार्य करते हैं। ट्रंकिक मेनेजर की देख-रेख 
में एक सीनियर स्टेशन सुपल्लटिन्डेन्ट--जूनियर स्टेशन इश्बाजे--बुकिंग स्टाफ़ तथा 
ट्रफ़िक स्टाफ़ कार्य करता है। सविस मैनेजर की देख-रेख में सीनियर फ़ोरमेन तथा 
जूनियर फ़ोरमेन कार्य करते हैं । 


प्रारम्भ में यात्रियों से ६ पाई प्रतिमील लोअर क्लास के लिए तथा ६ पाई प्रति 
मील अपर क्लास के लिए भाड़ा लिया जाता था, बाद में लोञ्र क्लास का भाड़ा आ। 
पाई प्रति मील कर दिया गया । माल ढोने के लिए १२ आना प्रति मील के हिसाब से 
ठेला किराये पर किया जा सकता है। 


भारतीय राज्यों में मोटरगाड़ियों की संख्या 
भारतीय राज्यों में मोटरगाड़ियों की संख्या (१६४६) । 


प्रदेश संख्या 
(अर) राज्य 
ग्रासाम बे कम ११,०४६ 
बिहार कर नम १४,४२६ 
बम्बई ५४ ५९,३८७ 
मध्य प्रदेश ११,०४७ 
मद्रास २3६ ३४,४६२ 
उड़ीसा है ४,६८३ 
पंजाब 39,6४६ 
उत्तर प्रदेश ३६,४६१ 
पश्चिमी बंगाल ४५,४१४ 
(ब) राज्य 
हैदराबाद १३,७३६ 
जम्मू और काश्मीर .... २,१३२ 
मध्य भारत न कर ३,६८७ 
मेसूर ८,४९६ 
पेप्सू २,१८८ 
राजस्थान शा ३१,०२५ 
सोराष्ट्र 285६ तक ४,८०० 
द्रावनकोर कोचीन .... बेड ४,२८४ 
(स) राज्य 
अजमेर है १,२६४ 
भूपाल के 2 ८२५ 
विज्ञासपुर कस १७ 
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प्रदेश तम्या 
कं बह ।् ६५० 
दिल्ली न १२३६६ 
हिमाचल प्रदेश न ३५४४ 
कच सा हे ड ध््च्प 
मनीपुर हे मा ८४३ 
त्रिपुरा ल्ड्ेरे 
विन्ध्य प्रदेश 8... 2 च० 
योग शशि बे; >.६८५.६ ६२ 


(3,.86]. एेजे(8& 8 घठाह ठत 3 प्रफाउ06 जोर तितेए डए [त्ते[& 
मोटर निर्माण उद्योग (3000070ा० उछतेए४7९) 


तागरिकों की यात्रा के लिये और भारतवर्प को बहती हुई सेना के लिए मोदरों 
की अत्यन्त आवश्यकता है, इसलिर मोटर शौर लौरियां बनाने के आरखाने बसाने पे 
जितना जोर दिया जाय कम है। इसकी राष्ट्रीय महत्ता को देखते हार इस प्रशन पर 
१६३८ में राष्ट्रीय योजना समिति [पिक्राणाओ 79४78 (एफशएार्ट में विचार 
किया गया और सन्‌ 2६३६ में एक योजना स्वीकार कर ली गई। श्रीयत बालचन्द 
हीराचन्द ने इस विषय में प्रसख भाग लिया और एक ज्वाईंट स्टौक कम्पनी स्थापित 
करने का प्रस्ताव किया, जिसमें £ लाख मोटरे प्रतिवर्ष बने | सन्‌ १६४१ में भारत 
सरकार ने एक कारखाना स्थापित करने की बोजना पर विज्ञार किया, जिसमे मोदटरों 
के ६० प्रतिशत पूर्जे भारतवर्ष में ही बनाए जाएँ। जो पूजी इस उद्योग में लगाई 
जाय उस पर भारत सरकार १० वर्ष तक एक्र नियमित ब्याज को दर देने के लिए 
प्रस्तत थी, परन्त भारतवर्ष में तेयार की हुई मोटदरों को नागरिक झौर सेनिक कार्यों 
के लिए मोल ले लेने को नयार न थी रत सरकार ने कारीगर नक् देने का 
बचन नहीं दिया । हाल ही में बिडला ब्रदर्स ने हिन्दुस्थान मोटर्स लिमिटेड नाम की 
एक कम्पनी स्थापित की है । परन्त ग्रभी तक मोटर बनाने की मशीन नहीं लगी है । 
इस राष्ट्रीय उद्योग के लिए देश में कच्चे माल और मजदूरों की कमी नहीं है। 
यह आज्ञा की जाती है कि हमारी अपनी सरकार भारत में मोटर बनाने के कारखाने 
स्थापित करने में कोई कसर उठा न रखेगी और सड़क द्वारा यातायात की झ्ज्ेलना 
न की जायगी । 

मोटर निर्माण उद्योग ने गत तीन वर्षों में पर्याप्त प्रगति की है। आजकल टक 
आर कारों के विभिन्न भागों के जोइने में १३ कारखाने कार्य कर रहे हैं। इनमें से 
५ मुख्य कारखाने १० करोड़ पुजी से अपना कार्य कर रहे हैं। इस उद्योग को 
उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ गई है जैसा कि निम्नांकित तालिका से ज्ञात 
होता है :-- 


सन्‌ उत्पादन इकाइयों में 
१६४७ बज र ४9,3०० 
१६५० गा 5 ८,२४० 
कार ट्र्क योग 
१९६४६ दा ००००. है ऐ७ 4४,१२७ र(,पघ०्८ 


१९५१ (प्रथम € माह) ,... ८,५४२ 3.७११ १६,५५३ 
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इस समय भारत २०,००० कारों तथा १५,००० द्रकों का वाषिक आयात करता 
है, जिसके लिए भारत को करीब १७४ करोड़ रुपया विदेशों को देना पड़ता है । ऐसा 
अनुमान किया जाता है कि १६५४ तक भारत में करीब ४०,००० कारों तथा द्वकों 
की आवश्यकता पड़ेगी, इस हिसाब से विशेषज्ञों की धारणा है कि आगामी पाँच से 
दस साल के अन्दर भारत इस दिशा में स्वावलम्बी हो जायगा । 

(९. 62. 9386फ55, 5#00पोँते ए८ एाइ्टबपांड4त9ण 7259०7 96 ई07 ७ 
प्रचा्4ए०फालाई ० चर णाबं३९पए९५ं 7080 रेश्बत590४ 7 थंी2 5७2०, ७2 
णए्ाम्पेंढः 6 दालरटर 6०्कजणजों ० पाल 050४. ०४ ७95 ग्रपेटए०चर्देध्गा 
६६79590४ 209एज ७ 

यह प्रइन कि राष्ट्रीयकृत सड़क यातायात का प्रबन्ध एक ऐसी संस्था द्वारा हो, 
जो सरकार के अधीन रहे या पूर्ण स्वतन्त्र हो, एक विवादपूर्ण विषय है । किसी भी 
संस्था की उपयोगिता किसी निश्चित उद्देश्य पूति की सफलता पर निर्भर होती है। 
उत्तर प्रदेश की सरकार ने सड़क यःतायात की राष्ट्रीयररण की नीति को स्व्रीकार कर 
लिया है ओर अधिकांश सड़कों पर सरकारी बसों का प्रयोग होने लगा है । 
इस समय यह सम्पूर्ण यातायात, यातायात विभाग द्वारा संचालित हो रहा है। और 
यह यातायात विभाग, यातायात-मन्त्री की देख-रेख में- कार्य करता है। सरकारी 
रोडवेज का सर्वोच्च आफीसर द्वान्सपोर्ट कमिदनर कहलाता है जो सबसे उच्च प्रशासक 
तथा राज्य का सर्वोच्च यातायात अधिकारी है। यह द्वान्सपोर्ट कमिश्नर मन्त्री के 
ग्रधीन कार्य करता है। इसकी नीति मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित की जाती है। 
इसलिये यातायात सम्बन्धी निर्णय करने में काफी देर लग जाती है। बहुत से विदेशों 
में इस प्रकार के यातायात प्रबन्ध करने के लिए ४६४७६००ए ०००००:७४४०४४ की 
स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश की रोडवेज के लिए भी इसी प्रकार की संस्था की 
ग्रावश्यकता है । 

राज्य सरकारों को इस प्रकार की संस्था स्थापित करने को केन्द्रीय सरकार ने 
सन्‌ १९४८ ई० में रोड ट्वान्सपोर्ट कोरपोरेशन ऐक्ट पास कर दिया | इस ऐक्ट के 
अनुसार राज्य सरकारों को सड़क यातायात के उचित विकास के लिए शशाए४ण ५ 
07390950077 903705 स्थापित करने का अधिकार दिया गया । बम्बई, मद्रास और 
पश्चिमी बंगाल के राज्यों ने इस प्रकार के बो्ड स्थापित कर लिये हैं। ये संस्थाएं 
राजनीति से पृथक रह कर स्वतन्त्रता से राष्ट्रीय सड़क यातायात को व्यापारिक 
ग्राधार पर संचालित करेगी। थे संस्थाएँ कृषि, उद्योग, व्यायार तथा साधारग 
जनता के हितों का ध्यान रबखेंगी । 


इस प्रकार की संस्था के मेम्बर अनुभवी व्यक्ति होंगे । एक सदस्य राजस्य का 
विशेषज्ञ होगा, और रेल तथा सड़क यातायात में उच्चित समन्वय स्थापित करने के 
लिए एक सदस्य रेलवे द्वारा मनोनीत किया जायगा, एक श्रमिकों का प्रतिनिधि 
” रहेगा । कोई भी सरकार स्वयं यातायात की समस्याओं को हल करने में अपना 
पूरा ध्यात इस झोर नहीं लगा सकती। इसलिए यातायात विशेष कर राष्ट्रीय 
यातायात को नियन्तित करने के लिये एक स्वतन्त्र संस्था की आवश्यकता हैं । 
(0. 683.  छिपेंट४2 ९ एए25९णाँं छ0डांएठत 90 ४2७5982८६ ० पी& फारांत- 
हैदात02९ 2छ5पे तेल्शॉेंकफणासा(३ ए १०80५ 7 ए05 (# .ए0. 953.) 
यदि अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाय, भारत सड़क यातायात में आधुनिक देझ्षों से 
बहुत पिछड़ा हुआ है। इस देश में अच्छी कंक्रीट की सड़कें प्रायः नहीं के बराबर 
हैं। देश के विस्तार अथवा यहाँ की जनसंख्या की दृष्टि से सड़कें बहुत ही कम है, जो 
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कृछ है वे भी टटी-फुटी तथा असल्तोपजनक अवस्था में । नोचे की नालिका में भारत 
को सड़क-स्थिति अन्य देशों की तुलना में स्पष्ट की गई है :-- 


सड़कों की लम्बाई मीलों में -- 


देश प्रतिवर्ग मील क्षेत्रफल के पोछे प्रति एक लाख जनसंख्या पीछे 
जापान शक ३,०० गा ६६४ 
इपलण्ड २,००२ कब इ्६२ 
फ़ान्स 58 2 पर न ६३४ 
सं० रा० अमेरिका १.०२ हज 
जमंती ०, २६० 
इटली 4८६ २४३ 
भारत * २२ बह ० 


इसी प्रकार मोटरगाड़ियों की हृष्टि से भी हमारा देश बहते पीक्षे है जैसा कि 
निम्न तालिका से प्रकट होता है :--- 


देश प्रति लाख जनसंख्या पीछे मोटर गाड़ियों की संख्या 
सं० रा० अमेरिका रे २५८०१ 
कनाडा न १३००० 
आास्ट लिया मल £६६६६ 
न्यूजीलेण्ड १ १४०८४ 
ग्रेट ब्रिटन न प५९० 
दक्षिरी अफ्रीका हर ४००७ 
फ्रांस की ३५९३ 
लंका दे ४६७ 
भारत ६३ 


उपयुक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि हमारा देश सड़कों के सम्बन्ध में बहत पीछे 
है | वास्तव में बृटिण राज्य में गहरी सड़कों तथा बढ़े-बड़े शहरों को मिलाने वाली 
सड़कों पर ही अ्रधिक ध्यान दिया गया, ग्रामीगां सड़कों की ओर तो बिल्कुल 
उदासीनता रही, इसीलिये सड़कों का विशास इतना क्रम हुआ है। यहां सइृरों 
का योजनाबद्ध विकास तो नागपुर योजना से प्रारम्भ होता है । 

सड़कों के भावी विकास के प्रश्न पर विचार-विनिमय के लिये १६४३ ई० में 
नागपुर में भारत के विभिन्न प्रान्तों तथा राज्यों के प्रधान इंजीनियरों का एक वृहतत्‌ 
सम्मेलन हुआ, जिसमें आगामी २० वर्ष की श्रावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
सइक-नि्राशा सम्बन्धी एक योजना स्वीकृत की गई। इस बोजना के अनुसार 
इंडथ करोड़ रुपयों का व्यय करके ४ लाख मील लम्बी सड़कों के निर्माण करने का 
प्रस्ताव किया गया । इस सम्मेलन में भारत सरकार से एक्त केन्द्रीय सड़क बो्ड की 
स्थापना करने का अनुरोध किया गया, जिसका कार्य सड़क सम्बन्धी समस्याओं पर 
सरकार को सलाह देना था । 

भारत का विभाजन हो जाने से अब इस योजना में कुछ परिवर्तन हो गया है। 
अब ३७३ करोड़ रुपये के व्यय से भारत सरकार को केवल ३ लाख ११ हजार मी 
लम्बी सडक बतानी हैं। इस सम्मेलन में केन्द्रीय सड़क-शोध संस्था प्रादि स्थापित 
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करने पर भी अधिक बल दिया गया था। भारत सरकार इस योजना को पूर्ण रूप भ 
कार्यान्वत न कर सकी, फिर भी दस वर्ष के आधार पर ३०० करोड़ रुपये व्यय करके 
एक सड़क-निर्माण योजना बनाई गई, पर यह योजना भी आश्धिक कठिनाई तथा 
विशेषज्ञों के अभाव के कारण सफल न हो सकी । नागपुर योजना के अनुसार देश की 
सड़कें ४ भागों में विभाजित की गई हैं :-- 


(१) राष्ट्रीय राजमार्ग :--इनके अन्तर्गत वे सड़कें आती हैं, जो आर्थिक तथा 
सैनिक दृष्टि से विभिन्न राज्यों की राजधानियों, केन्द्रीय श्रोद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों 
और मुख्य-मुख्य बन्दरगाहों को एक दूसरे से मिलाती हैं । 

(२) प्रान्तीय राजसार्ग :--इस वर्ग में वे सड़कें सम्मिलित की जाती हैं, जो 
प्रत्येक प्रान्त में व्यापार एवं उद्योग की दृष्टि से उस देश की मुख्य सड़कें समझी 
जाती हैं । 

(३) जिल्लें की सड़कें :--इनका कार्य जिले के मुख्य नगरों को मिलाने तथा 
जिले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यातायात की सुविधा प्रदान करना है और ये 
प्रान्तीय सड़कों से मिल जाती हैं । 

(४) ग्राम्य सड़कें :-ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी-थोड़ी दूर की होती हैं, 
जो गाँवों को आपस में एक दूसरे से मिलाती हैं। इनका सम्बन्ध निकटवर्ती प्रान्तों 
की सड़कों तथा जिले की सड़कों से होता है । 

नागपुर सम्मेलन के आधार पर १६४७ ई० में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राज- 
मार्ग बनाने तथा उनको सुव्यवस्थित रखने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया | 
इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि वह किसी मार्ग को राष्ट्रीय 
राजमार्ग घोषित करने तथा उसके निर्माण में प्राथमिकता देने के लिये पूर्रा स्वतन्त्र 
है और यद्यपि इनका निर्माण-कार्य प्रान्तीय सार्वजनिक कार्य विभाग ही करेगा, परन्तु 
व्यय आदि बातों पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना आवद्यक है, और केन्द्रीय 
सरकार अपनी इच्छानुसार यदि उचित समझे तो इन सड़कों के निर्माण व देख-भाल 
करने के लिये अपना निजी विभाग भी स्थापित कर सकती है। इसी प्रकार कर 
आदि के सम्बन्ध में भी सरकार ने अपने अधिका र सुरक्षित रखे हैं । 


भारत सरकार की इस घोषणा के बाद प्रान्तीय सरकारों ने भी सड़क-निर्मारा 
के लिये. पंच वर्षीय योजनाएँ बनाई, परन्तु मुद्रा संकुचन नीति के कारण सरकार 
को व्यय में कमी करनी फ्डी। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण सम्बन्धी मशीनों तथा 
अन्य आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण सड़कों का निर्माण संतोषजनक न 
हो सका | 

भारतवर्ष की समस्त पक्‍की सड़कों की लम्बाई ६४ हजार मील हैं । ये सड़के 
७........... सब मोसमों में काम नहीं भ्रा सकती हैं, और पूरे साल सुरक्षित भी नहीं रहती हैं। 
अनेक नदियों और चर्मों के होने के कारण मद्रास, कलकत्ते वाली सड़क में हर 
जगह पुल नहीं हैं । 

दूसरी सड़कों पर भी बाढ़ के कारण रास्ते रुक जाते हैं, इसलिये दूसरी तीन 
सड़कों के भी सुधार की आवश्यकता है। सबसे अच्छी और अनेक सहायक सड़कें 
दक्षिण में हैं । इस विषय में सबसे पिछड़े हुए भाग राजपूताना, सिन्ध और पंजाब के 
कुछ हिस्से, उड़ीसा और बंगाल हैंँ। सड़कों की इस कमी के कारण स्पष्ट हैं। 
राजपूताना, सिन्ध और पंजाब में सहायक सड़क इस कारण कम हैं कि वहाँ जनसंख्या 
कम है और भूमि मस्स्थली है। बंगाल और उड़ीसा में सहायक सड़कें इस कारण 
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कम हैं कि वहाँ की नदियों और चब्मों पर प्रायः पूल नहीं हैं और ग्रतेफों पर पल 
बन ही नहीं सकते। हिमालय की पह डियों में भी सहकों की कमी है. क्योंकि वहा 
प्रच्छी सड़कें बनाना कठिन है । कच्चो सहकें काफी है, उनकी लस्‍स्बाई २ ल.ख मोल # 
ओर उनमें से कुछ पर तो सिवाय वर्षा के मोटर भी चल सकती है । यह दाने के 
साथ कहा जा सकता है कि भारत के बढ़ते हुए व्यापार और उसकी पर्याप्त 
के लिय सहके अपर्यात हैं। कृषि के रायल कमीशन के मत रसार भारतवर्ष में प्रति 
सौ वर्ग मील में केवल २० मील सड़कें हैं. और अमरोका में प्रति १०० बगं मील 
में ८० मील हैं । जो दुछ सइक॑ है भी उनकी देख-भाल भमली-भति नहीं होती । जिला 
वोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों वी सड़कों की मुख्यतः यह दशा है । जनसंख्या के बढने 
झ्ौर अ्रनाज के व्यापार के बढ़ने से उन पर झाना-जाना बहता जाता है. और 
उनकी दशा बिगड़ती जाती है। इनमें से बहुत-सी सहकें तो कच्चे रास्तों से भी 
ग्रधिक खराब हैं। जब कोई मोटर लौरी निकलती है तो १५ मिनट तक बाजी को 
आँखें खोलना दूभर हो जाता है। उडती हुई घूल केवल आँखों व फेफरों के लिये ही 
हानिकारक नहीं होती, बल्कि उसके कारगा इन बुरी सदशों पर द्घटना भी हो 
जाती है। यह सत्य है कि इन सड़कों की शोचनीय दशा का कारग उनके प्रवन्धक 
बोर्डों की हीन आर्थिक दशा है, परन्तु यह भी सत्य है कि उनका प्रबन्ध भी अत्यन्त 
दोपपूर्णग है। जो बुछ्ध थोड़ा-बह्त धन इन बोर्डों के पास होता है. उसका भी 
सदुपयोग नहीं किया जाता | बोर्ड के सदस्य अधिकतर अनपढ़ होने हैं झौर प्राय: 
जातीय आधार पर चुने जाते है। शिक्षित और कृशाग्र वृद्धि मनुष्यों को बोटे इस 
कारण नहीं मिलतीं कि वे इन जातियों के नहीं हैं, जिनता बहुमत है । ऐसे झतेक 
उदाहरण हैं कि प्ननेक बोर्डों के ग्रध्यक्ष बजट की बातों को नहीं समझते, नवे 
राष्ट्रनिर्माण की महत्ता को ही समकते हैं। सर केनथ मिचल छा डेंट्शाटाए 
शाष्क्धा) जो भारत सरकार की सड़कों द्वारा यातायात का विशनग्गाओर्नय 
((:०४7०!८०८) था, उसने यह ठीक प्रस्ताव किया था कि जिलों की सहके प्रान्तीय 
सड़क विभागों को दे दी जाये, और जिला बोर्डों ओर म्युनिसिपल बोर्डों पर उनके 
बनवाने या मरम्मत कराने का भी उत्तरदायित्व न रहे । 


समिति ने इस मामले की अच्छी तरह जाँच की और यह बतलाया कि भारतवर्ष 
में सड़कों का इतना विस्तार हो गया है कि उनका प्रबन्ध जिला बोर्डों और म्थूनिस्पल 
बोर्डों की आर्थिक शक्ति के बाहर होता जा रहा है। वह राष्ट्रीय-.हित की चीज होती 
जा रही हैं शोर इसलिये किसी अंश तक उनका भार केच्रीय मालगुजारी पर उचित 
है । सड़कों के विस्तार से केन्द्रीय सरकार की आाथिक दा, मोटर और पेट्रोल व 
रेलों द्वारा यातायात के करों की वृद्धि के द्वारा सुधरती है, इसलिये यह बहुत ज्यादा 
सिफारिश की गई कि सब मुख्य सड़कों के बनाने और उनके अ्राथिक प्रवन्ध करने का 
भार सरकार पर हो । देहात की सड़कें बनाने के लिये जिला बोर्डों की प्रान्तीय 
सरकारों को काफी आर्थिक सहायता करनी चाह्िये । यदि रेलवे विभाग भी सतापड 
सड़कों को बनाने में चन्दा दे तो और अच्छा हों, क्‍योंकि ये सड़कें रेलों के लिये उन 
स्थानों से माल लावेंगी जहाँ पर रेलें नहीं हैं। समिति ने माल पर कर लगाने के 
गतिरिक्त सड़कों का और कोई कर नहीं लगाया। समिति कर्जा लेकर नई र ड़र्क बनाने 
के पक्ष में भीन थी, क्योंकि प्रान्तों पर बहुत दिन तक इसका प्रभाव रहेगा । केवल 
वे ही सड़कें कर्जा लेकर बनाई जायें, जिनसे सूदसहित कर्जा चुकाने की झामदनी 
हो सके । सड़कों को एक दूसरे से सम्बन्धित करने के लिये नदियों पर पुल कर्जा लेकर 
बना लिये जायें, क्योंकि उनका कर्जा आंग्रधा|ंगह़ पंप सिकिय फण्ड द्वारा चुकाया जा 
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सकता है, और उनकी मरम्मत में नाम मात्र का ही खर्चा होता है। सड़क-विस्तार- 
समति की ये सब सिफारिशें एक प्रस्ताव के रूप में सर वी०एन० मित्रा द्वारा 
केन्द्रीय घारा-सभा में ११ सितम्बर १९२९ को पेश की गई । आश्थिक नियम 
(9१927०८ 8८) के द्वारा मार्च १६२६ में कमेटी की सिफारिश सान ली गई, 
आर मोटर स्प्रिट पर आयात और आबकारी का कर चार आने गेलन से बढ़ाकर 
छूह आने गेलन कर दिया गया | प्रस्ताव में यह भी था कि यह बढ़ा हुआ कर कम-से- 
कम ४५ वर्ष तक लगता रहे और एक मुश्त सहायता के रूप में सड़क-विस्तार के लिये 
दे दिया जाय और सड़क-विस्तार के हिसाब में यह रकम लगा दी जाय तथा इस 
हिसाब की रकम जो खर्च न हो वह हर साल जमा होती चली जाय । प्रस्ताव में 
लोक सम्मति के अनुसार यह भी था कि सड़कों के वास्ते एक स्थायी समिति प्रतिवर्ष 
बनाई जाय, जिसमें कि चुने हुए और केद्धीय धारा-सभा द्वारा भेजे हुए सदस्य हों, 
जो सरकार को सड़कों के सम्बन्ध में सव मामलों में राय दें। विस्तार समिति की 
सिफारिश के अनुसार समय-समय पर सड़कों के विषय में सभाएँ हों, जिनमें समस्त 
सरकारों के प्रतिनिधि हों और जिनमें सावंजनिक हितकारी विषयों पर वाद-विवाद हों । 
भारतीय सरकार ने ये सभाएँ बुलाने के लिये एक सड़कों का इंजीनियर नियुक्त किया । 


सड़क-विस्तार का हिसाव 


ऊपर लिखे हुए श्रस्ताव में फरवरी सन्‌ १६३७ में संशोधन किया गया कि पेट्रोल 
कर में से १५ प्रतिशत मुख्य बातों के लिये रखकर उसका दोष प्रान्तों और रियासतों 
में उनके पेट्रोल को खपत के अनुपात के अनुसार बाँठ दिया जाय । यह धन सड़कों 
की योजना में व्यय किया जाय परन्तु मामूली मरम्मत में खर्च न किया जाय । पहली 
अ्रक्टूवर १६३१ से पेट्रोल पर अतिरिक्त कर (सर चाजं) में से जो भाग रोड फण्ड 
को दिया जाता था वह बढ़ाकर ढाई आने गेलन कर दिया गया । मार्च सन्‌ १९४७ 
के ग्रंत तक फण्ड में लगभग २७ करोड़ रुपया आ चुका था, और लगभग ४५ करोड़ 
सुरक्षित कोष में जमा किया गया शेष २२ करोड़ रुपया प्रांतों को बाँठा गया और 
छोटे-छोटे सड़क कार्यों पर व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांत, हिसाब के अपने 
भाग में से उधार भी ले सकते थे । पेश्चगी रुपया अतिरिक्त व्यय करने के लिये दिया 
जाता है और वह उस रुपये में से काटा जा सकता है, जो उन्हें भविष्य में सड़क फण्ड 
के हिसाब में से दिया जाय । 

सड़क-अबन्धच 

प्रबन्ध की दृष्ठि से सड़क प्रायः सरकार के ही हाथ में रही हैं। सड़कों के 
निर्माण तथा उनका ठीक-ठाक रखना प्रांतीय सरकारों के हाथ में रहा है | स्थानीय 
स्वराज्य की स्थापना के बाद कुछ सड़कें जिला तथा म्युनि्सिपल बोडडों के हाथ में 
भी आ गई हैं| प्रबन्ध की दृष्टि से आजकल की सड़कें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित 


बकऋण---मी। जे रोकेती हैं | 


(१) राष्ट्रीय राजमार्ग :--इनका प्रवंध, निर्माण तथा संरक्षण केन्द्रीय सरकार 


के हाथ में है । 
(०) प्रान्तीय राजमार्ग :--इनका प्रबन्ध, निर्माण तथा संरक्षण भ्र,ब,स श्रेणी 
के राज्यों के हाथ में है । हैं 


(३) जिला सड़कें :--इनका प्रबंध, निर्माण तथा संरक्षण स्थानीय जिला बोड्डों 
के हाथ में होता है । 
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(४) नगरी सडके :--शहरों की सहकों का प्रबंध गहर की स्थानीय सस्याप्रो 
कार्पोरेशन, स्टुनिर्लीलिंटी और नोरीकाइड एरिया आदि के द्वारा होता है 

(४) आम्य सइके :--्रामीगा क्षेत्रों में शक गांव को दूसरे गाँव से मिलाने 
बाली सडक ग्राम पंचायतों के द्वारा निमित की जाती है और उन्ही 7 इाथ में उन 
प्रबन्ध तथा संरक्षण है | 


वी :--सदुछ-निर्माणा के लिये पूंजी के खोल भिन्न है, और उनका ग्रध्ययघ् 
दुष्कर है। संक्षेप में इस पू जी के निम्न खोत 
(१) पंट्रोल कर :--यह कर क्रेद्रीय सरकार ऐेक्च्र झरती है पर बड़ एक 
निश्चित योजना के अनुसार इससे होने वाली ग्राय को विभिन्न राज्यों मे सहक-निर्माना 
कार्य के लिये बाँट देती है 
(२) सोटर कर :--मोटरों पर प्रांतीय सरकारों द्वारा कर लगाया जाता है श्र 
इससे होने वाली आय को प्रांत अपने सठत-* कह । 


३) स्थानीय कर :--झहतरों में प्रयोग किये जाने ब'ले यातायान के साधनों पर 


नपुनिसिरैलिटी आदि कर लगा देती है और इस प्रकार बसंत किया गया रपय' सलाद कों 
के निर्माण पर व्यय किया जाता है। 


(४) स्थानीय संस्था, विशेषकर जिला बोई या ग्राम पंचायले अपनी साधारणा आज 
का कुछ भाग सड़क निर्माण के लिये ग्लग कर देती हैं 

(५) ऋणा :--केन्द्रीय तथा राजकीय सरजारे स्थानीय संस 7 वा सात शे धियायश 
के लिये ऋणा देती हैं । 

सितम्बर सन्‌ १६५० ई०, में मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ वा पटना में स्थित 
7020 902705 के कार्यों में समच्य स्थापित ऋरने के लिए एक एध्याएक रिए3्उ 
रिट९ 4700 [0४६घाौ६ का स्थापना का गए जिसका इद्थाटन प्रधान ग्नडफ वी दाश 
किया गया है। यह ४7870०४८ देहली-मथुरा राजमार्ग पर स्थित है। इस संस्था 
का मुख्य कार्य सड़क-निर्माणा तथा सहक-सामरी पर विभिन्न प्रकार के झ्रनुसंधान करना 
है। पलों के रूपान्तर, सड़कों की चौहडाइया, घरातल, पिभिन्न वाहनों का प्रभाव 
ग्रादि अनेक विषयों का अध्ययन करके संस्था को इस प्रकार थी सहके बनाने की 
खोज करने का कार्य सौंपा गया है जो सस्ती हों पर साथ ही साथ आधुनिक रवय- 
चालित गाड़ियों के भार को भत्री भांति सह सके । यह संस्था ददावडइ! [35700 
एात्रांइ0ए के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसे ग्रौर भी ऐसी ही संस्थाओं का संज्योग 
प्राप्त है। इस संस्था के स्थापित करने में २९.६४ लाख रुपया खर्च हा है तथा यह 
देश की ११ राष्ट्रीय नसन्थानशानाओं में आठवी है। इस संस्था का काय च॑ 
भागों में विभाजित है--प्रथम विभाग में सदस-निनगा में उपयोग किये जाने जाने 
यन्‍्त्रों के बारे में खोज-बीन होती रहती है, दूसरे तथा तीसरे विभागों में मिद॒टी 
पत्थरलथा सड़क बनाने की अन्य सामग्रियों पर अनुसंधान होता है. तथा चौथे 
विभाग में सडक -निर्मारा की नवीनतम प्रगालियों पर अन्वेषगा होता है । 

केन्द्र में सड़कों का प्रबन्ध 72875700 फैंएश579 के झन्तगत आता है। इस 

एताई7ए के दो जांशह5 है। प्रथम एि०००5 छांग्रए जो सड़क-निर्माण तथा विकाओ 
सम्बन्धी विषयों का उत्तरदायी है, तथा /797500छ७7!8 जो ग्रन्य सब बिययों के लिक 
उत्तरदायी है। रोड विद्धु का ००४5णॉध॥३ धग87८८० सर्वोच्च अधिकारों होता है 
इसके नीचे आठ उपभागों वाला सचिवालय तथा ४ विभागों बाला व्यावसायिक विभाग 
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होता है । इन विभागों में विभिन्न विषयों के विशेष अधिकारी कार्य करते हैं, जिसमें 
ग्रोजना अधिकारी मुख्य होता है। योजना अधिकारी 250॥0 शण55 एंटएथप्प्ाध्या 
को सहायता करता है, केन्द्रीय सरकार को राद्रोय राजमार्गों की योजना बनाने, बड़े- 
बड़े पुलों के स्थान नियुक्त करने ग्रादि विषयों पर परामर्श देता है । इसप्रकार एध्यध्श 
[रि०३05 ०४०70590709 राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित अनेक कार्यों के अतिरिक्त और 
भी बहुत सी समस्यायों को हल करता है। सड़कों के विकास, राज्य की सरकार को 
अपने क्षेत्रों में सड़कों के विक.स के लिए अनुदान देने, सड़कों से सम्बन्धित अनुसंधान 
कार्य करने, उनसे सम्बन्धित ऑकड़े इकट्ठु करने, मशीन प्रास करने तथा सड़कों के 
इन्जीनियरों को त्रिदेशों में प्रशिक्षण के लिए मेजने आदि विषयों पर यह संगठन उचित 
सलाह देता है। इस संगठन द्वारा छोटे इन्जीनियरों को सड़कों व पुलों के ४८७ 875 
से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने का भी प्रबन्ध किया गया है जहाँ विभिन्न राज्यों के इन्जी- 
नियर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । 
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वर्तमान योजन। के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सड़कों के लिए 
१० करोड़ रुपयों के व्यय का प्रबन्ध किया गया है। इस प्रकार की सड़कों के विकास 
के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा ६० करोड़ रुपयों की लागत वाली सड़क-विकास-यो जना 
बनाई गई है। इसमें १० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में खर्च 
करेगी, शेष द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो' में । सन्‌ १६५३ ई० तक 
२ वर्षो के अन्दर २६३ मील लम्बी नई राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण हुआ। १८०० 
मील लम्बी सड़कों की मरम्मत की गई, १९६ पुल बनवाये गये । इसके भ्रतिरिक्त ५६० 
प्रील टूटी-फूटी सड़कें ठीक की जा रही हैं, १८०० मील लम्बी सड़कों की मरम्मत 
हो रही है, तथा ४३ पुलों का निर्माण किया जारहा है। एक पंचवर्षीय राष्ट्रीय राज- 
मार्ग विस्तृत योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत १२५० मील लम्बी नई सड़कों का 
निर्माण, ६००० मील वर्तमान सड़कों की मरम्मत, तथा ७३ नवे बड़े-बड़े पुलों का 
निर्माण किया जायगा | साथ ही साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत का 
लक्ष्य--६४० मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण, ४० नये बड़े पुलों का निर्माण तथा 
२४५०० मील वर्तमान सड़कों का सुधार पूरा किया जायगा । 


सन्‌ १६५२-५३ ई० में ३७८५५ लाख रुपये सड़कों की मरम्मत पर व्यय किये 
गये थे और १६५३-५४ में ३८६ लाख रुपये के लगभग व्यय किये गये । वर्तमान 
पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २७ करोड़ रुपयों का व्यय तथा पंच वर्षीय विस्तृत योजना 
के अन्तगेत ५४ करोड़ रुपयों के व्यय करने का निरचय किया गया है। 'स' व 'द 
राज्यों में तथा सीमान्‍्त प्रदेशों में भी सड़कों के विकास पर उचित ध्यान दिया 
ब्ब्न्न्“ग रहा है। इन भागों में विस्तृत सड़क विकास योजनाएँ बनाई गई हैं। भूपाल 
दिल्‍ली, मनीपुर, त्रिपुरा, विन्ध्य प्रदेश, सिकिम आदि स्थानों पर सड़क विकास की 
झधिक विस्तुत योजनाएं स्दीकृत करली गई हैं तथा अजमेर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, 
विलासपुर तथा उत्तर-पूर्व-सीमांत एजेन्सी के भागों के लिए भी इसी प्रकार की 
बोजनाएं स्वीकृत करली गई हैं। जम्बू तथा काइमीर राज्य में बेनिहल सुरंग का 
कार्य प्रारम्भ होगया है । 
योजना समिति, यातायात, रेलवे, उत्पादन, उद्योग तथा व्यापार, खाद्य तथा कृषि, 
एबं श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक विचार समिति (5:00ए 87०८०) बनाई गई 
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है जो याताय ते की सुविधाओं के बारे में समय-समय पर उन्तित सुझाव देती रहा 
करेगी । इसी साल दिल्‍ली की मोटर यातायात सेव्रा्मे पर्यास उन्नति करने के 
किया गया है। इसमें लगभग २० लाख रुपयों के व्यय जा अनुमान है । 
हितीय पंचवर्षाव योजना में सड़कें 

देश के विभिन्न स्थानों की एथकता तथा दूनो को समाम करने और ग्रामोण 
क्षेत्र के विकास के लिए सड़कों का विस्तार करना गअत्यत आवद्यर है । सन १६३६ ४६०७ 
में सड़कों के विकास के लिए 'नागपुर योजना' इस प्रकार बी तैयार को गई थी !क 
झागामी २० वर्षो में देश के विकसित क्षेत्र का कोई भो ग्राम दिसी ने किसी राजमागे 
से ५ मील से अधिक दूर न रहे । राजनैतिक स्ववंत्नता प्र करने के पगचाह राव 
सरकार ने इस योजना की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया, टूदी-पूटी सदकों | 
मरम्मत की गई, पुल बनवाये गये है। इस काल में ग्रामोरों की सहयता से कफ 
लम्बी सड़कों का निर्माण कया गया हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 
भारत में ६७००० मील पक्की तथा १४१००० मीत कच्ची सहके थी । गो तना पाल 
में ६००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा २०००० मोल करूची गहके बनाने को सोम! 
निर्धारित की गई है| केद्रीय सरकार पी रा्रीय राजमार्ग विशस योजना के ग्रेर्/न 
६४० मील नई सड़कें, ४० बड़े पुल बनाये गये है तथा २५०० मील लम्बी सड़कों की 
मरम्मत की गई है। इस योजना के अतिरिक्त भी बहुत सी सड़कों का सधार किया 
गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नागपुर योजना का एक तिहाई लक्ष्य 
पूरा हो जाने की आशा की जाती है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क विकास के लिए काफी घनराश्ि 
व्यय की जायगी । राष्ट्रीय सड़क 5िकस योजना के अन्तर्गत, पहले तो प्रथम योजना 
में प्रारम्भ किया गया कार्य पूरा किया जायगा, इसके पदरचातु ६०० मील लम्बी 
705508 75 ठीक की जावेंगी, ६० बड़े-बड़े पुल बनाये जवेंगे, १७०० मौज 
लम्बी सड़कें ठीक की जावेंगी तथा ३७५० मील लम्बी सड़क पहने से अधिक चौड़ी 
की जावेगी, और ५०० मील लम्बी सड़कें ऊँची श्रेगी में परिवर्तित को जावेगी। 
इसके साथ ही साथ ११५० मील लम्बी झौर सहके बनाई जावेगी | विभिन्न राज्यों के 
द्वारा कुल मिलाकर ८००० से लेकर ६००० मील तक नवीन सहके बनाई जायेगी। 
राष्ट्रीय विकास तथा सामूहिक विकास क्षेत्रों में ग्रामीणों की सहायता से ग्रामोग 
सड़कों में काफी उन्नति होने की आशा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 
नागपुर योजना का दो-तिहाई लक्ष्य पूर्ण होने की आशा की जाती है । 

वास्तव में गत वर्षों में सदझ-यातायाल का काफी विकास ही है | सरकारो तथा 
व्यक्तिगत प्रयतनों द्वारा बहुत से गाँव नगरों से जोड़ दिये गये हैं । 

अधिकांश राज्य अपनी मोटर सेवा को नये क्षेत्रों में विकसित करने के लिए इच्छुक 
हैं। योजना आयोग के झनुसार मोटर-यातायात का राष्ट्रीयकरणा धीरे-घीरे ही होकत- 
चाहिए । जहाँ राज्य मोटर नही। चलाना चाहती वहाँ व्यक्तिगत लोगों को उदारता- 
पूर्ण लाइसेन्स दिये जाने चाहिए। सरकारी सड़क यातायात का प्रबन्ध ए७ए००:३६0॥5 
के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें रेल, व्यक्ति तथा राज्य तीनों भागीदार बनाये 
जावें । द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में माल-वहन का काय॑ व्यक्तियों पर ही छोड़ने 
का सुझाव रक्‍्खा गया है, रा्टरीोय४रगा की सिफारिश नहीं की गई । मोटर यातायात्र 
के विकास में बाघा न पड़ने देने के झिए ४०५४०।८ (४६०१०४ से बचाने का भी प्रयत्न 
किया जायगा । मोटर व्हीकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अन्तर्राज्य मोटर 
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बातायात पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्त करेगी जिससे इसके विकास में कोई विशेष 
बाधा न पढ़े | मोटर-यातयात के विकास के लिये योजना काल में विभिन्न राज्यों द्वरा 
लगभग ५००० मोटर बसे और चलाई जावेगी । मरम्मत करने के बहुत से कारखाने 
भी खोले जावेंगे । 
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यातायात के विभिन्न साधनों में पारस्परिक सहयोग तथा समन्वय की अत्यन्त 
आवदयकता है, क्योंकि इनकी आपसी प्रतिस्पर्धा आाथिक दृष्टि से हानिकारक होती 
है। यातायात के विभिन्न साधनों का कार्य जनता की सेवा करना होता है और 
सेवा करने वाली संस्थाओं को इस प्रकार से कार्य करता चाहिए जिससे घन व समय 
का दुरुपयोग न हो और जनता को कष्ट न हो। रेल तथा सड़क यातायात के लिए भी 
बही वात है। रेलें तथा सड़कें यातायात की सेवा इस प्रकार से प्रदान करें कि न तो 
किसी क्षेत्र में मांग से अधिक पूर्ति हो, न किसी में माँग से पूति कम हो । ऐसा न 
होना चाहिए कि क्रिसी क्षेत्र में जनता की आवश्यकताओं से अधिक यातायात के साधन 
हों जो बेकार रहें और दूसरे क्षेत्र में यातायात के साधनों के लिए जनता ब्राहि-बाहि 
बरे। यह तभी हो सकता है जब विभिन्न साधनों में पूर्ण सहयोग व समन्वय हो,। 
रेल तथा सड़क-यातायात के मध्य समन्वय का प्रश्न अब पहले से सरल हो गया है | 
पहले रेलें व्यक्तिगत कम्पनियों के द्वारा चलाई जाती थीं, तथा मोटर बस भी व्यक्ति- 
गत स्वामियों द्वारा चलाई जाती थीं, बहुत-सी सड़कें रेलवे लाइन के पास समानानन्‍्तर 
होने के कारण, रेलों से सीधी प्रतिस्पर्धा करने लगती थीं, जिसके फलस्वरूप दोनों 
के किराये इतने कम हो जाते थे कि लागत व्यय भी नहीं निकालती थीं, बाद में 
समझभोता करना पड़ता था। अब इस प्रकार की समस्‍यायें प्रायः समास-सी होगई हैं । 
सबसे प्रथम गलाघोंट प्रतिस्पर्धा ने लोगों की आँखें खोलदी हैं, उन्होंने समझ लिया है 
कि इससे यातायात-साधन-स्वरामियों की ही हानि है। द्वितीय रलें भ्रब॒ सरकार के 
द्वारा चलाई जाती हैं, सब रेलों का राष्ट्रीयररण हो गया है, जिससे रेलों की ग्रापसी 
प्रतिस्पर्धा का प्रश्न नहीं उठता । अधिकांश सड़कों पर भी राष्ट्रीयकृत मोठरों का 
झ्रावागमन प्रारम्भ होगया है, इस प्रकार दोनों साधन सरकार अथवा जनता के 
हो गये हैं । दोनों साधनों के स्वामी भ्रन्त में एकही हैं, यद्यपि रेलों का राष्ट्रीयकरण 
केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा सड़क-यातायात का राष्ट्रीयकरण राज्य सरकारों द्वारा 
किया गया है, दोनों जनता की सरकारें हैं। इस प्रकार रलों तथा सड़कों के समन्वय 
_मुं.कोई विशेष कठिनाई नहीं रही। हाँ, दोवों में क्षेत्रविभाजन होना आवश्यक है। 
जिन क्षेत्रों में रेलें अपना कार्य करती हैं वहाँ सड़कों का विकास इस प्रकार से होना 
चाहिए कि सड़कें रंलों की पूरक बनें, न कि प्रतिस्पर्धा करने वाली । नई रेलवे लाइनों 
के बनाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्‍या रेलवे लाइन के अनुसार काफी 
बरिमाणा में ४४7: मिल सकेगा। अब रेलों के स्थान पर सड़क-यातायात को ही 
लोग अधिक पसन्द करते हैं, अत: जहाँ कम यातायात की सम्भावना है वहाँ सड़कों 
का विकास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से वस्तुओं तथा यात्रियों का भी विभा- 
जन किया जा सकता है। कुछ वस्तुएँ ऐसी हो सकती हैं, जिनके बारे में यह नियम 
बना दिया जावे कि वे केवल रेल द्वारा ही स्थानान्तरित की जा सकती हैं, तथा अन्‍य 
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वस्तुएँ केवल मोटर द्वारा ही ले जायी जा सहती है, इसी प्रकार प्रशाएवाहुसर 
ऐसे नियम भी बनाये जा सकते है किथोड़ो दूर के यात्री मोदरों से हो बत्रा क्र 
सकेंगे । इन नियमों के बनाने में दो बातों को ध्यान में रखने को झावश्यक ता पडेंगी- 
(१) जनता को कोई विशेष कठिनाई न हो। (२) थे नियम यातायात वे ब्यापार में 
बाधक ते हों । वर्तमान समय में यातायात के विभिन्न साधनों द्वारा समस्वयय राज्य 
नियमों द्वारा ही लाया जा सकता है, फिर भी देख-भाल के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक 
यातायात समन्‍्वयात्मक अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए । 

इस प्रकार के समन्वय से जनता की दहडिद ” 
देना पढ़ेगा, यातायात-सेत्रा नियमित रूप से मिलने ४ 
विकास में सहायता मिलेगी । 


ऋआमा शा जायगा, भादा कम 
“४” झऔद्यागिक तथा व्यापारिक 


क्श् पि 
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किसी ने कद्दा है कि युद्ध में जीवन है, शांन्ति में मृत्यु | यह कथन ऊपर से अ्सत्य- 
सा ज्ञात होता है, क्योंदि मु वी सम्भावना बुद्धकाल में ही अधिक हो जती है. वरस्तु 
जीवन में संघर्ष समास हो. जाय तो जीवन में निष्क्रियता आ्राजाय और यही मृत्यु हे । 
गरीर में जब तक हिम्मत है तभी तक मनुष्य जीता है, ज्यों ही साहस समझ हो जाय 
मृत्यु आ जाती है। यही बाल आशिक क्षेत्र में हैं। झाथिक क्षेत्र में भी जब तक उद् 
होता रहे, आ्थिक क्रियायें सजग रहती है और आशिक उन्नति बढती जाती है। 
जहाँ यह युद्ध समाप्त हुआ, झथिक क्रियाएँ शिथिल पड़ जाती हैं और उन्नति रुक 
जाती है। आशिक क्षेत्र में युद्ध का तात्पय॑ प्रतिस्पर्धा से होता है। आविक, क्षेत्र में 
जब तक प्रतिस्पर्धा हैं, तब तक आर्थिक तत्त्र अधिक क्रियाधील रहते हैं और समाज 
की उन्नति होती रहती है। प्रतिस्पर्धा समास होने पर आशिक तत्वों को क्रियाशीदता 
नष्ट हो जाती है। उन्नति में अवरोध प्रारम्भ हो जाता है, इसके फलस्वरूप समाज 
की आ्थिक दह्मा गिर जाती है; उदाहरण के लिए एक स्थान पर दो खोमचे दाले 
हैं, तो जब तक वहाँ दोनों खोमचे वाले रहेंगे, प्रत्येक ग्राहक को अपनी ओर आ्राकपित 
करने का प्रयत्न करेगा, वस्तु अच्छी बनायगा, ठीक तोलेगा, ग्राहकों को बेठने अझ्रादि 
की सुविधा देगा, और एक दूसरे की देखा देखी, सुविधाओं में वृद्धि ही होती जायगी। 
जब तक यह प्रतिस्पर्धा न्‍्यायोचित रहेगी, दोनों को लाभ होगा। यदि दो खोमचे 
वाले के स्थान पर एक ही होता तो वह ज॑से का तेसा ही रहता । किसी प्रकार की 
उन्नति न करता, क्योंकि इसकी उसे आवश्यकता ही प्रतीत न होती । वास्तव में 

मे हक किया +ा 
आशथिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उन्नति की आधार-दिला है। यही बात रेल-सडक प्रतित्पधा 
के बारे में भी लागू होती है।यह कथन कि “रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा रेल-सेवा दी 
उन्नति का कारण बनी है और यदि, सड़कों की प्रतिस्पर्धा समास कर दी जाय तो 
केवल भारतीय ग्रामीण क्षेत्र को ही हानि नहीं होंगी वरन्‌ रेल-सेवा को उन्नति करने 
का कोई प्रलोभन नहीं रह जायगा / सत्य है । 

जब रेल-यातायात तथा सड़क-यातायात की आपस में प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो 
जाती है तो दोनों साधन यात्रियों तथा वस्तुओं को अपनी-अपनी ओर झ्राकपित करने 
का प्रयत्न करते हैं। जब तक सड़क-यातायात का प्रारम्भ नहीं होता रेल का प्राय: 


२० 
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एफाधिकार रहता है और उस क्षेत्र में केवल एक वही साधन होने के कारण रेलवे 
झपिकारी यात्रियों एवं माल भेजने वालों के साथ मनमाना वर्ताव करते हँ--भाड़ा 
झग्रधिक ले सदते हैं. समय का विद्योप ध्यान न रबखें, शीघ्र नष्ठ होने वाले 
पदर्थों को देर से पहुेचावें, यदि हानि हो जावे तो उसकी चिन्ता न करें, जनता की 
शिकायतों की ओर ध्यान न दें । उन्हें कोई विशेष सुविधाएँ न दें । चू कि एकाधिकारी 
होने के कारण अ्रध्रिक्ष भागा लिया जा सकता है, इसलिए लागत-व्यय को कम करने 
का कोई विद्येप प्रयत्त न क्रिया जाय, जिससे रेलवे की क्षमता बढ़े और उनमें कुछ 
सूधार हो सके । इसके विपरीत यदि रेलवे लाइन से प्रतिस्पर्धा करने वाली सड़क पर 
मीटर-यातायन प्रारम्भ हो जाय और मोटर वाले किराया कम कर दें, तो रेलवे 
झधिकारियों को भी अपना किराया कम करना पड़ेगा, वरना उन्हें काम कम मिलेगा, 
हानि अधिक दिलों तक सही नहीं जा सकती, किराया कम होने के कारण आमदनी 
कम हो जायगी तो लागत व्यय कम करने के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा, कार्य-प्रगात्री 
में मघार तथा मिलव्यग्रिता करनी पड़ेगी तथा रेलों की कार्य-क्रमता अपने आप बढ़ 
जायगी । इसी प्रकार यदि मोटर सर्विस द्वारा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ आसानी से 
थोड़े समय में भेजी जा सकती हैं तो इस प्रकार की वस्तुएं मोटरों द्वारा ही भेजी 
जाने लगेंगी, रेलवे-लाइन को द्वानि होगी, अतः कम्पनी को इस वात का भी प्रयत्न 
करना पड़ेगा कि रेल-द्वारा भी वस्तुएं गीघ्रतापूर्वक भेजी जा सके। इस प्रकार इस 
दिशा में भी प्रतिस्पर्धा के कारण ही रेलों को अपना सुधार करना पड़ेगा । मान 
लीजिये मोटर सर्विस यात्रियों को अधिक सुविधा देने लगें, माल को अधिक सावधानी 
से भेजने लगे, टूट-फूट का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने लगे तो रेल को भी यह सब 
करना पड़ेगा। इस प्रकार सड़क-यातायात की प्रतिस्पर्धा के कारण रेलों को अपना 
ग्रस्तित्व बनाये रखने के लिये उन्हें अपने में सुधार करना पड़ता है । रेल-निर्माण में 
इतनी अधिक पूंजी लग जाती है कि यह बेकार नहीं की जा सकती, इसलिये रेल- 
अधिकारियों के सामने केवल एक ही उपाय रह जाता है कि वह अपना लागत-व्यय 
कम कर, रेलों की कार्य-क्षमता बढ़ावें, और यात्रियों एवं व्यापारियों को. श्रधिकाधिक 
सुविधायें प्रदान करें, जिससे उन्हें पूरा कार्य मिलता रहे, अत: यह सिद्ध है कि सड़क 
ग्रातायात, रेलों में सुधार का कारण होता है। 


इसी तरह से कथन का दूसरा भाग भी सत्य है। यदि सड़कों के प्रति स्पर्धा 
रोकदी जाय तो केवल ग्रामीण भारत को हीं हानि नहीं होगी, वरन्‌ रेलों को सुधार 
के लिए कोई प्रलोभमन नहीं रह जायगा। सड़कों को यदि विकसित न होने दिया 
जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में बातायात का कोई आधुनिक साधन नहीं रह जाता । इस- 
लिए इन क्षेत्रों का आधथिक विकास भी भली भाँति नहीं हो सकता, अतः इन क्षेत्र- 
निवासियों का जीवन-स्तर सदेव नीचा ही रहेगा और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र को 
_हानि होगी, और खझाब-द्वी-टाथ एकाधिकार प्रास होने के कारण रेलवे कम्पनियाँ 
किसी प्रकार का सुधार करने में लापर्वाह हो जायँगीं, क्योंकि यहाँ यतायात का दूसरा 
साधन न होने के कारण (एथगि० अपने हाथ से निकल जाने की कोई सम्भावना 
नहीं है, अतः रेलवेन्पातायात में किसी प्रकार की उन्नति या किसी प्रकार का 
सुधार न हो सकेगा । 
युद्धोंत्तकाल में सरकार ने यह निएचय कर लिया कि प्रतिस्पर्धा लाभदायक होते 
हुए भी, इस प्रतिस्पर्धा को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, वरना रेलवें कंपनियों 
को बहुत हानि उठानी पड़ेगी, श्रतः सड़क-यातायात का राष्ट्रीकरण करने का 
विचार किया गया तथा शन्‌ १६४८ ई० में केन्द्रीय सरकार ने 7030 ६78080077 008- 
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एणशबाएा 2८, पास किया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य की सारगफर बी! झपने-प्राने 
राज्य में सहक-यात;यात के राष्ट्रीयकरगा करते का झधिकार दिया गया | एक बिदली 
योजना बनाई गई, जिसके अनुसार भारतीय रेले प्रान्तीय सरकारे तथा मोदरों 
के मालिक मिलकर सम्मिलित दायित्व में संउक्त पूजों वाली कम्पती बनाये । तीतो 
संस्थाएँ एक निश्चित गशनगात में प्‌ जी तगावेगी ग्रौर उसी प्रनप न में लाभ का विनत- 
रण होगा । गोदर-मालिदः ने इस योजना को नहीं मत. फलम्वम्प प्रस्त में राज्य 
की सरकारों को सोटर-यालाबा[न अपने ही हाथ में लेना पा | सत्र से प्रधम उत्तर 
प्रदेश ने राज्य मोटर-सेवा १६४७ ई० में प्रारम्भ की उसझे बाद ग्रौर भी राज्य की 
सरकारों ने इस ओर कदम उठाया । 

मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में संयुक्त पमुजा वाली कम्मनियां सरकार मोदरो हा 
संचालन करती है । दिल्‍ली, बम्बई तथा श्र उप में उसका एचनय जब लिए 
ग्रधिकारियों और कच्छ में अवेधानिक अधिकारियों वे हाथ में / । ग्रे, विशाए 
मद्रास, पंजाव, उत्तर प्रदेश, पं> बंगाल, हैदराबाद, मप्र भगत, मगर शाजिम्धान 


ओर है! काइ्मीर, सोचा, ट्रावल्कार ये बचाने टि पा हा मताधूर मे म्ाण+! 
का संचालन और प्रबन्ध एक सरकारी विभाग का उत्तरद प्रि्व है| प्रोज्नना प्रयोग 


के आग्रह पर सभी राज्यों में सरकारी मोटर हफइनआाएए ४ चने के शिमिन निगमों 
( ०0790727075) द्वारा प्रवन्ध करने का सिद्धान्न मसल शिया गया है प्रौर ६०७५ 
वुएगब00०० ९८0790ए2४70०7 4०, 7950 को घीर-घीरे सभी राज्यों में लग करने 
का प्रयत्त किया जारहा है | वम्बई, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पदशेसा रज्यों 
के सरकारी मोटर-व्यवसःय में रेलों ने भी कुछ पूजी लगा रक्वी है । 

(१. 76. 09६ छिछ फ2 उपैरशबपॉब्टुटड खाते तीउडतेस्वगरडछु65$ छा र6 
8$$प्ागफ़ॉत्प 6 7050 ए०च्टएड फछए घी& इ्शॉजिवएड बातें पीट पा 0४573 
(७०ए९एफरापउथगा$ 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारतवर्ष में रोदर-दालतायान का प्रारम्भ 


है2. 


कक है 


दल 
प्र 


कुछ ही दिनों बाद यह रेल-यातायात से पनिस्पर्धा करने लगा । उसके पहले रल वे 
सड़क-यातायात की प्रनिस्पर्पषा का प्रहघन ही नहीं था | इयोंकि लब तक संरइज्यान यत 
का विकास ग्च्छी प्रकार न हो पाया था; परचल यद्ध के गइचात दशा विवरन हा 


गई। तब तक सड़कें भी काफी बन चुकी थीं और युद्ध में काम करने थ लो बढ़ 
सी मोटर गाडियाँ व ट्क जनता के उपबोग हेल अधिताशिक संख्या में प्र को । 
इसलिये जहाँ-जहाँ मोटर-यात,यात प्रारम्भ हुआ वहाँ रेलबे को इनकी जड़ी प्ररिरण 
का सामता करना पड़ा। १६३० तक परिख्यिति बनी रही | बन भी महक 
गेलवे-पा इन के समानान्तर एक दसने स्थान को मिलाती है। इस शित रेखा गले 
लाइनों को पअ्रश्निक प्रतिस्पर्धा का सामता करना पड़ा । १६३७ वी ज्याप रि रर्श 
ने रेलों पर शौर भी बुरा प्रभाव डाला। हू फिके का परिसागा बहुत बम हे रपा । 
इसका प्रभाव शदश-यातार7 5४ पर बहुत कम पढड़ा। मोटर-सेवा प्रारश्मिक देशा «| 
अधिक स्वतन्त्रता के साथ होती थी। उनका योई समय नहीं शा। यत्रियों शा 
संख्या का भी विद्येप नियत्बग ने था और मोदरे उसी समय चलती थी जबकि उन्हें 
अच्छे लाभ की आया होती थी । परन्तु रेलों के सम्बन्ध में यह बात नहों हो सकती 
थी । उनका संचालन तो निश्चित ही थ ट्रैफिक पूरा हो या कम | दस काल में 
मोटर-परार ये में बने: बने: एक प्रकार का संगठन हो गया था । इसके फलस्प्ररय 
रेल व सडऊ-यातायात में प्र तिस्पर्धात्मक भावनाएं बहुत बढ़ गई । इसी प्रतिस्पर्धा 
को रोकने के लिए तथा और भी समस्यात्रों के हल करने को सरकार द्वारा एक 
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कमेटी नियुक्त की गई । इस कमेटी ने निश्चित रूप से यह सिफारिश की है कि रेलवे 
कसानियों को साख्क-पातायालत भी अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। यही नहीं वरन्‌ 
रेलों को साह-पातायात के विकास करने में काफी पुजी भी लगानी चाहिए और 
डेकेदारी प्रथा पर सहक-दातायात का संचालन भी रेलों द्वारा ही होना चाहिए। 
रेलवे-कम्पनियों को हारी दै फिक प्राप्ति हेतु यह आवश्यक हैं कि वह स्वयं को 
शक्तिशाली बनावें और सड़क-यातायात के विकास करने को विशेष सुविधाएं दें । 
कमेटी ने इस बात पर बहुत बल दिया कि रेलवे प्रबन्ध व सडक-यातायात में अधिक 
घनिष्ठता होनी चाहिये । रु 

विदेशों में रेलवे द्वारा सड़क-यातायात पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण किया जा चुका 
है। दक्षिणी अफ्रीका में सरकारी रेलों को इसका पूर्ण अधिकार है कि वह सड़क- 
यातायात को स्वयं संचालित करे या व्यक्तिगत कम्पनी से समझौता करके उनमें भाग 
ले | यद्यपि इस समय तक सड़क और रेल-यातायात में काफी घनिष्ठता हो गई है 
और दोनों में सहयोग भावना भी प्रवल पड़ती चली आ रही है, फिर भी इसके 
लिए यह आवश्यक है कि बृठिश रेलों की भाँति भारतीय रेलें भी सड़क यातायात 
को अपना ही समझें । यदि बुटिक् रेलवे को सड़कबयातायात के साथ अपनी 
ग्राववयकतानुसार सम्बन्ध स्थापित करने का अधिक्रार न होता तो इन दोनों में 
समन्वय इस प्रकार नहीं हो सकता जैसा कि हो गया है। विदेशों के अनुभव के 
ग्राधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि भारतीय रेलें भी मोटर-यातायात की 
सँमाल स्वयं करने लगे तो जनता की अनेक शिकायतें दूर हो जायेँ। यदि किन्हीं 
क्षेत्रों में रेलें सड़क-यातायात अपने अधिकार में ले लें और उस पर सुगम शी घ्रगामी 
तथा सुविधाजनक मोटर-सेवा जनता को प्रदान करने लगें तो अन्य क्षेत्रों में व्यक्तिगत 
मोटर-मालिकों को अपनी मोटर-सेवा को सुधारने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। 
इसके अतिरिक्त रेलों द्वारा मोटर-यातायात संचालन करने से रेलों की आय भी बढ़ 
जायगी । नये क्षेत्रों में लोगों को यातायात की सुविधा मिलने लगेगी और यात्रियों 
व व्यापारियों को दोनों प्रकार के यातायात में बहुत तरह से आराम मिलने लगेगा । 


रेलवे द्वारा मोटर-यातायात के संचालन में केवल लाभ ही लाभ नहीं हैं। उससे 
कुछ हानियों की भी सँभावना है। स्व॑ प्रथम इस प्रकार से यातायात में व्यक्तिगत 
यातायात-सेवाओ्रों का अश्रभाव हो जायगा और यातायात-द्षेत्र में रेलों का ही एक 
छत्र राज्य हो जायगा । इसका अन्त में व्यापारियों और जनता के हितों पर बुरा 
प्रभाव पड़ सकता है। और यदि रेलों ने समानान्तर सड़कों पर जाने वाली मोटर- 
यातायात को अपने संचालन में लिया तो उन्हें स्वयं ही अपने हाथों प्रतिस्पर्धा सहनी 
पड़ेगी । रेलों को स्वयं अपने विकास हेतु बहुत-सी पूजी की आवश्यता है, यदि 
सेड़कनयातयात के विकास का भार भी रेलों पर झा जाय तो रेलों के विकास में 
हे बाघा पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण यातायात-स्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों 
"| एकाधिकार हो जाने से रेलवे मेन्स फेडरेशन का संगठन काफी मजबूत होने पर 
अपनी उचित व अनुचित माँगों के लिये रेल ध्घिकारियों पर दबाव डाल सकता है । 
यातायात विभाग का विस्तृत क्षेत्र हो जाने से उसकी कार्य-क्षमता में भी कमी झा 
सकती है झोर व्यक्तिगत मोटर-यातायात के समास्त हो जाने से मोटर मालिकों में रेलवे 
के प्रति असन्तोष हो सकता है। 


वास्तव में वस्तुस्थिति के अनुसार रेलवे द्वारा सड़क-यातायात का सञ्वालन अब 
कोई महत्वपूर्ण प्रदन नहीं रह गया है। यातायात में राष्ट्रीयररण की प्रवृत्ति ने रेलों 
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को केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति बना दिया है और सका यातायात ग्रपिकांश में 
ज्य-सरकाओं द्वारा अपनाली गई हैं। अतः मोटर यानाथाल के विकास का भार 
ज्य-सरकारों पर आगया है। राज्य-सरकार बपनी आप में वृद्धि कोने के आारगा 
मोटर-यातायात को ज्ञीघ्र-से-शीघ्र और अधिक-से-प्रधिक विस्तृत क्षेत्र में विकसित 
करने का प्रयत्न कर रही हैं। और साप-ह-मा८ स्वक्तिगिन मोदर सझखालन के जो 
दोष होते हैं वे अपने आप समाप्त होते अले जा रहें है और जहा-जहां 
ग्रब भी मोटर व्यक्तिगतरूप से चलाई जानी है वह -वहाँ उन लोगों को थी मोदर-्लेवा 
का स्तर ऊचा उठाने व जनता को ऋदिक सहबिद्दाए देने के लिए बाध्य होना पहला 
है। क्म-से-कम इसी डर से कि कहीं राज्य-द्वारा उस क्षेत्र भें कभी मोटर बातायथाल 
प्रारम्भ न हो जाये। अतः वर्तमान समय में सी परिस्थिति हो गई है कि रहने तो 
केन्द्रीय सरकार के अधीन होकर अपना विकास स्वयं करें और सहक-बनायात के 
विकास राज्य सरकारों दारा यथेष्ट रूप से होता रहे और यदि आवश्यक्ष समझा 
जाय तो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत संस्थाप्रों को सोटह-दात प्र का विक्ञास करने 
दिया जाय । सड़के निर्माण करने का कार्य तो हर दशा में राज्य सरकारों झा ही 
उत्तरदायित्व रहेगा । इस प्रकार यातायात की सुतिधाश प्रदात करने के लिए यह 
आवश्यक है कि यातायात के विभिन्न साधनों में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्दों न होते 
पाये, और एक ही क्षेत्र में दोनों प्रकार की यातायात सुदिषायों का इस प्रकार 
विकास न हो कि दोनों को हानि पहुँचे । वास्तव में केंद्रीय राव एल वकिद्ञाण र0ज्य- 
यातायात-विभाग, तथा व्यक्तिगत संस्थाओं के मध्य पूर्ण समन्वय स्थापिन करने के 


| 


| 


नाओं को ध्यान में रखते हुए यातायात का विकास करें। इस से प्रतिस्पर्दा बने का 
कोई अवसर नहीं रहेगा झीर न जनता की घनराशि का दुरुपयोग ही हो सक्रेगा । 
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१६२९ में जब सड़क-कोष का निर्माण हुआ तो उसके पूर्व प्रान्तीय सबकोंका 
व्यय प्रांत की साधारण आय से तथा स्थानीय मसंस्थाग्रों की सहकों का ब्यप्र उनकी 
साधारण आय से दिया जाता था। उपयुक्त कोय की स्थापना का उद्देश्य था उनके 
कार्य में सहयोग देना, जिससे नवीन सड़कों का निर्माण हो सके। बिल दुर्भाग्यवश 
उसके पदचा[त्‌ के १० वर्ष व्यापारिक मंदी के थे, अस्तु प्रान्‍्तों और स्थानीय संस्थाओं 
को धताभाव का सामना करना पड़ा । इससे वे अपनी साधारण आय में से जितना 
व्यय पहले कर सकते थे अब उतना भी व्यय करने में असमर्थ रहे । इसका परिशाम 
यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार की सहायता पाने पर भी वे अधिक सड़कों का निर्मागा 
नहीं कर सके | १६२८-२४ में गवरनेरी प्रान्तों में ६४३८० हजार मरपया सहकों पर 
व्यय हुआ, किन्तु १६३८-३६ में यह रकम घट कर ६०२१० ज़जार रूपया हरी ग्स् 
गई। अस्त, अब भारत सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि सड़क-कोप में से 
राज्य को मिलने वाले रुपये का २५ प्रतिशत सहायक सड़कों ६ ४ ९८सें८ः 70205 | 
प्र खर्च किया जा सकता है. कित्तु जो सड़क रेलों के सुकाबले में प्रतिस्पर्दा करती 
हैं उन पर भी अपने हिस्से के २५०, से अधिक रुपया राज्य की सरकारें खर्च 
नहीं कर सकतीं। धताभाव के कारण सड़कों का पूर्र विकास नहीं हो सका। 
हमारे देश में सड़कों का विक्रास कितना धीसा हुआ है इसका अनुमान इसी से 
लग जाता है कि १६००-४५ तक ४५ वर्षों में हमने जितती मील लम्बी सड़के बनाई 
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प्दनी मी सड़क संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल १३ वर्ष में ही बना ली थीं। 
१६०० में झंगरेजी भारत में १,३६,००० मील लम्बी सड़कें थीं। १६४४ में यह 
लम्बाई बढ़ कर २ ३६,५३५ मील हो गई--अर्थात्‌ ४५ वर्षों में भारत में केवल 
६०,५३४ मील लम्बी सडक ही बनाई गई । यदि हम केवल पक्की सड़कों को ही लें 
तो सन्‌ १६०० में सब सड़कों की लम्बाई ४७,००० मील थी, वह १६४५ में 95,६६० 
मील हो गई अर्थात्‌ ४४ वर्षो में केरल ३१,६६० मील लम्बी ही पक्की सड़कें भारत 
में बन सकी । सड़कों पर जो खर्च होता रहा है उससे भी इस धीमें विकास का पता 
लगता है | सड़क कोष बनने केववाद सड़कों पर होने वाला कुछ खर्च द्वितीय महायुद्ध 
तक बढ़ने की अपेक्षा उल्ठा कम ही हुझा, क्योंकि प्रान्तों और राज्यों ने अपनी आय 
में से सड़कों पर कम खर्च किया, यधपि इन वर्षो में मोटर-यात्ायात पर लगने वाले 
करों में बहुत श्रधिक वृद्धि हुई । 


संक्षेप में १९३६ तक सड़क-कोप द्वारा दी गई आधथिक सहायता से सड़कों के 
निर्माण में इस प्रकार प्रगति हुई-केन्द्रीय शासित और प्रान्तीय क्षेत्रों में २५३ लाख 
रुपयों की लागत से ३८२ नए पुलों का निर्माण किया गया और ४२ लाख रुपये 
विद्यमान पुलों की मरम्मत तथा विकास में व्यय हुआ। १२३० मील लम्बी 
कंक्नीट की सइके और १५०० मील लम्बी सभी सौसम में व्यवहुत की जाने योग्य 
सहके बनीं । 

इस कमेटी ने १६२८ में अपनी विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की । 
कमेटी ने इस बात पर अधिक जोर दिया कि देश की सर्वाज्धभीण उन्नति के लिए 
सड़कों के विकास की परमावश्यकता है। इस आवश्यकता के तीन सूलभूत कारण 
बताये गए-- (१) गाँवों की कृषि पैदावार के शहरों या मण्डियों तक लाने (२) ग्रामीरण 
जनता की सामाजिक और. सांस्कृतिक प्रगति तथा (३) रेल-मार्गो की उन्नति में 
सहायता देने के लिए सड़कों में विस्तार होना झ्रावश्यक समझा गया | कमेटी ने 
यह प्रस्ताव रखा कि देश की सर्वाज्भीण उन्नति को ध्यान में रखते हुए सड़कें बनाने 
की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की ही होनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर चलने वाली 
मोटरों तथा अ्रत्य सवारियों द्वारा जो कर वसूल किया जाता है वह सत्र केद्धीय 
सरकार के सामान्य वित्तविभाग में जमा हो जाता है भअस्तु केद्वरीय सरकार प्रमुख 
सड़कों का बनाना अपने हाथ में ले और स्थानीय तथा प्रांतीय सरकारों को इस आशिक 
बोर से मुक्त करें । कमेटी का यह भी सुझाव था कि रेलें भी सड़कों के निर्माण- 
कार्य में आथिक सहायता दें, क्योंकि उनकी झ्राय का एक बहुत बड़ा भाग सड़कों द्वारा 
डढोये गए सामान के जरिये ही होला है, किन्तु कमीशन ने इस बात का विरोध किया 
कि सड़कों के निर्माण के लिए ऋण न लिया जाय, क्योंकि इससे अन्य आवश्यक 
बोजनाओं के धनाभाव के कारण प्रा होने में बाधा पड़ सकती है। सड़कों के निर्माण 
काये में सहायता देने के लिए कमेंटी ने पेट्टोल कर में २ आने ( ४ आ० से ६ आ० ) 
प्रति गैलन वृद्धि करने की सिफारिश की । 


प्रमिति के सुझावों पर विचार करके केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ 
प्रस्ताव पास किए , जिसके अनुसार मोटर स्प्रिट पर मार्च १६२६ से कर लगाया गया 
और इस प्रकार बढ़ी हुई आय को सड़कों के निर्माण पर व्यय करने के लिए एक 
पृथक कोष केन्द्रीय सड़क विकास कोष ( एद्थाइवं रि०्वत 06फए४0एप्राध्या 7एछ४50 ) 
में जमा करने का निश्चय छ । इस कोप में से भिन्न-भिन्न प्रान्तों को सडक-निर्माणश 
के लिए उसी अनुपात में बन प्रसत होता है जिस अनुपात में उनमें पैट्रोल का 
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उपभोग होता है। इस कोय में से केवल १५७ घन एक केन्द्रीय संरक्षित कोष 
| (श्ताओं रिश्वटाएप्र८ स्िपाये ) में इस पद देय से इकदा किया जाता है कि उससे 
विकास कोय के शासन तथा टेकनीकल झनसस्शन सम्बन्धी कार्यों का ख्ें जल सके | 
हुस फाइ में ३१ मार्च, १६४७ तक २७०३ करोद्द रप्या एकत्रित हो चुका या 
( प्रति वर्ष १३ करोड़ रुपया इस कोष से जमा किया जाता रहा है । इसमें से ५०६ 
करोड़ रुपया तो संरक्षित कोप में रखा गया और शेष ३२३४ करोड रुपया राज्यों में 
बांटने के लिए उपलब्ध हुआ । इस घन में से १८ ५ करोड़ रूपया ३१ मार्च १६४७ 
तक वास्तव में बांदा जा चुका था ! के 
सड़क-विकास के लिए अधिक धन राशि प्रात करने के सुभाव :-- 


(१) राजमार्गों के आस पास की भूमि तथा वहाँ बे भवनों का मूल्य बढ़ जाता 
है, झतः इन पर अतिरिक्त कर लगाया जाना चाहिए । 

(२) ऋणा लेना चाहिए और ऐसे ऋण के भुगतान के लिए सड़क विकास-चुड्ढी 
लगाई जा सकती है । 

(३) स्थानी स्वराज्य संस्थाएँ तथा ग्राम पञ्चायतों को अपनी सीमाओं के 
प्रस्तर्गत सड़क-विकास के लिए सक्रिय प्रयत्त करना चाहिए । 

(४) भूमिदान, श्रमदान, तथा सम्पत्तिदान आदि झानदोलनों का उपयोग सदक- 
निर्माण तथा मरम्मत के लिए किया जाना चौीति 

(५) सदुक विकास के लिये दिया गया बने बदि निदिचन अ्रवधि तक खर्च न 
हो सके तो वह आगामी वर्ष के लिए नियत कर दिया जाना चाहिए । 

(६) राष्ट्रीयकृत सड़क यातायात से प्रास आय सड़कों के विकास पर ही व्यय 
होनी चाहिए । 
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इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने की 
कला ने अच्छी उन्नति कर ली थी । 'मुक्त कल्पतरु' नामक ग्रन्थ में (जो ग्यारहवीं 
शती में लिखा गया था) २७ भिन्न प्रकार के जह।जों के बनाने का वर्णन है । इनमें 
महासागर में यात्रा के योग्य बड़े-से-बड़े जहाज की लम्बाई २७ ये फुट, चौड़ाई ३६ फूट, 
और ऊँचाई २७ फुट बतनाई गई है। आजकल की शब्दावली में उसे २.३०० हेंडस्वेट 
टन का जहाज कहेंगे। अर्यात्‌ वह आजकल के उन जहाजों के बरावर होगा जिनमें 
माल, कोयला, पानी इत्यादि सब मिलाकर २,३०० टन का बॉक ले जाया जा सकता 


रे 


082 &0 &?795804<0प98 ए0 7फए्&४57?0 था 


है । तेरहवीं शती में इटली के प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो ने ऐसे बड़े-बड़े जहाज देखे 
थे, जिनके पार्र्व में १० नावें लठकी हुई थीं और उन्हें पाती पर उतारने और फिर 
जहाज पर ऊपर खींच लेने के लिये रस्सियों आदि का पूरा प्रबन्ध था। उनमें मुख्य 
इक ( जहाज की पायेतर ) के नीचे ६० कैबिन ( रहने की कोठरियाँ ) होती थीं । 
उनमें ४ मस्तूल होते थे, और एक-एक जहाज में नीचे एक दूसरे से भ्रलग १४ ऐसे 
खन या विभाग बनाये गये थे जिनमें पानी नहीं घुस सकता था। उस युग में इस 
प्रकार के जहाज बना लेने से केवल यही प्रमारितत नहीं होता कि तत्कालीन भारत 
में जहाज बनाने की विद्या ने चरम उन्नति कर ली थी, प्रत्युत इससे यह भी मालूम 
होता है कि भारत के कारीगर और जहाज बनाने वाले अपनी कला में अत्यन्त निपुण 
थे। अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी भारत के बने हुए जहाजों की उच्चश्रेणी 
की कारीगरी और मजबूती देखकर, यहाँ जहाज बनाने के कई कारखाने खोले, जो 
१८४० तक काम करते रहे, किन्तु जब जहाज को भाषकी शक्ति से चलाया जाने लगा, 
और लकड़ी की जगह लोहें के जहाज बनने लगे, तब जहाज बनाने की कला में एक 
नई क्रान्ति हुई। भारत के जहाजी कारीगर उस क्रान्ति के सामने ठहर न सके । 
पाल से चलने वाले लकड़ी के जहाजों का युग समास हो गया, श्रौर उसके साथ ही 
भारत का जहाज बताने का उद्योग भी नष्ट हो गया । 

यद्यपि भारत में बहुत दिनों से कुछ ऐसे कारखाने चल रहे हैं, जो जहाजों की 
मरम्मत करते हैं और बड़ी नावें भी बना लेते हैं, तथापि आधुनिक जहाज बचाने 
के उद्योग का श्रीगणेश विजगापट्टम के जहाजी कारखाने की स्थापना के साथ हुआ । 
इसकी योजना एक भारतीय जहाजी कम्पनी ने, जिसका नाग सिंधिया स्टीम नेवीगेशन 
कम्पनी हैं, तैयार की थी। इस कारखाने की नींव १६४१ में पड़ी, १६४६ में इसने 
जहाज बताने का काम आरम्भ किया और १४ मार्च १६४८ को प्रधान मंत्री ने 
इसके बनाये पहले जहाज को ससुद्र में उतारा। इस जहाज का नाम जल-उपा था 
झ्और यह ८,००० टन का था। किन्तु सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के पास इतना 
धन नहीं था कि वह इस कारखाने को ठीक ढंग से चला सक्रे। देश के हित की 
देड्टि से जहाज बनाने का उद्योग अत्यन्त महत्व का है। इसलिये भारत सरकार ने 
इस कम्पनी के अधिकांश हिस्से खरीद कर उसको अपने नियन्त्रर में ले लिया और 
एक नई कम्पनी बना दी | इस नई कम्पनी का नाम हिन्दुस्थ।न शिप याड्ड लिमिटेड है. 
झ्और इसने पहली मार्च १६५५ से कारखाने का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है । 


इस कारखाने में अभी तीन गोदियाँ ( बर्थंस ) हैं, और थे अधिक-से-अधिक 
१५,००० हंडरवेट टन के आझ्राकार तक के जहाज बना सकती हैं । कारखाने के विकास 
की योजना बन गई है और पिछले दो वर्षों से एक नई बड़ी और एक छोटी गोदी 
बन चुकी हैं । जहाजों की तरणी ( हल ) अनाने वाले विभाग, मशीन-विभाग तथा 
ग्रन्य भागों का विस्त।र किया जा रहा है, जिससे अधिक काम किया जा सके । 
इतमे बड़े कारखाने में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने और उसे उतारने 
तथा चढ़ाने के लिये भी अधिकाधिक उत्तम प्रबन्ध किया जा रहा है । एक पूर्व निर्माण 
विभाग भी बनाया जा रहा है, जिसमें कि कारखाने के भीतर पच्चीस-पच्चीस, तीस- 
तीस टन के टुकड़े ब॒ना-बना कर गोदियों पर भेजे जा सकेंगे, और जहाज की तरणी 
जल्दी तैयार हो सकेगी | इस प्रकार के इतने बड़े कारखाने को ठीक तरह से चलाने 
के लिये, उच्च प्रशिक्षण प्रात इंजीनियरों और शिल्पियों की आवश्यकता होती है । 
उन्नीस व्यक्तियों को इंग्लेड भेजकर उन्हें जहाज बनाने की विद्या के भिन्न-भिन्न अंगों 
का प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है । फ्रांस की जहाज बनाने वाली एक प्रसिद्ध और 
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पुरानी कम्पनी ( एटालिये श्ान्तिये दिलालो श्रार ) को टेकनिकल निर््न का काम 
साँंपा गया है। इसी कम्पनी ने इस कारखाने के भावी विकास की घोजना बताई है । 
इस कम्पनी के भेजे हमे विशेषज्ञों को छोड़ कर इस कारखाने में काम झरने वाने 
सभी अफसर और कर्मचारी भारतीय ही हैं। कारखाने की शोर से नौ दस्जीफिएनों 
को उच्च प्रशिक्षण के लिये फ्रांस भेजा गया है। इस कारख ने में ग्रद नक १२ जराज 
बन चुके हैं । १२ जहानों में प्रत्येक का आशार ८,००० इंडरवेट इन था, ग्रौर एक 
का आकार ७,००० हंडरवेट टन था। यह पिछना जहाज ग्राघुनिक ढंग का है ग्रौर 
डीजल इन्जनों द्वारा चलाया जाता है। इस समय *दस जहाज झौर बन रहे है । 
कारखाने के बनाये जहाजों के काम की सभी जानकारों ने प्रशंसा की है । इस कार- 
स्नाने में जो जहाज बवाये जाते हैं वे लायड के निरीक्षणा में उसके सर्वोच्च ओशी के 
अनुसार तेयार किए जाते हैं। विकास की योजना के सम्पूर्गा हो जाने पर यह 
कारख/ना ५०,००० हुंडरवेट टन के लगभग जहाज बनाते के योग्य हो जायगा। 
वास्तव में इस उद्योग में जगह-जगह से बनी बनाई चीजों को एकत्र करके और उन्हें 
यथा स्थान बिठाकर जहाज तैयार करना पड़ता है। प्रत्येक जहाज में दृस्माल, चलाने 
के लिए इन्जिन और उसके सहायक अंग, विजली का सामान, बेनार का तार, माल 
लादने का सामान, कमरों का सामःन तथा जहाज के तित्यप्रति कम हो असंख्य 
चीजों को जमा करना पड़ता है। प्रत्येक जहाज की आवश्यकता के प्रनसार उसके 
लिए विशेष आकार की इस्पात की चहरें, गडंर आदि बनवाने पहने है। उन देशों में 
जिनमें प्रत्येक वर्ष बहुत से जहाज बनते है, जहाज बनवाने के कारखाने अपने यहाँ 
केवल जहाज की तरणी (हल) बनाते हैं और उसे सुमझित करने तथा उसमे 

आदि लगाने का काम ठेके पर दूसरे उन लोगों या कारखानों को दे देते है जो अपने 
अपने काम में विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। काम बढ़िया होता है और खर्च क्रम | 


इज़लेण्ड में पिछले पाँच वर्षो में इस प्रकार जहाज बनाये गये :-- 


१६५० १२,६५५०० जी०ओआर० टी० 
१६२१ १२,१५,००० | 

१६५२ १३,२१,२१० '" 

१६५४३ ११,५७,७६ ४ 


१६५४ ११,३२७ ५०२ श 
आसत प्रति वर्ष १२,२७,८१६ 


मोटे रूप में यह १६ लाख हंंडरवेट टन का काम हझआ | आधरनिक ठग के जहाज 

ने का उद्योग भारत के लिए नया है। जब हम पूरे वर्ष में ५० हजार टन के 
जहाज बनाने लगेंगे तब भी हमारे यहाँ एक वर्ष में उतना ही काम होगा. जिलना 
इग्लण्ड में दस दिन में होता है। जिन सहायक उद्योगों के सामान से जहाज 
बनता है वे उद्योग अभी हमारे देश में विकसित नहीं हुए. और इसलिये हमें ऊरके 
लिये विदेशों का मुह ताकना पड़ता है। भारत में इस्पात का केवल एक ऐसा कारखाना 
है, जो जहाजों के लिए लोहे की चहरें बना सकता है, किसत वह भी न तो हमारी 
आवश्यकता ही पूरी कर सकता है और न उस आकार वी चहरें ही बना सकता है 
जिस आकार की चहरों के इस्तेमाल से खर्च कम हो, इसलिये हमें विदेश से हृस्पाल 
भंगाना पड़ता है। यही कारणा है कि जितते कम व्यय से जहाज तेयागर हो जाना 
चाहिये उतने से वह नहीं हो पाता। इन सब बातों का परिगाम यह है कि विजगापद्रम 
के बने हा जहाज की लागत झन्तर्राप्रीय बाजार की अपेक्षा अधिक बेठती है । यदि 
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भारतीय जहाजी कम्पनियों को विजगापट्टम से जहाज खरीदते में अन्य स्थानों से 
अधिक मूल्य देना पड़े तो उन्हें घ:टा होगा। इसलिए भारत सरकार ने यह निश्चय 
किया है कि यहाँ के बने जहाज का वही मूल्य उनसे लिया जायगा, जो उन्हें इस्लेण्ड 
सै जहाज खरीदने पर देना पड़ता है। दोनों मूल्यों में जो अन्तर होता है वह भारत 
सरकार सहायता के रूप में अपने पास से दे देती है, जहाजी व्यापार करने वाली 
कम्पनियों को भारत सरकार ने और भी सुविधायें दे रखी हैं । जहाज खरीदने के 
लिए वह उन्हें लम्बे अ्से के लिए ऋण देती है। यदि जहाज अन्‍्तर्राट्रीय व्यापार के 
लिए लिया जाय तो ऋण पर, २॥ प्रतिशत झऔर यदि भारतीय तट के बन्दरगाहों 
के व्यापार के लिये लिया जाये तो ४॥ प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। भारतीय तट 
के बन्दरगाहों में व्यापारी सामान ले जाने का अधिकार १४ अगस्त १६५१ से 
भारतीय जहाजी कम्पनियों के लिये सुरक्षित कर दिया गया है। नये या पुराने 
जहाज खरीदने पर कम्पनियों को इनकम टेक्स की भी कुछ सुविधाये दी जाती हैं। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में जहाजी इंजन तथा उनके सहायक सामान 
बनाने का कारखाना खोलने का भी प्रबन्ध किया गया है। इस योजना की शिल्प 
सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है। स्पष्ट ही यह आवश्यक है कि हम 
अपने जहाज निर्माण उद्योम को यथासम्भव अधिकन्से-अधिक आत्म निर्भर ओर 
स्व॒तन्त्र बना दें। यह भी स्पष्ठ है कि यदि हम भारत में नये जहाज पर्यात संख्या में 
नहीं बनावेंगे तो भारत में जहाजी इंजनों तथा उसके सहायक सामान की लागत 
अत्यधिक बैठेगी और हमारे जहाजों का मूल्य इतना बढ़ जायगा कि उनकी खपत 
करना कठिन हो जायगा । 


भारतीय जहाजों की संख्या बहुत कम है। संसार में जितने जहाज है उनमें 
भारतीय जहाजों का प्रतिशत एक का आधा अर्थात्‌ पाँच प्रतिशत है। या यों कहा 
जाय कि संसार के २०० टन के जहाजों में भारतीय जहाज केवल एक टन है, यही 
नहीं भारतीय बन्दरगाहों में जो जहाज माल या यात्री लैकर आते हैं उनमें १०० 
टन में केवल पाँच टन भारतीय जहाज होते हैं। जैसा कि पंचवर्षीय योजना में 
दतलाया गया है भारत के तटीय व्यापार के लिये जहाजों की वर्तमान संख्या 
अपर्याप्त है । इसके लिये और जहाज चाहियें | बहुत से वर्तमान जहाज पुराने हो गये हैं 
और उन्हें बदलकर उतकी जगह नये जहाज देने होंगे । अतएव यह स्पष्ट है कि भारत 
में जहाजों की संख्या बढ़ने की बहुत ग्र॒जाइश है । प्रथम पंचवर्षीय योजना का ध्येय है 
कि १६५५, ५६ के ग्रन्त तक ६,००,००० ग्रोस टन के जहाज भारत में बढ़े । इनमें 
३,१५,००० ग्रोस टन तटीय व्यापार के लिये और २,८५,००० ग्रोस टन विदेशी व्यापार 
के लिए हों। योजना के प्रथम चार वर्षों में भारतीय जहाजों में इस प्रकार वृद्धि हुई है। 


१ जुलाई १६५१ के अन्त तक ३,७५,४७४ जी० आर० टी० 
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यह आशा की जाती है कि ६ लाख ग्रोस टन का जो लक्ष्य योजना के लिए 
रखा गया है वह पूरा हो जायगा। यह सम्भव है कि कुछ नये जहाज जो आजकल 


बन रहे हैं निश्चित अवधि तक भारत में न आ सकें और उनकी रजिस्ट्री में कुछ 
विलम्ब हो जाय । 
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जहाजों की वृद्धि दिद्र रछीर है। इन जहाजों को बनाने का ब्यय ८5० करोड़ रपया 
होगा आजा की जाती है कि इसमें से १०७ करोड़ रूपा निजी कब्पनिया लगाबेगों । 
ग्रभी भी जहाज खरीदते वाली कम्पनियों को ऋगा बड़ी उदार शर्तों पर दिया जाता 
है, किन्तु हाल ही में य.त यात मन्त्री [ श्री लालबहदुन घाऱी। ने संकेत किया है कि 
वे इन घर्तों को और अधिक अ्रकर्षक करने का विच;र कर रहे है, जिससे हमःरे लक्ष्य 
के पूरे होने में कोई सन्देह न रह जाय । 

हमारे देश में जद्राज-निर्माग्ग उद्योग गैगवावस्याँ में है। अपने पैरों पर खढ़े होते 
के लिये उसकी कुछ-त-कुछ सहायता करना शासन के लिये अनिवार्य है! किस उसको 
वास्तविक आवश्यकता यह है कि उसे कार्य करने के लिये परग्ाम लेबर मिले और उसके 
बनाये जहाजों की माँग बढ़े । बहुधा लोग यह कहते से जले है कि सरकार गसे 
उद्योगों की सहायता क्यों करे जो न मालूम कितने दिनों अपने पैरों पर खड़ा नहीं 
हो सकता । इस प्रइन का उत्तर देते समय समस्या के दो पहलझो पर विचार करना 
चाहिए | यह सच है कि भारत के बने जहाओं पर अभी सरकार को सृच्य का प्रय 
२० प्रतिशत सहायता के रूप में देना पड़ता है, किल्‍तु भारतोय जहाजो से जो परोक 
लाभ होते हैं वे देश के आथिक संगठन के लिये बड़े महत्त्र के है। यदि भारतीय 
कम्पनियाँ सभी जहाज विदेशों से खरीदने लगें तो इस उद्योग में लगे हुए बहुत से 
भारतीय बेकार हो जायेंगे। भारतीय जहूँ ज॑ बनाने में २० से लेकर ३० प्रतिशन कच्चा 
माल और सामान भारतीय होता है। यदि मजदूरी का व्यथ भी सम्मिलित कर लिया 
जाय तो भारत के बने प्रत्येक जहाज का ५० से लेकर ६० प्रतिशत मूच्य भारत में 
ही रह जाता है और हम विनिमय में इतनी मुद्रा बचा लेते है। और सबसे बड़ी बन 
यह है कि इस उद्योग के कारण हमारे इंजीनियर मिस्कछी और कारोगर आधुनिक 
जहाज बनाने की ग्त्यन्त कठिन कला को सीख कर उसमें निपुण हो रहे है | संकट 
के समय उनका यह प्रशिक्षण और ज्ञान देश के बड़े काम भरा सकता है। इस उद्योग 
के सैनिक महत्व की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । सच ब.त तो यह है कि पश्चिम 
के उन्नत देशों में भी जहाज-निर्माग उद्योग को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे बराबर 
सहायता दी जाती है। भतएवं इस उद्योग को साधारण नफे-नुक्सान की दृष्टि से 
देखना बड़ी भारी भूल होगा । 

हमें जोर इस बात पर देना चाहिए कि हम उन मशीनों, कल-पूर्जों अःदि का भी 
बनाना भारत में आरम्भ कर दें जो अभी तक हमें विदेशों से मंग'ने पड़ते हैं । यदि ह 
इस प्रकार धीरे-घीरे जहाज-निर्मागा के सामान में आत्मनिर्भर हो जायें तो इस बात की 
सम्भावना है कि हम इस उद्योग में एक बार फिर संसार से प्रतिद्वन्द्रिता कर सकेंगे । 


प्रधानमन्त्री ने एक बार कहा था कि में यह देखने को अ्रधीर हूँ कि कब भारतीय 
तिरंगे को लहराते हुये भारतीय जहाज विद्ञाल समुद्रों को पार कर दूर-दूर के बेझ्ओं 
में पहुँचते हैं । यह झ्राशा इस अंश में तो पूरी हो गई है कि अब भारतीय पोत दूर-दूर 
के देक्षों में पहुँचने लगे हैँ । यदि हम सावघानी, प्राग्रह और उत्साह्पुर्वश अपने जहाज: 
निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देते और उसका पोषण करते रहें तो वह दिन दूर 
नहीं है जब शत प्रतिशत भारत के सामान और भारतीय श्रम से बने हुये भारतीय 
कम्पनियों के जहाज राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुये उसी प्रकार संसार के प्रत्येक भाव 
में पहुँचा करेंगे, जिस प्रकार ध्राचीन युग में हमारे पूवंज भारतीय पोतों को लेकर 
संसार के सुदूरवर्ती देशों में पहुँचा करते थे । 


द्वितीय पंचतर्यीय योजना में ४.४५४,००० ग्रोम टन (जीउझआर०दी०) परिमागा के 
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भारतवर्ष में जहाजरानी का उद्योग प्राचीन समय में बहुत उन्नति कर चुका था | 
देश की प्राकृतिक दशा व स्थिति जहाजरानी के अनुकूल है । देश की स्थिति प्राय: 
और देशों के बीच में है। इसका सप्रुद्री किवारा करीब ४ हजार मील लम्बा है। 
बहुत से प्राकृतिक खनिज पदार्थ यहाँ पाये जाते हैं। इसलिए प्राचीन समय में 
भारतीय व्यापार व जहाज रानी दोनों अधिक-से-अधिक उन्नति कर सके। परल्तु अंग्रेजों 
के राज्यकाल में भारतीय जहाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसी 
समय में इस उद्योग की अवनति हुई। विदेशी सरकार ने भारतीय जहाजरानी को 
सौतेली दृष्टि से देखा और समय-समय पर भारतीय जहाजी कम्पतियों के विरुद्ध 
श्रेग्नेनी जहाजी कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया । उस समय बृटिश गवर्नमेंठ की यह 
नीति थी कि सरकारी माल भौर डाक आदि का अन्य देशों को ले जाने और वहाँ 
से लाने के कार्य पर एकाधिकार था। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी, तथा सरकारी 
काम से जाने वाले यात्रियों को अंग्रेजी जहाजों में ही यात्रा करनी पड़ती थी । बृदिश 
जहाजी कम्पनियों का राजनैतिक प्रभाव भी देश के भ्रहित ही में रहा | बच्दरगाह 
के कर्मचारी भी भारतीय जहाजी कम्पनियों के विरुद्ध ही आचरण करते थे। भाड़ा 
प्रतिद्न्द्रित और दर में रियायत करने के द्वारा भारतीय कम्पनियों को जल-मार्गीय 
क्षेत्र से हटा देने के प्रबल प्रयत्न किये गये । इत सब कारणों के फलस्वरूप भारतीय 
जहाजरानी का गौरव समाप्त हो गया । 
द्वितीय महायुद्ध के पहले समुद्री व्यापार में भी भारतीय जहाजों का साधारण 
भाग रहा। युद्धोत्तर काल में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनता जहाजी कम्पनियों 
तथा सरकार तीतों का ध्यान भारतीय जहाजरानी की उन्नति की ओर गया । इस 
समय भारतीय जहाजरानी में विशेष कर दो कमियाँ थीं। जहाजों की कमी और 
अनुभवी प्रशिक्षित श्रम की कमी | इन कमियों को दूर करने को भारतीय सरकार 
कृटिबद्ध हो गई । विजगापट्टम का जहाज बनाने का कारखाना, जो कि युद्धकाल में 
केवल मरम्मत का कार्य करता था, जहाजों का भी निर्माण करने लगा है। तब से इस 
कारखाने के द्वारा बनाये जाने वाले जहाज यातायात का कार्य करने लगे। भारतीय 
सरकार ने इसी समय सर सी० पी० रमा स्वामी अय्यर की अध्यक्षता में जहाज- 
रानी के उद्योग को संगठित एवं उन्नत करने के लिए सुझाव देने के लिए 
एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने पहली सरकार कीं नीति की आलोचना 
करते हुए भविष्य में जहाजरानी की उन्नति हेतु अभेक उपायों की सिफारिश की। 
उर्सकी सारी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई । कमेटी ने ७ साल में जहाजों की 
वहन-शक्ति बढ़ाने के लिए दो मिलियन टन का उद्देश्य रक्खा है। यह भी सिफारिश 
कौ गई कि देश का सम्पूर्ण समुद्रतटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित 
रक्‍खा जाय और इसी प्रकार बर्मा और सीलोन के व्यापार का ७५% दूर देशों के 
व्यापार का ५०% और सुदूर पूर्व देशों के व्यापार का ३०% भारतीय जहाजों के 
लिए ही सुरक्षित रखा जाय । विदेशी जहाजी कम्पनियाँ अब प्रत्यक्ष रूप से मारतीय 
जहाजराती को हानि न दे सकें, इससे भारतीय जहाजरानी की परिभाषा इस प्रकार से 
की गई है कि 'जहाजी कम्पनी जो भारतीय के द्वारा चलाई जाय, भारतीय ही उसका 
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प्रबन्ध करे व स्वामी हो, और किसी भी जहाजी कम्पनी को भारतीय कम्पनी बनने 
के लिए निम्न ४ द्वार्तों की पूति करना झनिवाय कर दिया गया । 

(१) कम्पनी के सारे स्टीमर भारतीय वच्दरगाहु पर रजिस्टईड होने चाहिए । 

(२) कम से कम ७५% होयरस और डिब्रेंचर्स मारतीयों के ही होने चाहिए । 

(३) कम्पनी के डाइरेक्टर्स भी भारतीय होने चाहिये भ्रौर मेनेजिग एजेंट्स भी 
भारत के नागरिक होने चाहिए | 

कमेटी ने यह भी सिफारिश की, कि जितना हूं फिक जहाज के लिए हो वह 
भारतीय कम्पनियों में समानता के आधार पर बाँद दिया जाना चाहिए, और पोर्ट 
टस्ट का प्रबन्ध रा मंत्रालय से हटाकर व्यापार मंत्र:लय के सुपुर्दे कर देना 
चाहिए । एक शिपिग बोर्ड स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है, जिसका चेयर- 
: मैन स्वतन्त्र हो । इस बोड्ड के तिम्न कार्य होने चाहिए । 

(१) भारतीय जहाजरानी को पूंजी सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक मदद देने को 
गजियों पर विचार करना । 

(२) राज्य के नियन्त्रण के बारे में नीति निर्धारित करना । 


(३) एकाधिकारी कमियों, उदाहरगाबई-भाड़ा प्रतिद्रन्दिता, अथवा भाड़े में 
रियायत आदि के फलस्वरूप जो गलाघोंट प्रतिस्पर्धा हो रही है उसे दूर करना । 

(४) भारतीय कम्पनियों को लाइसेन्स देकर समुद्रतदटीय यात बात को नियस्त्रित 
करना । 


इन सिफारिशों को घ्यान में रखकर सरकार ने भारतीय जहाजरनी को उन्नति 
हेतु अनेक कदम उठाये और अभी तक के इतिहांस से यह स्पष्ट होता है कि व सलद 
में भारतीय जहाजरानी का उद्योग निकट भविष्य में इतना हुं संगदित और 
सुसमन्वित हो जायगा कि जो विदेशी जहाजी कम्पनियों के ऊपर एक प्रकार का 
जासन करने और उन्हें अपने आशिक क्षेत्र से दूर करने में समर्थ हो सकेगा | नवम्बर 
सन्‌ १६४७ ई० में भारतीय सरकार ने राज्य तथा व्यक्तिगत मिश्रित स्वामित्व के 
ग्राधार पर ३ कारपोरेशनों का स्थापित करना निश्चित क्या | हर हर हए्ल का 
अधिकृत पूजी २० करोड़ रु० होगी, और प्रथम सरकारी शिपिंग कारपोरेशन की 
रजिस्ट्री माच॑ सन्‌ १६५० ई० में हुई, जिसकी ७५० पू जी गवनमेंट ने दी और शेष 
सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी ने दी। कम्पती ने १४,४०० ग्रोम ठन भार के दे 
जहाज खरीद लिए हैं, जो भारत-पपस्ट चिप मार्ग पर चलते है। अब भार नीय जहाज 
दूर-दूर देशों को सामान ले जाते हैं। समुद्रतटीय व्यापार भारताय जहाजा 
सुरक्षित रखने को सच्कार ने लाइसेन्स प्रथा प्रारम्भ की। इस प्रथा के अन्तगत 
समुद्रतटीय व्यापार में सम्मिलित होने की उतने ही विदेशी जहाजों को झाज्ञा दी 
जाती है जितने आवश्यक समझे जाते हैं। इस व्यापार में भारतीय जहाजों का हिरुसा 
उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। पहले सन्‌ १६४८ में यह ५३७ था और वही अब बढ़कर 
८२५ हो गया है। सरकार भ्रधिक जहाजों की प्राप्ति का भी बराबर प्रयत्न करती 
रहती है। इंगलैण्ड, अमेरिका से अनेकों जहाज खरीदे गए हैं। झन्तर्राट्रीय जहाजी 
समस्याओं के लिए भारत शादा (६0एटएएपाश्गांको. शतरशिट एजक्‍ा507ए६ 
०:९०77527707 का सदस्य बन गया है। यह संस्या विभिन्न देशों की जहाजी कम्पनियों 
के मध्य उचित सहयोग स्थापित करने में मदद करती हैं। इसी प्रकार सरकार ने 
प्रशिक्षण दिलाने के लिए अम्बई व कलकत्ता में दो इंजीनियरिंग कालेज खोले हैं! 
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'डर्फारिग ट्रेनिंग शिप स्कीम के अन्दर प्रशिक्षण प्रास करने की सुविधा भी बढ़ा 
दी गई | और अफस यों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए एक उच्च स्तरीय कालेज भी 
खोला गया है | सरकार द्वारा किये गये इन सब कार्यो को दृष्टि में रखते हुए भारतीय 
जहाजरानी के उज्वल भविष्य में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । 
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निस्सन्देह प्रत्येक देश को अपनी जहाजरानी को राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा राष्ट्रीय रक्षा 
की दूसरी पंक्ति समझता चाहिए । वास्तव में जहाजरानी स्देव से एक अच्छा उद्योग 
गौर यातायात का एक सस्ता एवं सुगम साधन रहा है | सड़क-यातायात के साथ ही 
साथ जल-यातायात प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब सड़कों पर मोटरों का 
नाम नहीं था, स्टीमरों तथा आजकल के जल-वाहनों को लोग जानते भी न थे उस 
समय भीलों, नदियों तथा समसुद्रों में लोग नावों व पाल के जहाजों द्वारा जलयात्रा 
किया करते थे । व्यापार में जल-यातायात का बड़ा महत्व रहा है। प्राचीन समय में भी 
यह अधिकांश व्यापार जल-मार्गे द्वारा ही हुआ करता था | इतिहास भी साक्षी है कि 
मध्यकाल में भी वही देश शक्तिशाली तथा समृद्धिवान थे, जिनके पास मजबूत 
जहाजी बेड़ा रहा करता था । इंगलेण्ड जहाजरानी में सबसे बढ़ा हुआ था । इस कारण 
से उसे पूर्वी देझों में साम्राज्य स्थापित करने में अन्य देशों की अपेक्षा काफी सहायता 
मिली । भारत में भी देशी व्यापार नदियों द्वारा अधिक हुआ करता था, विदेशी 
व्यापार में यह अपने समुद्री जहाजी बेड़े के लिए मशहूर था, उस समय देश सम्पन्न 
भीथा। 


ग्राजकल भी यद्यपि यातायात के आधुनिक साधनों में पर्याप्त उन्नति करली है, 
थल-मार्ग तथा वायु-मार्ग द्वारा अति ज्ीत्रयामी वाहबों का प्रयोग होने लगा है; परन्तु 
इससे जल-मार्ग की महत्ता कम नहीं हुई है । यातायात के सस्ते साधन के रूप में, यह 
व्यपारिक क्षेत्र को बढ़ा कर राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ाता ही है, साथ-ही-साथ हजारों 
व्यक्तियों को रोजगार भी प्रदान करता है। काफी संख्या में श्रमिक, नावों तथा 
जहाज-निर्माण में व उनकी मरम्मत में लगे रहते हैं, इससे भी अधिक यात्रियों तथा 
सामान को ढोने में रोजी कमाते हैं, इस प्रकार राष्ट्र के लिए समुद्री बेडा एक राष्ट्रीय 
यू'जी के समान है, जिसके द्वारा राष्ट्र अधिक घनोत्पादन में सफल होता है । साथ-ही- 
साथ युद्धकाल में देश का समुद्री बेड़ा देश की काफी सेवा करता है। यदि समुद्री बेड़ा 
झक्तिशाली है तो शत्रु देश की नाकाबन्दी नहीं कर सकते, और आवश्यक वस्तुओं का 
ग्रायात-निर्यात बिना बाधा के चलता रह सकता है, जिससे देश को सब प्रकार की 
जीवनोपयोगी तथा युद्धोपयोगी वस्तुएँ सरलता से मिलती रहेंगी और शक्तिशाली 
ज़हाजी बेड़ा छात्रु से देश की रक्षा भी करता रहेगा। इन कारणों से यदि प्रत्येक 
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देश अपने समुद्री बेड़े को एक राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा रक्षा की दसरों पंक्ति समझता है 
तो वह ठीक ही करता है। | 

जल-झयातायाद की विद्येपता यह है कि दूसरे साधनों की भाँति एसके लिए मार्ग 
बनाने की आवद्यकता नहीं होती । यदि जल-याताबात नदी, मील ग्रथवा समद्र के 
द्वारा होता है, तब तो मार्ग निर्माण में कुछ भो व्यय नहीं करना पहला, यदि यह 
यातायात नहरों के द्वारा होता है तो नहरों का निर्मागा करना पाइता है, पर ये 
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नहरें मुख्यतः सिचाई के लिये बनाई जाती हैं और उन्हीं का म.र्ग के समान प्रयोग 
किया जाता है। इस प्रकार से जल-यातायात में पूंजी क्री अहल कम आवश्यकता 
होती है । यदि यह जल-यातायात देझ के प्रन्दर नदियों या नहरों द्वारा होता हैयतो 
इसके लिये नाव, स्टीमर आदि बनवाने में भी अधिक व्यय नहीं करता पडता, परन्तु 
यदि जल-यातायात विभिन्न देशों के मध्य में होता है । तो इसके लिए बड़े जहाजों को 
आवश्यकता होती है । 


यदि विभिन्न प्रकार के जल-वाहन विज्ञाल समृद्रों के विस्तुत वक्षस्तल पर लम्बी 
यात्रा करने में सफल न होते तो एशिया-निवासी अमेरिकन तेल द्वारा प्रकाशिल दीाको 
के प्रकाश में न बेठ पाते, अमेरिका का गेहें दूर देशों के निवासियों को प्रष्भोग के 
लिए न मिलता । योरोप के निवासियों को गहरी खेली करने का कोई ग्रवसर ने 
मिलता, अमेरिका का सारा आथिक उत्थान असम्भव था, इंज्जलए्ड राजनतिक तथा 
आधिक साम्राज्य स्थापित न कर सकता, वहाँ के निवासी न्यूजीलैण्ड तथा अजनटायना 
का ताजा माँस प्राप्त न कर सकते । 


इन सब कारणों से अनेक देश जहाजी शक्ति बढ़ाने में ग्रपनो मान-वृद्धि और 
राष्ट्रीय गौरव समभते हैं । बीसवीं झताब्दी में राष्ट्रीय पोत-मंत्रालनन का राष््र-रक्षा 
सम्बन्धी महत्व भी बहुत बढ़ गया है । “इस भाँति आजकल प्रत्येक सामृद्विक देश 
झपने पोत-चालन उद्योग को एक महान राष्ट्रीय सम्पदा, अपनी राष्ट्रीय नोनि का एक 
वक्तिशाली यन्त्र, अपने व्यापार-वृद्धि का आवश्यक अंग, तथा राष्ट्रीय संत्रद काल के 
लिए प्रतिरक्षा का द्वितीय बल समभता है ।' 

भारतीय पोत-चालन की मन्दगति उन्नति के कारगा-- 

भारतीय सागरों में अनेक विदेशी कम्पतियाँ काम करती रहीं, इनको प्रतिस्पर्धा 
में भारतीय कम्पनियाँ सुगमता से न ठहर सकीं। विशेषकर बृटिश इण्डिया नेवीगेशन 
कम्पनी के कारण अनेक भारतीय कम्पनियों को घीरे-बीरे पीछे हटना पड़ा । विदेशी 
सरकार ने विदेशी कम्पनियों का ही पक्ष लिया । उनको राजकीय डाक ले जाने में 
आर्थिक सहायता दी गई। सरकारी, रेल-विभाग तथा भ्न्य प्रकार के साल को ने 
जाने के लिये विशेष अधिकार दिये गये । इस प्रकार विदेशी कम्पनियों को ब्राश्नय 
देकर उन्हें एकाधिकार प्रास करने में सहायता दी गई। भारतीय कम्पनियां भाड़े 
आदि के १५०८४४०४ भी नहीं दे सकतीं थीं। बृदिश इण्डिया नेवीगेशन कम्पन्ती को 
लगभग १५ लाख रुपये वापिक आधिक सहायता दी गई, जिससे वह डाक ले जा सके । 
सरकारी कर्मचारी अधिकतर विदेशी जहाजों द्वारा ही विदेश-यात्रा कर सकते थे। 
बन्दरगाह के अधिकारी भी विदेशियों के साथ मिलकर भारतीय कम्पनियों को हानि 
पहुँचाने का प्रयत्न किया करते थे। विदेशी कम्पनियां प्राचीन होने के कारण भाइ 
घटा दिया करती थीं, जिससे किसी नवीन भारतीय कम्पनी के पनपने का तो प्रदन 
ही नहीं उठता था, बल्कि सुदृढ़ आशिक स्थिति वाली सुशासित देशी कम्पनियों को 
भी उनसे मात खानी पड़ती थी । 
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इसके अतिरिक्त, भारतीय जहाजी बेड़े की उन्नति करने के लिए बहुत से अवसर 
आये, परन्तु उनमें से किसी का भी उपयोग न किया गया । प्रथम महायुद्ध काल में 
पनडुब्वी झ्रातंक के कारण तथा विदेशी जहाजों की कमी के कारण भारतीय जहाजों 
की सेवा की इतनी अधिक माँग बढ़ गई कि उस समय इसकी काफी उन्नति हो सकती 
थी, परन्तु सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसके बाद प्रथम महा:ुद्धोत्तर 
काल में प्रत्येक देश अपने जहाजी बेड़े को उन्नतिशील बनाने में संलग्न था। युद्ध में 
सबको अनुभव हो गया थ। कि युद्ध में जहाजी बेड़े के बिना सफलता प्राप्त करना 
कठिन है, रक्षा तथा आर्थिक ऋवश्यकताओं की पूति के लिए भी शक्तिशाली जहाजी 
बैड़े की आवश्यकता है। इससे प्रभावित होकर विदेशी सरकारों ने विभिन्न प्रकार की 
सहायता देकर अपने यहाँ के जहाजी वेड़े को शक्तिशाली बनाया | भारतीय जनता भी 
यह चाहती थीं कि जहाज-निर्माण को प्रोत्साहन मिले, समुद्र तटीय व्यापार केवल 
भारतीयों के लिए छोड़ दिया जाय, उन्हें संरक्षण दिया जाय । असेम्बली में इसी 
प्रकार के प्रइन हर वर्ष पूछे जाते थे, परन्तु भारतीय सरकार ने इस ओर कोई भी 
ध्यान नहीं दिया । इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध काल में भी सब देशों ने अपनी समुद्री 
शक्ति बढ़ाई, किन्तु भारत सरकार ने इस अ्रवसर से भी कोई लाभ नहीं उठाया, केवल 
जहाजों की मरम्मत करने के लिए कुछ सुत्रिधाएँ प्रदान कीं । 


इतना ही नहीं, भारतीय सम्ुद्रों में काम करने वाली जहाजी कम्पनियों को ही 
विशेष सुविधायें दी गई । बृटिद्या इण्डिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी वैसे ही सबसे 
ग्रधिक दाक्तिशाली हो गई थी । उसे तरह-तरह से संरक्षण देकर प्रोत्स.हन 
दिया गया। विदेशी कम्पनियाँ भाड़े घटाकर भारतीय कम्पनियों को समाप्त करने 
का स्देव प्रथत्त किया करती थीं। उदाहरण के लिए १६२० में रंगून-बम्बई मार्ग 
पर चावल ले जाने का भाड़ा १८ रु० टन था, जब सिधिया कम्पनी के जहाजों ने 
इस सार्ग पर कार्य करना प्रारम्भ किया तो बृटिश इण्डिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी 
ते भाड़ा घटाकर ६ रु० टन कर दिया। इसी प्रकार चीन को सूत भेजने के भाड़े में 
कमी करके टाटा के प्रयत्नों को असफल किया गया । बंगाल स्टीम नेवीगेशन कम्पनी 
को चिटगांव-रंगुन मार्ग से पाँच साल के भाड़ा बुद्ध के पश्चात्‌ हटना पड़ा । भारतीय 
क्रम्मतियों को मात देने के लिए विदेगी कम्पनियों ने डिफ़ड रिबेट सिस्टम का 
प्रयोग किया । 

इसके साथ-हूँ-साथ रेलों तथा सइकों के निर्माण, मोटर-यातायात तथा सरकार 
की उपेक्षा के कारण आन्तरिक्र जलमार्यों का प्रयोग भी प्राय: कम हो गया । एक 
तो जल-मार्गो का प्रयोग बरसात में नहीं हो सकता, जब कि दफिक्र बरसात में भी 
काफी मात्रा में मिलता है, दूसरे भारत की नदियाँ वास्तव में आन्तरिक जल-यातायात 
के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है । 
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प्रत्येक देश का समुद्रतटीय व्यापार उस देश के जहाजों का जन्म सिद्ध अधिकार 
समझा जाता है और यथा सम्भव विदेशी जहाजों को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई 
अधिकार नहीं होना चाहिए । संसार के प्रायः सभी औद्योगिक एवं व्यापारि देशों ने 
इस सम्बन्ध में कानून बना लिए हैं, और समुद्रतटीय व्यापार को पूर्णातः अपने जहाजों 
के लिए सुरक्षित कर लिया है। भारतीय जनता भी इस प्रकार की माँग सन्‌ 
१६१८ से करने लगी। तटीय व्यापार को देशी जहाजों के लिए. सुरक्षित करने के 
सिद्धान्त को केन्द्रीय विधान मण्डल ने स्वीकार किया, परन्तु इसका कोई विशेष 
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कुमार: 


कल नहीं हुआ । सन्‌ १६४८ में पोत-चालन पुननिर्माण उपसमिति ने इस माँग को 
तुरत्त स्वीकार करने का सरकार से आग्रह किया, परलु भारत सरकार ने इसे 
१६५० में स्वीकार किया | तब से अब तक इस दिशा में स्तोपजनक प्रगति हुई है 
सन्‌ १६५३-५४ से भारतीय तटीय व्यापार प्रायः झत प्रतिशत भारतीय जहाजों के 
हाथ में रहा । ह 

भविष्य में तटीय व्यापार उन्नति करेगा और इसके साथ तदीय 7४ 7 
की भी प्रगति होगी। भारत की समुद्र तटीय रेखा ४००० मोल के लगभग लम्बी 
है। समुद्रीय तट पर बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता ऐसे ग्रन्तर्राट्रोय झ्रौद्योगिक तथा 
व्यापारिक नगर बसे हुए हैं। यहाँ का तटीय समुद्र जहाजों के आने-जाने के लिए उपयुन्त 
हैं । समुद्र-तट उपजाऊ तथा हरा-भरा है, विभिन्न प्रकार की वस्दु्"ण उत्पन्न क्री 
जाती हैं. जिनके. अदल-वदल करने के लिए सस्ते तथा गीव्नगामों य.तायात के साधन 
की अत्यन्त आवश्यकता है। चुकि भारत का व्यापारिक सम्दन्ध लंका, जबा सुमतरा 
आदि देयों से घनिष्ठ होता जा रहा है, इसके फलस्वरूप भी समुद्र तदोध यातायात 
बढ़ेगा । भारत के प्रधान सासुद्रिक मार्ग जिन पाँच बदरगहों से प्रान्म्न होते हे 
( बम्बई, कोचीन, मद्रास, विजगापट्टरम तथा कलकत्ता ) वे भारतीय तब के एक सिरे 
से लेकर दूसरे सिरे तक फैले हुए हैं । यह तट दिस्दमशनाररण, अरब सागर सजा बंगाल 
की खाड़ी से घिरा हुआ है। हिन्दमहस रर में होकर पूर्व से परश्चिन का ब्याए स्कि 
मार्ग निकलते हैं, यहाँ से पूर्व और दक्षिण-पूर्व को साम्ृद्रिक मास चीन. जायान, पृ 
द्ीप-समृह और आस्ट्रेलिया को, दक्षिण और दक्षिण-पद्चिम में संपृत्त राज्य झमेरिका 
यूरोप तथा अफ्रीका और दक्षिगा में लंका को जाते है। इन देशों से व्यापार-दृद्ध 
के साथ-ही-साथ तटीय यातायात भी बढ़ेंग।, अत: भारतीय समुद्र तटीय जहाजरानी 
का भविष्य उज्ज्वल ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि तदीय यातायात में के फो 
उन्नति हो जाय और समुद्र-तट पर स्थित बड़े-बड़े बन्दरगाह. गहर तथा कर दे नटोय 
जल-मार्ग द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित हो जावें तो उनके लिये रेल अथवा संइक 
द्वारा यातायात का प्रबन्ध करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना परद़ेगा श्लोर इस 
प्रकार जो धनराहि बचेगी वह दूसरे क्षेत्रों मे यातायात की सुत्रियाएँ प्रदान करन में 
व्यय की जा सकती है। इससे देश की आयिक उन्नति थोड़े समय में ही हो जायगी 
तथा उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा । 

जल-यातायात ग्रन्य यातायात से कुछ विश्येपताएँ रखता है। जल-प्राताबात का 
समुद्र-पथ प्राकृतिक होता है. रेल-यथ अथवा सडक की भांति एस पर अधिक पनराधि 
व्यय नहीं करनी पड़ती, इससे जल-वाताया:द का लागत व्यय यानाकत के और साधन! 
के व्यय से कम होता है, अतः आशिक दृष्टि से भी समुद्र तदीय प्रदेश की उन्नति के 
लिए तटीय मार्ग का विकास आवश्यक है । 
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सम्पुर्ण भारत में जल-मार्गों की लम्बाई ४१,००२ मील है जिनमें से २६,००० 
मील लम्बी नाव्य नदियां और २५,००० मील लम्बी नहरें है । 

बंगाल का पदिचिमी भाग तो नहरों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के 
विभिन्न भागों से निर्यात के लिये जो माल करकृत्ता को आता है उसका लगभग २५० 


उन 
, 


जल-मार्यों द्वारा ही लाया जाता है। इसका भी ६३४ तो ग्रकेले प्रासाम में ही नदियों 


कलर 


श्र नहरों द्वारा आता है। कलकत्ता के जल-मार्गों रा किये जाते वाला! व्यापार 
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प्रतिवर्ष लगभग ४५ लाख टन का होता है, जिसमें ३४% स्टीमरों द्वारा और ६६% 
रैशी नावों द्वारा ढोया जाता है । यात्री भी नावों द्वारा भ्रधिक आते जाते हैं। हिजली 
प्रक्यूलर, पूर्वी नहर, मिदनापुर और उड़ीसा नहर द्वारा परिचमी जिलों की पैदावारें 
कलकत्ता तथा अन्य व्यापारिक मण्डियों को पहुँचाई जाती हैं । 


दक्षिणी भारत में बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर दक्षिण की ओर २७६ 
मील तक जाती है और मद्रास को कृष्णा के डेल्टा से जोड़ती है । 


गोदावरी नहर में दोलेशवरम तक तथा कंष्णा नहर में ४०० मील तक नावें 
चलती हैं । 


कनू ल-कड़ापा नहर भी १६० मील तक नावें चलाने योग्य है। दक्षिणी भारत में 
नदियों के डेल्टों की कपास, चावल आदि इन्हीं नहरों द्वारा ढोये जाते हैं । 


भारत में साल भर जारी रह सकने वाले जलमार्गों पर स्टीमर्स और देशी बड़ी- 
बड़ी नावें चलती हैं। उत्तरी भारत में नदियों में २०,००० मील तक जहाज चलते 
हैं। जलमागों की दृष्टि से बंगाल, आसाम, मद्रास तथा बिहार महत्वपूरा हैं | 

दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के निचले भागों में 
ही नावें चल सकती हैं। इनका शेष भाग पठारी है। गंगा नदी में मुहाने से ५०० 
मील ऊपर तक--(जहाँ लगातार रूप से नदी ३० फीट गहरी है।--कानपुर तक नाव 
चला करती हैं । यमुना नदी में प्रयाग से राजापुर तक साल भर नावें चलती हैं। 
ब्रह्मपुत्र नदी में मुहाने से डित्र गढ़ तक ८०० मील नावें चलती हैं, किन्तु इस नदी में 
नावें चलाने में कुछ असुविधाओ्रों का सामना करना पड़ता है। नदी के मार्ग में प्राय: 
नये-नये द्वीप बनते रहते हैं, जिसमें नावों को खेने में बड़ी अड़चन पड़ती है तथा वर्षा 
क्यूतु में पानी की तेजी के कारण नावों के उलट जाने का डर रहता है। न नदी 
में भी नादिया तक जहाज पहुँच सकते हैं। छोटी-छोटी नहरें बड़ी-बड़ी नदियों को 
जोड़ती हैं, इसलिये कलकत्त से श्रासाम तक स्टीमर चलते हैं । 

यद्यपि भारत में नदियाँ बहुत हैं, किन्तु फिर भी आन्तरिक आवागमन के लिये 
उनका पूर्ण उपयोग नहीं होता । इसका मुख्य कारण भूमि की रचना तथा अब तक 
विदेशी सरकार का ध्यान केवल रेल-मार्गों को उन्नत करना ही रहा है। इसके 
अतिरिक्त निम्नलिखित कारण मुख्य हैं :-- 

(१) भारत की अधिकांश नदियों में वर्षा के दिनों में बाढ़ आ जाती है। इस समय 
नदी की धारा तेज होती है, अतः उसमें नाव खेना बड़ा कठिन होता है । 

(२) गर्मी के दिनों में अधिकांश नदियाँ सूखी रहती हैं । 

(३) दक्षिग की नदियाँ तो पठारी भूमि पर बहने के कारण नावें चलाने के योग्य 
हैं ही नहीं । 

४) कभी-कभी नदियाँ अपने मार्ग भी बदला करती हैं। इस कारण भी उनका 
उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक किनारे से दुसरे बिनारे की ओर पतली 
धारा के रूप में बहने लगती हैं । 

(५) प्रायः सभी नदियाँ छिछले तथा बालुमय डेल्टाओं में गिरती है, अत: समुद्री 
किनारे से देश के भीतरी भागों में जहाज नहीं जा सकते । 

भारत में नदी-यातायात को विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है । पिछले 
महायुद्ध के समय इसका महत्व विशेष रूप से सामने आया | अभी तक जल-यातायात 
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प्रान्तीय सरकारों का विषय रहा है इस कारण से भी इसके देश-ब्याप्री विकास की 
कोई योजना नहीं बन सकी । देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जो विधान बना है 
उसमें अन्तर्राज्य की नदियों और जल-मार्गों का यातायात भारत सरकार का विषय 
कर दिया गया है और केन्द्रीय जल शक्ति, सिंचाई और नौका संचालन आयोग 
(एवआफश प्रैथालाग्रवा5, वएएर४707 27व ऐि३एा830079 (077755707) के जिम्मे 
देश के नदी-यातायात की एक योजना के आधार पर विकसित करने का काम सौंपा 
गया है। इसने भारत के विभिन्न भागों में जल-सार्गों की उन्नति करने की जो योजना 
बनाई है वह यह है :-- » 

(१) बंगाल में दामोदर घाटी योजना (0400४ ए४थ१६ए एाण॑६्ण) के फल- 
स्वरूप रानीगंज की निचली कोयले की खानों को हुगली नदी से एक जल-्याताबात 
की नहर के द्वारा मिलाया जायगा तथा गंगा बेरेज प्रोजेक्ट के अन्तर्गत भी शक 
नहर बनाने की योजना है, जो भागीरथी से भाँसीपुर के पास मिलेगी । गंगा नदी 
और भागीरथी के बीच के जल-मार्ग, तीस्ता-नदी योजना के अल्तर्गत उत्तरी बंगाल 
के जल-मार्ग तथा पूर्वी बंगाल और कलकत्त के बीच के जल-मार्गों का पुननिर्माग 
किया जायगा। 

(२) आसाम की दीहींग, डिबू, धनसीरी, कलांग नदियों का पुनरुत्थान करना । 


(३) बिहार में गंडक और कोशी वदियों तथा उनकी सहायक नदियों का 
पुनर्निर्माण करना तथा सोन घाटी योजना के अंतर्गत सोन नदी को १५० मील तक 
यातायात के योग्य बनाना । 

(४) बेतवा और चम्बल नदियों की बाढ़ के पानी को रोक कर ऐसी व्यवस्था 
करना, जिसके फलस्वरूप शीत ऋतु में भी यमुना नदी में यातातात के लिये पर्यातत 
पानी की मात्रा उपलब्ध हो सके । 

(५) महानदी योजना के अन्तर्गत हीराकुण्ड बाँघ के पूरा हो जाने पर महानदी का 
३०० मील का टुकड़ा जल-यातायात के योग्य हो सकेगा । 

(६) उड़ीसा की तटीय नहरों को बढ़ाकर मद्रास की नहरों से जोड़ दिया 
जाय, जिससे आसाम से मद्रास तक जल-यातायात का सीधा सम्पर्क स्थापित किया 
जा सके । 

(७) मध्य प्रदेश में नर्मदा और तास्ती नदियों को भी यातायात के योग्य बनाने का 
प्रघन॒विचाराधीन है । 


(0), 78. ४४४४६2 950४६४2४$४ ०7-- 
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(९) 5फ्रएएॉएड2 ९णाई९४४९१८९८४. कक 
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पोत-चालन-व्यय 
यातायात के और साधनों के अनुसार पोत-चालन-त्यय भी दो वर्गों में विभःजित 
किया जा सकता है :-- 


(१) पू जीगत व्यय । 
(२) संचालन व्यय ! 
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पूजीगत व्यय में अधिक व्यय नहीं करना पड़ता। क्‍योंकि रेल की तरह मार्ग- 
निर्माण के लिए पोत कम्पनी को कोई पूजी नहीं लगानी पड़ती । समुद्र ही पोतों के 
मार्ग हैं जो प्रकृति-प्रदत्त हैं। रेल की अपेक्षा पोत-चालन के लिए कम पूजी की 
ग्रावश्यकता होती है । विशेषज्ञों ने अनुमान किया हैं कि रेलों में लगी हुई प्‌जी उनकी 
बाधिक आय का लगभग दस गुना होती है, परल्तु जहाजों में लगी हुई पू जी उनकी 
बाधिक झ्राय से कम ही होती है । संचालन व्यय वह वास्तविक व्यय होता है जो 
कम्पनी को जहाज चलाने में खर्चे करना पड़ता है । 


० है ००० ५ 
संचालन-व्यय को निम्नलिखित वर्गों में बाँठा जा सकता है :-- 
(भर) स्थायी व्यय 


(१) देख-रेख जहाजों की रक्षा, मरम्मत आदि । । 
(२) प्रबन्ध अधिकारियों का व्यय, लेखन, विज्ञापन, मेहनताना आदि । 
(३) बीमा, सामुद्रिक जोखिम से बचने के लिए । 


उपयुक्त प्रकार के व्यय का यातायांत से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं होता। ये 
बातायात के घटने-बढ़ने के साथ प्राय: घटते-बढ़ते नहीं हैं । 

(ब) अस्थायी व्यय 

(१) शक्ति-उत्पदन, कोयला अथवा तेल का व्यय । 

(२) बन्दरगाही व्यय, रोशनी आदि । 

(३) लदान व्यय, माल लादने व उतारने का व्यय । 

(४) क्षति-यूर्ति व्यय, नष्ट-अ्रष्ट होने का ०००७४०४०530०४ । 


व्यय की दृष्टि से बड़ा जहाज मितव्ययी होता है। इसके स्थायी व्यय कम तथा 
अस्थायी व्यय अधिक होते हैं, परन्तु अधिक ६४००४०४८ होने के कारण व्यय का भार 
कम पड़ता है। छोटे जहाजों के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती । परन्तु छोटी 
यात्राओं के लिए, थोड़े सामान के लिए व्यावहारिक दृष्टि से छोटे जहाज अच्छे होते हैं । 

जल-यातायात, यातायात का अति प्राचीन साधन है। आधुनिक वाहनों के पहले 
ही नहीं, वरन सड़कों पर चलने वाली देहाती बेलगाड़ियों से भी बहुत पहले जल- 
यातायात प्रारम्भ होगया था। सबसे पहले छोटी नावें बनाई गई , फिर बड़े-बड़े जहाज । 
जलयातायात सुगम, सरल, सस्ता तथा प्राचीनतम साधन हैं, जिसके द्वारा मानव तथा 
माल स्थानान्तरित होते चले आरहे हैं । परन्तु यह यातायात बहुधा प्राकृतिक जलमार्ग 
पर निर्भर रहता है, अतः ऊची-तीची, टठेढ़ी-मेढ़ी बहनें वाली नदियाँ जल-यातायात 
के लिए उपयुक्त नहीं होतीं। नदियों में भंवर तथा समुद्र में तूफानों आदि का डर 
रहता है। जलमर्ग तीन प्रकार के हो सकते है--(१) नदी-मार्ग, (२) नहर-मार्ग 
और (३) समुद्रीय मार्ग ! भारत के आन्तरिक क्षेत्र में नदी-मार्ग प्रधान रहा है, नहरे 
उससे कम । समुद्रीय मार्ग में भारत प्राचीन समय में तो काफी अशुम्रा था, पर बीच 
में इसका स्थान बहुत गिर गया और अभी वह अपने प्राचीन गौरव को प्रास नहीं 
क्र पाया । | 


भारत में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों ने ही जलमार्ग का विद्येप रूप से कार्य किया है । 
ये नदियाँ अति प्राचीन काल से जल-यातायात के काम में लाई जा रही हैं । नदी-मार्य 
की उन्नति के लिए एक छिपा रिटडट३7८ जा छ६ पूना में खोला गया है। 
सन्‌ १६४६ ई० से गरद्भा, घाघरा, सोन तथा गंडक आदि नदियों को जल-याताया[त 
के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। सन्‌ १६४५ ई० 
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में स्थापित किये गये 3॥6 ध्यापर४ म्रद्वटए जाबएड तरह दा पि३एंश्आा0फ 
८०छागंड०7 ने जल-मार्ग की उच्चति के लिए काफी प्रयत्न क्ये है तथा बहुत से 
सुझाव दिये है। इन सुझाओं के अनुसार ऊपरी आसाम मे और सोन, गंगा, घाघरा, 
यमुना, गंडक, गोदावरी तथा बानगंगा आदि नदियों द्वारा काफी जल-यातायात होने 
लगेगा । कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने भारत में नदी यातायात की उन्नति के लिए निम्न 
लिखित सुझाव दिये हैं :-- 


(१) देशी नावों के मालिकों की सहकारी समितियां स्थापित की जावे (२) 
देशी नावों की चाल बढ़ाई जावे, (३) सिंचाई के लिए नदियों से पानी किसी योजना 
के अन्तर्गत लिया जाये, जिससे नावें चलाने के लिये नदियों में पानी की कमी ने हो 
सके । विभिन्न नदियों पर वहु उद्देशीय योजनायें बनाते समय इस बात्त का भी ध्यान 
रकक्‍्खा जाना चाहिए कि- जल-यातायात के लिए देश में अधिक-से-अधिक नदियां काम 
में लाई जा सके | 

यातायात के लिए भारत में नहरों का प्रयोग भी बहुत दिनों से किया जा रहा 
है। सन्‌ १८७२ ई० में नहरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित योजना बनाई गई 
थी :--गंगा तथा सिन्ध नदी को नहर के द्वारा मिला दिया जावे, जिससे वलकत्ता से 
लेकर करांची तक आन्तरिक जल-मार्ग बन सके। इसी प्रकार गोदावरी व तामी को 
नहर द्वारा मिलाकर कोकोनाडा से सूरत तक एक जल-मार्ग बनाया जाय । इस प्रकार 
१९ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग से ही इस देश में नहरों के विकास की योजनाएँ 
बनाई जा रही हैं। आधुनिक समय में आसाम तथा मद्रास की नहरों को मिलाने करा 
प्रयत्न किया जा रहा है। दामोदर घाटी व गंगा नदी योजनाओं के ग्रन्तर्गत भी लम्बी: 
लम्बी नहरें बनाई जारहीं हैं । इसी प्रकार कोसी तथा महनदी योजनाओं के अन्तर्गत 
भी नाव चलाने योग्य नहरों के निर्माण करने का का प्रारम्भ किया जायगा । झाज- 
कल देश में १५,००० मील लम्बी नहरें हैं, जो जल-मार्ग का कार्य करती हैं। इनमें से 
मिदतापुर नहर, हुगली नहर, उड़ीसा तटीय नहर, पूर्वी कलकत्ता नहर बंगाल में, 
गोदावरी नहर, कृष्णा नहर, बकिन्धम नहर, तथा तटीय नहर मद्रास में, गंगा नहर 
उत्तर प्रदेश में मुख्य हैं । 

समुद्रीय यातायात भी भारत के लिए कोई नवीन वस्तु नहीं है। इतिहास साक्षी 
है कि सिकन्दर महान ने अ्रपती सेना को वापिस ले जाने के लिए २००० भारतीय 
जहाज़ों का प्रयोग किया था । अ्रकवर के समय में बंगाल, काव्मीर तथा लाहौर ग्रादि 
स्थानों में बड़ी-बड़ी नावें व जहाज बनाये जाते थे। अकबर के समकालीन भारतीय 
जहाज १५०० टन माल ढोने की क्षमता रखते थे। अंग्रेजों के समय में भारतीय 
जहाजरानी को बहुत बड़ा घक्का लगा। प्रेग्रेजी जहाजरानी की उन्नति के लिए 
भारतीय जहाजरानी का बलिदान किया गया। २०वीं झताब्दी के प्रास्म्म में भारतीय 
जहाज रानी में काफी अवनति हो गई और वह क्रम प्रथम विब्वपुद्ध तक इसी प्रकार 
चलता रहा। प्रथम युद्ध में सामरिक प्रदबध्यत॒ता के कारण बृटिश सरकार को इस 
ओर ध्यान देना पड़ा और लकड़ी के जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया ॥ 
इस समय तक भारतीय जनता भी काफी जागरूक हो गई थी. तथा कुछ उद्योगपतियों 
की सहायता से जहाजरानी तथा जहाज-निर्माग-उद्योग उन्नति की और ब्ग्रमर 
होने लगे। द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय जहाजी बेड़े ने संर-प्रशतत्र प्रगति 
कर ली थी । 

भारतीय सरकार ने इस उद्योग की उन्नति के लिये सूकाव देने को १६४४ ई० में 
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एक समिति का निर्माण किया (सी० पी० रमास्वामी आयंगर समिति) । इसने अपनी 
रिपोर्ट सन्‌ १६४७ ई० में दी । समिति की मुख्य सिफारिश निम्न हैं :-- 


(१) आगामी सात वर्षों में भारतीय जहाजों की २ मिलियन टन वहन-क्षमता 
होनी चाहिए । 


(२) जहाजी कम्पनियों के ७५ प्रतिशत शेयर्स भारतीयों के होने चाहिये । 
(३) इनके प्रबन्धक तथा प्रतिनिधि भारतीय होने चाहिए । 
(४) तटीय व्यापार शत प्रतिशत भारतीयों के हाथ में होना चाहिए । 


(५) इन तथा अन्य सिफारिशों को कार्यान्वरित करते के लिए एक शिपिग बोड्ड 
स्थापित करने का सुझाव भी रक्खा गया। सरकार ने तीन शिपिंग कोरपोरेशन 
बनाना स्वीकार भी कर लिया। प्रत्येक कोरपोरेशन में १० करोड़ रुपयों की पू जी 
लगाने का निशचय किया गया । सन्‌ १६५१ ई० में विजगापट्टम में जहाजों का 
कारखाना स्थापित किया गया । केन्द्रीय सरकार भारतीय बन्दरगाहों कौ उन्नति 
करने के लिए भी काफी प्रयत्तनशील है । इस पर लगभग ४० करोड़ रुपया व्यय किया 
जायगा । मुख्य तथा छोटे-छोटे दोनों प्रकार के बन्दरगाहों का विकास किया जायगा। 

भारत में इस समय निम्नलिखित भारतीय मुख्य जहाजी कम्पनियाँ काम कर 
रही हैं :-- 

(१) दी कलकत्ता वर्मा स्टीम नेवीगेशन कम्पनी (१८५४) 

(२) दी टाटा लाइन (१८६३) 

(३) दी सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी (१६२०) 


इन कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों से भाड़े दर में काफ़ी प्रतियोगिता का 
सामना करना पड़ा । विदेशी कम्पनियों ने राजनंतिक शक्ति का प्रयोग इन कम्पनियों 
को दबाने के लिए किया, परन्तु किसी-न-किसी प्रकार ये कम्पनियाँ मुकाबला करती 


रहीं और राजनैतिक स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ श्रब इन कम्पनियों को सरकार द्वारा काफी 
प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 


जहाजी कमंचारी तथा अफसरों को उचित प्रशिक्षण के लिए भी सरकार ने 
प्रथत्त किया है । एक प्रशिक्षण संस्था बम्बई में सन्‌ १९४८ में खोली गई। 
विशञाखापहम तथा कोचीन में इसी प्रकार की संस्थाएं खोलने का विचार किया 
जा रहा है । बम्बई तथा कलकत्ता में दो जिबतता6 5प्ष्ठात८८एााएु (०॥९2०५ इन्जी- 
नियस को शिक्षा देने के लिए खोले गये हैं । गत-२४ वर्षोंसमें एरिया ने भी इस 
प्रकार की प्रशिक्षण में काफी सहयोग दिया है । सन्‌ १६२७ ई० में 06४४ 
गत 5॥9 की स्थापना भारतवासियों को जहाजी प्रशिक्षण देने के लि 


युद्वोत्तर काल में स्थान विस्तार (८४5०४790०४ ०६ ६0774९8०) का भी पर्याप्त 
प्रयत्न किया गया । भारत में जहाज निर्माण द्वारा, बड़े जाहजों को तटीय व्यापार से 
सामुद्विक व्यापार में परिवर्तन द्वारा, पाल-पोतों के उपयोग द्वारा, विदेशों से जहाज 
प्राप्त करके तथा पुराने जाहजों को मोल लेकर देश में जहाजी स्थान, विस्तार काफी 
मात्रा में किया जा चुका है। यदि हम सन्‌ १६४६ तथा १६५४ के आंकड़ों की तुलना 
करें तो स्पष्ठ हो जाता है कि देश ने इस दिश्या में कितनी प्रगति की है । सन्‌ १६४६ 
में देश में १५० टन और अ्रधिक के जहाज १२७०८३ टन की क्षमता वाले ४६ 
जहाज थे पर १६५४ ई०, में जहाजों की संख्या बढ़ कर १२४ हो गईं तथा जहांजों की 
कुल क्षमता ४३५३०० टन हो गईं। टनेज की बृद्धि के साथ ही साथ रेटिंग के 
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के प्रशिक्षण में भी काफी उन्नति हो रही है। सन्‌ १९५३-५४ में कलकत्ता में स्थित 
प्रशिक्षण पोत “भद्रँ तथा विज्ञाखापट्टनम में स्थित “मेखला” द्वारा लगभग १०४५ 
विद्यार्थी प्रशिक्षण प्रात कर निकले । 

यद्यपि भारतीय जहाजरानी की गत वर्षों में काफी उन्नति हुई है, फिर भी इस 
उद्योग को अभी कुछ जटिल समस्याओं का सुलभाना शेष रह गया है। हमारे समुद्रों 
में विदेशी जहाज अधिक क्रियाशील हो रहे हैं, जिससे हमारे जहाजों को काम कम 
मिलता है। हमारे देशों में तड़ाग पोत तथा यात्री पोतों का भी अ्रभाव है, जबकि 
इनकी माँग आजकल बराबर बढ़ रही है। इसके ग्ैतिरिक्त देश में प्रशिक्षरा केन्द्रों 
की कमी है। हमारे जहाजों का लागत व्यय अधिक है, श्रम-संस्थाएँ हड़तालों द्वारा 
लागत व्यय और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। इस उद्योग की उन्नति के लिए सरकारी 
सहायता भी अभी गअपर्यास है । 


जहाँ तक सरकारी अथवा राजकीय सहायता का प्रश्न है, राजकीय सहायता 
पोत-संचालन उद्योग को दो रूप से दी जाती है :-- 


(१) प्रत्यक्ष 
- (२) अप्रत्यक्ष 
प्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत निम्नांकित सहायता सम्मिलित की जाती है :-- 
(१) पोत-निर्मारण-सहायता--जहाजों के निर्माण करने में सरकार सहायता में 
निर्माण का कुछ भाग देती है । | 
(२) ऋण देता-- बिना ब्याज अथवा कम ब्याज पर जहाज बनाने श्रथवा मोल 
लेने के लिए सरकार द्वारा घन-राशि दी जाती है। 


(३) संचालन-व्यय-सहायता--जिन क्षेत्रों अथवा मार्गों पर देशी कम्पनियां 
विदेशी प्रतियोगिता अथवा और किसी कारण से जहाज चलाने में असमर्थ होती हैं 
तो कब सरकार व्यय का कुछ प्रतिशत कम्पनियों को क्षतिपृर्ति के रूप में दे दिया 
करती है । 

अप्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत तटीय व्यापार को देशी जहाजों के लिए सुरक्षित 
रखना, राष्ट्रीय पोत-चालन व्यवसाय को आश्रय देना, विभिन्न प्रकार के करों से मुक्त 
करना, झ्ायकर में छूट देवा आदिशाते हैं । 


उपयु क्त दोनों प्रकार की सहायता भारत सरकार द्वारा यथाशक्ति भारतीय 
कम्पनियों को दी जाती है। भारत सरकार ने सन्‌ १९५१ से लेकर सन्‌ १६५४ तक 
करीब १५० लाख रुपया विशाखापट्टनम पोत-निर्माण जाला में निर्मित जहाज मोल लेचे 
वाली भारतीय कम्पनियों को सहायता के रूप में दिया है। ऋण देने के लिए भी 
भारत सरकार ने १६५५-५६ में 5३२ लाख रुपयों का प्रबन्ध किया है। केन्द्रीय 
सरकार विदेशों से जहाज मोल लेकर देशी कम्पनी को बेच देती है। भारत सरकार 
ने तीन अर्थ सरकारी निगम बनाने का भी संकल्प कर लिया है। तटीय व्यापार 
भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आशा की जाती है कि भविष्य 
में सरकार अपनी सहायता का क्षेत्र बढ़ाती ही जायगी । 


पोत-समितियाँ 
राजनंतिक दृष्टि से तो यह काल स्वतन्त्रता का युग कहा जा सकता है, परन्तु 


्राथिक दृष्टि से परतन्त्रता का ही है, क्योंकि उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के नियन्त्रस 
२३ 
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तथा उनका शर्ट्रीयररण करने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। इस 
पुग में भी पोत-चालन एक ऐसा उद्योग है, जो अन्य उद्योगों की अपेक्षा स्वतंत्र है। 
पोत-चालक कम्पनियाँ कभी-कभी इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने लगती हैं। वे 
पारस्परिक प्रतियोगिता में एक दूसरे का गला घोंटने को प्रस्तुत हो जाती हैं। इस 
गलाघोंट प्रतियोगिता के फलस्वरूप भाड़ा-युद्ध प्रारम्भ हो जाता है। प्रत्येक कम्पनी 
झौर कम्पनियों की श्रपेक्षा सस्ते भाड़े पर माल ढोने का प्रयत्त करने लगती है, इससे 
कम्पनियों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, साथ-ही-साथ व्यापारियों को भाड़े की 
झस्थिरता के कारण हानि सहनी पड़ती है । 


भाड़ा-युद्ध जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है तो जहाजी कम्पनियाँ इस 
युद्ध को अधिक चलाने में असमर्थ हो जाती हैं, प्रतियोगिता को बन्द करने की इच्छा 
जाग्रत हो जाती है, सहयोग की भावना बढ़ती है और एक प्रकार का संगठन स्थापित 
किया जाता है । सब कम्पनियाँ मिलकर भाड़े आदि के बारे में व्यावहारिक नियम 
बना लेती हैं, जिनका पालन सब कम्पनियों द्वारा किया जाता है। इन्हीं सम्मिलित 


प्रयत्नों को पोत-सम्मेलन (४४7997798 ८०००६८:४४०८) श्रथवा पोतगुट्ट (४४99778 77785) 
कहते हैं । 


इन सम्मेलनों के फलस्वरूप भाड़ा-युद्ध समास हो जाता है, आपस का द्वेष भाव 
भी दूर हो जाता है, व्यापारियों को नियमित सेवा (7८४५४ 57785) प्रास होने 
लगती है। भाड़े की दरों में स्थिरता तथा समता झ्रा जाती है, तथा उच्चक्रोटि के 
जहाज काम में लाये जा सकते हैं। 


परन्तु इन सम्मेलनों से हानियाँ भी होने लगती हैँ। सम्मेलनों के द्वारा कभी-कभी 
पोत-कम्पनियाँ इस व्यवसाय में एकाधिकार प्रास कर लेती हैं। अतः एकाधिकारिता के 
सारे दुगु रण इस व्यवसाय में घुस आते हैं। भाड़ों की दरें और अधिक हो जाती हैं । 


असदस्य कम्पनियों के प्रति प्रतियोगिता बढ़ जाती है और ऐसी कम्पनियों का ठहरना 
प्राय: कठिन हो जाता है । 


फिरौती सिद्धान्त (4९(८८०८१ 7८०७८०) के द्वारा सदस्यों में भी एक प्रकार को 
प्रतियोगिता बनी ही रहती है, व्यापारियों की स्वतन्त्रता कम हो जाती है तथा नई 
... कण्पनियों को कायें प्रारम्भ करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 


._ 7८६6४८० एे८००४८ 5ए5:४०७ के अनुसार सदस्य कम्पनियों द्वारा ग्राहकों को 
| एक प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है, जिससे वे किसी विशेष कम्पनी के ग्राहक 
बने रहें । सदस्य कंम्पनियों द्वारा अपने-अपने ग्राहकों के पास एक प्रकार की सूचना 
मेजी जाती है कि यदि वे चार अथवा छह माह तक झपना सारा माल केवल सदस्य 
कम्पनियों के जहाजों द्वारा ही भेजते रहें तो उस अवधि में दिये गये भाड़े का कुछ 
 भ्लाग्व प्रायः दौछ उसके हिसाब में जमा कर लिया जायगा और यदि आगामी उतने ही 
. समय तक उन्हीं जहाजों का प्रयोग करते रहे तो पिछला जमा किया हुआ घन लौटा 
दिया जायगा और उसी प्रकार दूसरी अ्रवधि में दिये गये भाड़े का कुछ भाग जमा कर 
लिया जायगा, परन्तु यदि दूसरी अवधि में वह अ्रन्य जहाजों का प्रयोग करने लगे तो 
पहली अवधि में जमा किया हुआ धन उसे नहीं मिलेगा । 


सदस्य कम्पनियाँ संस्था का रूप अपने आप निश्चित करती हैं और यह उद्देश्य 
के ऊपर निर्भर होता है। भाड़े की दर निर्धारण करने, मार्ग, क्षेत्र निश्चित करने 
अथवा सम्पूर्णा सदस्य कम्पनियों की आयको एकत्रित करके फिर आपस में बाँट लेने 
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के लिए पोत-संस्थाएं स्थापित की जाती हैं । इस प्रकार की समितियों ग्रथवा संस्या्रों 
के नियम, दफ्तर, कर्मचारी आदि अलग से होते है। सदस्य कम्पनियों के लिए इसे 
एक प्रकार की केन्द्रीय संस्था समझा जाना चाहिए । कभी-कभी पत्र-व्यवहार के द्वारा 
ही ये उद्देश्य पूरे कर लिये जाते हैं । 


इस समय भारत बृटेन व योरुप, तथा भारत व भपमेरिका के बीच करीब २० 
समझोते हैं। ये समभझोते विभिन्न मार्गों ग्रथवा बन्दरगाहों से सम्बन्धित हैं । बम्बई की 
सिन्धिया कम्पनी, कलकत्ता की भारत स्टीमशिप कम्पनी, तथा पूर्वी पोत-चालन 
निगम इन समभोतों में मुख्य रूप से भाग लिए हुए हैं*। 
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(2.0. 950) 
हवाई-बादायात भारत के लिए द्वितीय महायुद्ध की देन है। महायुद्ध के प्रारम्भ 
होने के समय भारतीय वायु-यातायात अपनी शैशववावस्था में था। ऐसा ज्ञात होता 
है कि भारतीय सरकार इस ओर किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं दे रही थी, जबकि 
भ्रन्‍्य देखों में वायु-यातायात ने काफी उन्नति कर ली है। दितीय महायुद्ध ने भारत 
की इस कमजोरी को स्पष्ट कर दिया। भारतीय वायु-यातायात की हौनावस्था के 
कारण ही मित्रराष्ट्रों को बर्मा, जापान नथा पूर्वीय देयों में हार खानी पड़ी । वायु- 
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यातायात के कारण ही जापान ने अचानक प्रारम्भ में विजय पाई । भारतवर्ष अपनी 
स्थिति के कारण तो वायु-यातायात-विकास के लिए एक आदर्श देश है । देश का 
क्षेत्र क फी विस्तृत है। इसका सम्बन्ध प्राय: सम्पूर्णा देशों से है। प्थ्वी पर केन्द्रीय 
स्थान में स्थित है। इतना होते हुए भी यहाँ पर यातायात की सुविधाओं की कमी 
होना देश के लिए लजास्पद है। हवाई जहाजों की संख्या तो कम है ही, हवाई-मार्ग 
भी थोड़े ही हैं। वायु-मार्ग का प्रयोग करने वाली जनसंख्या भी बहुत कम है। हवाई 
अड्डों की भी संख्या कम है और उस पर भी वे आधुनिक यन्त्रों से सुसजित नहीं 
है। अनेक हवाई अड्डे तो ऐसे हैं कि उन पर रात्रि*से यात्रा प्रारम्भ करने के लिये 
आवश्यक साधन नहीं हैं। यायु-यातायात के लिए 77:67०08९9[ आर ए7८]९ 5५5 
4८०४7६४0९४६ का होना अत्यावश्यक है, परन्तु इस देश में अभी तक ये दोनों विभाग 
पूर्ा-हूपेरा विकसित नहीं हुए । यदि भारत को वायु-यातायात का विकास करना है 
तो अन्य देशों के समान उसे भी वे सारी सुविधाये ज्ुटानी पड़ेंगी, जिससे धीरे-धीरे 
देश में हवाई-जहाजों का निर्माण होने लगे। जबकि दूसरे देश विभिन्न प्रकार 
के हवाई जहाजों तथा सर्वत्रगामी इंजनों का निर्माण अच्छी . प्रकार करने लगे हों, 
उस समय यह देश केवल दूसरे देशों से जहाजों के हिस्से मेगा कर उनको फिठ करने 
में ही अपना गौरव समभता है । वास्तव में भारत ऐसे प्रगतिशील देश के लिए यह 
प्रवस्था शोचनीय है । यद्यपि वायु-यातायात सम्बन्धी भारत की यह दयतीय दक्ञा 
कुछ व्यक्तिगत कम्पनियों के कारण ही हुई है। किर भी सरकार इस दोष से मुक्त 
नहीं हो सकती । जब तक सरकार स्वयं इधर कोई ठोस उपाय न करेगी तब तक 
उचित उन्नति होने की ञ्राशा नहीं। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत में 
जनता तथा हवाई जहाज चालकों द्वारा हवाई यातायात में उन्नति की प्रबल माँग 
होने लगी। भारतीय सरकार ने १६४६ ई० में कि ध्रभा500: ध्यव्पाफ 
०००४४४६(९९ नियुक्त की, जिसका कार्य वायु-यातायात की कार्य-प्रणाली पर रिपोर्ट 
देना था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट १६५० में दी। इसमें वादु-धातायात उद्योग को 
अत्यन्त सुहढ़ बनाने की सिफरिश की गई। कमेटी को यह विश्वास हो गया कि 
भारतीय वायु-यातायात उद्योग की आथिक दशा असनन्‍्तोषजनक है। इसका कारण 
यही है कि देश में वायु-सेवा की माँग कम है, परन्तु वायु-सेवा की पूर्ति करने वाली 
कम्पनियाँ अधिक हैं। इस दोष को मिटाने को इस कमेटी ने भारतीय वायु-यातायात्र 
का राष्ट्रीयररण॒ करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई | सरकार ने इस कमेटी के 
प्रायः सारे सुझाव स्वीकृत कर लिए हैं। देश में बहुत से 89778 ८५०७ स्थापित 
किये गये हैं, जहाँ सामान्य नागरिक सस्ते व्यय पर उड़ना सीख सकते हैं, और ये 
सब क्लब अब गएगरड्ठ ४४०४४४ 507९४४६ के अन्तर्गत कर दिये गये हैं। इसकी 
दिक्षा इलाहाबाद व आगरा में दी जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी वायु- 
यातायात के लिये पर्यास ध्यान रक्खा गया है। सन्‌ १६५१ ई० के अनन्त तक वायु- 
यातायात के विकास में १० करोड़ की पूंजी व्यय की जा छुकी है। यह व्यय हदाई- 
ग्रड्ढों को सुव्यवस्थित करने, समाचार भेंजने तथा निरीक्षण इत्यादि करने के सम्बन्ध 
में किया गया है। अब भारतीय वायु-यातायात का राष्ट्रीयक्ररगा हो गया है और 
उसका संचालन तथा प्रबन्ध एक डशापा०7ए ००ए०००७४४०४ के हाथ में साँपा गया 
है । यह 5(४८प:००ए ०००००:०४०॥ व्यावसायिक प्रणाली पर कार्य करेगा और यह 
विभागीय नियन्त्रण से बिल्कुल स्वतन्त्र रहेगा, केवल यह अपना सारा कारये भारत 
सरकार के द्वारा निर्वारित नीति के अन्तर्गत करेगा | सरकार की नीति यही है हि 
यथासम्मव देश के बड़े-बड़े शहर वायु-मार्ग से सम्बन्धित कर दिये जायें और ह 
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वायु-मार्ग द्वारा ही ले जाई जाने लगे। हाल ही में कुछ विदेशों के साथ वायु- 
यातायात सम्बन्धी समभौते कर लिये गये हैं, और उन देशों के मध्य वाथु-यातायात 
का विकास भी कर लिया गया है। कुछ ही समय हुआ कि देहली का सम्बन्ध काबुल 
से वायु-यातायात के द्वारा कर दिया गया है । 


देश में विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज बनाने को भी प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
पैराशूट की ट्रेनिंग भी दी जाने. लगी है। इस प्रकार आशा की जाती है कि निकट 
भविष्य में इस देश में भी वायु-सेवा का प्रयोग साधारण जनता के लिए सुगम 
हो जायगा । * 

(१.80. (87 एश्03907४ 585 ४० & प्रढडंं फपाँपए& 5०076 7६. 75७ 
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आकाश मार्ग का भविष्य उज्ज्वल हैं, अतः व्यक्तिगत स्वार्थों के अस्तित्व से 
प्रथम ही सरकार को इसका राष्ट्रीकरण कर लेना चाहिए। उपयुक्त कथन की 
विवेचना कीजिये तथा सरकार द्वारा हवाई जहाजों के निर्माण के लिए कारखाने 
स्थापित करने, व्यापारिक हवाई अड्डों का निर्माण करने एवं भारतीय आंतरिक तथा 
बाह्य आकाश-यातायात प्रारम्भ करने के लिए किये गये प्रयत्नों की व्याख्या कीजिये । 


इसमें सनन्‍्देह नहीं। कि वर्तमान काल में आकाश-यातायात का भविष्य अत्यन्त 
सुन्दर है। मनुष्यों का सम्पर्क-क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, राजनेतिक तथा आथिक 
समस्याओं में दूरस्थ देशों को भी पड़ोसियों के समान विचार-विनिमय तथा व्यवहार 
करना पड़ता है। ये सारे कार्य तभी हो सकते हैं जब दूरी समासत हो जाय और सारे देश 
प्राज़णु-स्थिति' के समान हो जांय। यह आ्राकाश-यातायात के द्वारा ही हो सकता है। 
विमान १००० मील प्रति घंटे की चाल से साधारण तौर पर जा सकते हैं, अर्थात्‌ 
भारत ऐसे विशाल देश के किसी भी स्थान पर एक व्यक्ति विमान द्वारा २ अथवा 
३ घंटे में पहुँच सकता है। यही नहीं विमानों का महत्व निरन्तर बढ़ता चला जाता 
है समय की बचत होती ही है, युद्ध में भी विमानों ने अपने रोमांचकारी नुशंस कृत्य 
दिखलाए हैं, पर इनका उपयोग शान्ति में भी मानव कल्याण के लिए किया जा सकता 
है । यह आन्तरिक शान्ति स्थापित करने में सहायक हो सकता है, व्यापार की उन्नति 
कर सकता है, रोग के कीटाणुओं को मार कर समाज को अधिक स्वस्थ बना सकता है, 
टिड्डियों से कृषि की रक्षा करने में सहायता दे सकता है, वन में लगी हुई आग को 
शीत्र ही बुका सकते हैं। इसके इन कतंव्यों को ध्यान में रखते हुए विमान भारत के 
लिए तो एक ईइवरीय देन ही समझी जा सकती है। इंगलैण्ड ऐसे छोटे देश के 
लिए विमानों का चाहे इतना उपयोग न हो सके, भारत ऐसे विश्ञाल देश के लिए तो 

. विमान बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, देश की राजनैतिक, सामाजिक तथा 
/ संस्कृतिक एकता को बनाये रखने में विमान बहुत ही उपयोगी है। देश में उद्योगों 
तथा व्यापार के लिए विस्तृत क्षेत्र हैं, इतने बड़े व्यापक क्षेत्र के आर्थिक कार्य विमानों 
द्वारा ही सफलतापूर्वक किये जा सकते हैं। देश के विस्तार और भौगोलिक स्थिति 
को देखते के भारत आकाश-यातायात की उन्नति के लिए विशेष उपयोगी क्षेत्र है । 
भारत कीं स्थिति पूर्व और पश्चिम को जाने वाले वायुमार्गों के बीच में होने के 
कारग बड़ी महत्वपूर्ण है। उपयुक्त स्थिति के इस प्राकृतिक वरदान से पुरा-पुरा लाभ 
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तभी उठाया जा सकता है, जब आकाशन्यातायात के राष्ट्रीकरण हो जावे।॥ 
चूंकि आकाश-यातायात, एक उद्योग के रूप में अत्यन्त लाभदायक है, इसलिए यदि 
इसका राष्ट्रीयरण न किया गया तो पूंजीपति स्वयं इसका विस्तार करेंगे, अपनी 
पंजीं लगावेंगे, फिर वे उसका संचालन अपने अधिकतम लाभ की दृष्ठटि से करेंगे न कि 
देश-हित की दृष्टि से। हो सकता है कि भविष्य में व्यक्तिगत स्वार्थे देश-हिंत के विरोधी 
हों तो ऐसी अवस्था में संस्कार को कुछ न कुछ नियंत्रण अपने आप लगाना पड़ेगा | 
इससे अ्रच्छा यही है कि नियंत्रण लगाने की आवश्यकता ही न हो और यह तभी हो 
सकता है जब इसका राष्ट्रीकरण हो जावे । अतः छुवाई यातायात का राष्ट्रीकरण 
ही उचित ज्ञात होता है। 


भारतीय सरकार द्वारा हवाई जहाजों के निर्माण करने के कारखाना स्थापित 
करने के प्रयत्न :--- 


द्वितीय महायुद्ध के प्रथम. भारत में हवाई जहा जो के बनाने का कोई मा 
नहीं था । युद्ध काल में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुईं । सन्‌ १६४० ई० में बालचन्द 
हीराचन्द ने मैसूर सरकार की सहायता से ४ करोड़ रुपयों की अधिकृत पूंजी से बंगलौर 
में हिन्दुस्तान एयर कम्पनी नामक एक कारखाना खोला । सन्‌ १६४१ ई० में भारतीय 
४रकार ने इसके तिहाई अंश खरीद लिए। बाद में बालचन्द हीराचन्द ने इससे 
अपना हाथ खींच लिया और १६४२ से यह कम्पनी भारतीय तथा मंसूर सरकारों 
द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी कम्पनी हो गई है अब अर्थ-व्यवस्था 
सम्बन्धी सारा काम भारत सरसार के ही हाथ में है । इस कम्पनी ने सनु १६४१ में 
पहला हवाई जहाज बना कर तैयार किया, अब उसकी प्रगति अ्रच्छी हो रही है + 
इस कारखाने की देख-रेख के लिए उद्योग तथा पूति मंत्री की अध्यक्षता में एक संचा- 
लक समिति नियुक्त की गई है । इस समिति का एक सदस्य भारतीय सरकार द्वारा 
तथा एक सदस्य मैसूर की सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है । जब से भारतीय 
सरकार ने इस कारखाने को अपने हाथ में लिया है तब से इसने काफी उन्नति की है. 
बंगलौर की भारतीय वैज्ञानिक अनुसन्धानशाला तथा देहली के प्रशिक्षण केन्द्र रे 
ग्राकाश यातायात सम्बन्धी समस्याञ्रों पर काफी अन्वेषण भी हो रहा है। सन्‌ १६५२ 
ई० में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई संस्था ([टाबाठगगों तप! प800फ 
०ःु॥798000) के साथ समभौता किया है, जिसके अनुसार यह संस्था विभिन्न दिशेषज्ञों 
द्वारा भारत को हवाई यातायात सम्बन्धी समस्याओ्रों पर सलाह दिया करेगी । 


अगस्त सन्‌ १६५३ में भारतीय हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण हो गया है। 
इन्डियन एयरलाइनूस कारपोरेशन तथा एयर इन्डिया इन्टरनेशनल नामक दो संस्थाएं 
आ्रान्तरिक तथा बाह्य आकाश यातायात चालू करने के लिए स्थापित कर दी गई हैं । 
राष्ट्रीकरण की स्कीम को पूरा करने के लिए €*५ करोड़ रुपयों का प्रबन्ध कर 
लिया गया है । 

भारतीय सरकार द्वारा हवाई अड्डों का निर्माण : 

इस समय भारतत्र्ष में ७० हवाई अडडू नागरिक हवाई यातायात-महासंचालक 
के ग्रधीन हैं, जिनमें २३ अरह्े बहुत महत्वपूर्ण हैं। सान्‍्ताक्रुज बम्बई, दमदम 
कलकत्ता तथा पालम नई देहली के हवाई अडडु अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के हैं । विभाजन के 
पदचात्‌ भारतीय सरकार ने ४ करोड़ रुपया सान्ताक्रूज पर, ३ करोड़ रुपया दमदम 
पर तथा २७५ करोड़ रुपया पालम पर व्यय करने की स्काम बनाई है, जिससे इन 
अड्डों का यथोचित विस्तार हो सकेगा । भारत के हवाई अड्डों पर € अड्डों को छोड़कर 
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अभी तक रात में विमानों के उतरने की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं । यद्यपि भारतीय 
सरकार इधर भी प्रयत्नशील है । युद्धोत्तर काल में भारतीय सरकार ने ३ अन्तर्राष्ट्रीय, 
४ वृहत्‌, १३ मध्यम तथा २२ लघु कोटि के हवाई अ्रड्डों को विकसित करने की 
योजना बनाई है । प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ६७८ लाख रुपया आकाश- 
मांगें तथा हवाई अड्डों पर व्यय किया जायगा । 


भारतीय सरकार द्वारा भारतीय आ्रान्तरिक तथा बाह्य वायु-मार्ग के विकास 
के प्रयत्त :--- 


सन्‌ १९४६ ई० में भारत सरकार ने हवाई यातायात के विकास और नियन्त्रण 


की एक योजना बनाई। इसके अन्तर्गत हवाई स्विसों को तीन भागों में विभाजित 
किया गया :-- 


(१) अन्तर्राट्रीय हवाई यातायात 
(२) द्रन्क लाइन्स 
(३) सहायक लाइन्स 


. (१) अन्तर्राष्रीय हवाईयातायात के विकास के लिए सरकार ने १६४८ में एक 
एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कम्पनी स्थापित कर शंग्लैण्ड तथा भारत के बीच हवाई 


सर्विस चालू की। इसके अतिरिक्त सुदूर पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के देशों को भी 
वायुयान सर्विस चालू की गई । 


(२) ट्ड्डू लाइन्स के विकास के लिए यह तय किया गया कि सम्पूर्ण देश में 
भारत सरकार १०,५०० मील लम्बे मार्ग की व्यवस्था करे। इसके लिए कलकत्ता, 
बम्बई, दिल्‍ली, तथा मद्रास के बीच रात को उड़ने की व्यवस्था की गई । इसी समय 
भारतीय सरकार ने डाक आदि ले जाने का ठेका इण्डियन ओवरसीज ऐयर लाइन्स 
को दिया, जिसकी सविस ३० जून १६४६ को बम्बई, नागपुर, कलकत्ता और मद्रास, 
नागपुर, दिल्ली मार्ग पर चालू हुईं, किन्तु ५ माह में इसे आथिक हानि उठानी पड़ी, 
अ्रत: डाक ले जाने का ठेका हिमालय एविएशन कम्पनी को दिया गया। इसके 
परचात्‌ एक आल अप एयर मेल सर्विस च,लू की गई, जिसके द्वारा अब देश के 
विभिन्न भागों में डाक आदि ले जाने का काम किया जाता है। इस प्रकार भारत 
सरकार ने कुछ ही सालों में हवाई जहाजों के रात के उड़ने की व्यवस्था में काफी 
सफलता प्रास की है । द । 

(३) सहायक लाइन्स विकास करने का क्षेत्र सरकार ने व्यक्तिगत व्यवसाय 'के 
लिए छोड़ दिया | इसके लिये प्रत्येक कम्पनी को एयर ट्वान्सपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड 
से स्वीकृति-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया । उड़ान सर्विस प्रारम्भ करने के 
पूर्व इस बोर्ड से आज्ञा-त्र प्रा्त करना आवश्यक कर दिया गया । साथ-ही-साथ यह 
निश्चित कर दिया गया कि यदि कम्पनी के संचालकों की कोशिशों और उत्तमोत्तम 
टेंकनिकल सुविधाओं के बावजूद भी कम्पनी को हानि उठानी पड़े तो सरकार अपनी 
इच्छ नुसार उसे भ्रःथिक सहायता प्रदान कर सकती है। 

(९. 8. >ंडटए ३३ ऐ06 #९00फराचारपरतेब्मंताड 6 घ6 5७7 875907 
िवणंएए (००णा7ाजां६९७ 940, (& ए, 952) 
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३. 84, 87 इश्कपंटलड गा विर्तेंक ढाड 8 गर्वतचनों गस्टतें, फीतफ 
णल्वाएए वीर चाएछ07डग्र८ड ता ींड इक्प्ल्शाट्यर बाते झोस्ट ऐंहीर रोक 
प्राध्य5 बातें श्र घठ3 छत इफ्टी ३६४४४:८९$ (/../. ]954) 

वायुबान-यानाय,त का हादतिएलम सापन है। बद्याति भारत के प्राचीन साहित्य 
में ऋवाइ-मा्ण तथा वायुयात का कही-कही पर प्रसंग ग्राया है. परत ऐसे प्रसगों 
को आधुनिक विद्वान, लेखकों की कत्पना की उन ही समझा करते थे परल्तु जब 
से परिचमी देशों में आधुनिक बायुवानों का आउिध्चार हुशा, सब से जोगों बा कुछ 
ध्यान इस ओर गया हि आकाश यातायात सम्भव है और प्रतीत में भारतीय लोगों 
को शायद इस विद्या का ज्ञान था। फिर भी इतना नो मेहता ही पड़ेगा, हि इस 
समय वायुन्‍यतायान की सुविधा इने-गिने श्रीमानों को प्राम्त हों सकती थी शत 
इसका साधारगा जनता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पहला था [हि 7 जाप 
यह बहुत झ्तीत की बात है । उस समय के अशाशब्यावायाल तथा ग्रबुनिक प्रशाश- 
यातायात में कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं फिया जा सरूता । 

क्राथिक दृष्टि से झऋणाएबययाप रु का साखनान्ाल पर प्रभाव प्रदम महपृद्ध 
के पदच.त्‌ ही पड़ना प्रारम्भ हम्नमा। इसके पहले एक तो वायुयानों की चाल भी 
बहुत घीमी थी झौर उनका प्रयोग भी बहुत सीमित रूप में होता था । भारत में भी 
सन्‌ १६११ ई० में बम्बई-कर ची के बीच वा पु-८तादाननोईः प्रारम्भ हुई । पर 
इसका वास्तविक प्रारम्भ सन्‌ १६२७ ई० से ही हम्मा जब भारतीय सरकार द्वारा एक 
नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना की गई। इसी समय से हवाई ग्रहों का निर्माग 
प्रारम्भ हुआ और प्रशिक्षण के लिए उड्डबन क्लब खोले जाने लगे | सन्‌ १६२६३ ई० 
में ब्रिटेन, फ्रांस, व हालेण्ड की साम्राज्य वायु-सेवा के विमान भारत में भी झाने-जाने 
लगे तथा इस्पीरियल एयरवेज नामक बृटिश कम्पनी के जहाज करांचों के बजाब 
दिल्‍ली तक आने-जाने लगे । परन्तु कोई विशेष सफलता नहीं मिली । सन्‌ १६३३ में 
बृटिश सरकार द्वारा वायू-सेवा सिंगापुर तक बढ़ा दी गई और भारत सरकार ने 
इण्डियन ट्रान्स-डान्ट्ीटेस्टनआ एयरवेज नामक कम्पनी की पूंजी में २४ प्रतिशत 
भाग लेकर इसी कम्पनी के द्वारा साभीदार बनने का समभोौता किया। इघर सन्‌ 
१६३२ ई० में करांची व मद्रास के बीच विभान-सेवा प्रारम्भ की । 

सन्‌ १६३६ ई० में एक भारतीय एयर बोर्ड की स्थापना की गई । इसने सरकार 
के समक्ष भविष्य में हवाई यातायात के विकास के लिये गझ योजना रक्‍्खी तथा विकास 
के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव रकखे । 


(१) भारत में हवाई जहाजों के उतरने के स्थान सरकारी होने चाहिये। उनका 
सारा सामान जायदाद आदि सरकार की ही होनी चाहिये। सरहार को *सब्पूण 
सुविधायें देनी चाहिये । 

(२) विदेशी हवाई यातायात के सम्बन्ध में सरकार की सलाह के बिना कोई कार्य 
नहीं होना चाहिये । 

(३) देश के आन्तरिक हवाई यातायात के विकास के लिये सरकार को प्रारम्भ 
में घन की सहायता देनी चाहिये । 


(४) भारत में एक हवाई विभाग की स्थापना होनी चाहिये । 


4680 एप 37798040प् 700 परर७७००0ए४7 


भारत में देश के भ्रन्दर आकाश-मार्ग से आवागमन के लिये वाय़॒ुयानों के प्रयोग 
करने का श्रेय टाटा सन्‍स लिमिटेड ही को है। इस कम्पनी ने करांची से मद्रास तक 
आकाश-्यात्रा का प्रबन्ध किया। सन्‌ १६३३ ई० में इण्डियन नेशनल एयरवेज 
लिमिटेड कम्पनी की स्थापना की गई, जिसने सन्‌ १६३४ ई० में करांची तथा लहौर 
के मध्य वाययान-संचालन का प्रबन्ध कर दिया | इसके पदचात्‌ सन्‌ १६३८ ई० तक 


और भी शहर बम्बई, त्रिवेन्द्रम, गोआ, भूपाल, इन्दौर, ग्वालियर आदि आकाश-यात्रा 
का लाभ उठाने लगे। 


सत्‌ १६३८ ई० में एम्पायर* एयर मेल स्कीम बनाई गईं, जिसके अनुसार वृटिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत देशों में हवाई-जहाज द्वारा डाक पहुँचाने का प्रबन्ध किया गया । 
भारतीय सरकार ने इस कार्य के लिये तीन कम्पनियों से कन्ट्र कट कर लिया । इस 
प्रकार इस समय तक भारत में ५१६० मील लम्बे आकाश-मार्ग का प्रयोग होने लगा 
आर करांची से कोलम्बो, करांची से लाहौर तथा बम्बई से काठियावाड़ के बीच में 
हवाई यातायात की सुविधाएं प्राप्त हो गई । 


द्वितीय महायुद्ध के पूर्व देश में हवाई यातायात की स्थिति निम्न प्रकार थी :-- 


(अर) झान्तरिक हवाई यातायात के अन्तर्गत टाटा एयर सर्विस, आई०एन०ए० 
तथा एयर सविस ऑफ इण्डिया नाम की कम्पनियाँ कायें करती थीं । इनमें से टाठा 
एयरवेज लिमिटेड, करांची, अहमदाबाद, बम्बई, हँँदराबाद, मद्रास, त्रिचनापलल्‍ली 
ग्राकाश-मार्ग में एक बार प्रति सप्ताह के हिसाब से वायुयान के झ्ावागमन का प्रबन्ध 
क्रती थी । आई० ए० कराँची, जैकोबाबाद, मुल्तान, लाहौर ञ्राकाश-मार्ग में पाँच 
दार प्रति सप्ताह तथा एपर सविस श्रॉफ इण्डिया बम्बई, भावनगर, राजकोट, जाम- 


नगर, पोरबन्दर आकाशग-मार्ग में पाँच बार प्रति सप्ताह के हिसाब से वायुयानों के 
ग्रवागमन का प्रबन्ध करती थी। 


(ब) विदेशी हवाई यातातात के अ्रन्तगंत बी० ओ० ए० सी०, के० एल० एम० 
एअर फ्रॉस तथा जमंन एग्रर सर्विस का प्रबन्ध करती थी । 


सन्‌ १६९३६ ई० में युद्ध के आरम्भ होते ही एम्पायर एश्नर मेल स्कीम स्थगित 

कर दी गई, क्योंकि एम्पायर एगश्रर को युद्ध सम्बन्धी कार्यों में जुट जाना पड़ा । भारत 
सें भी हवाई यातायात को युद्ध में संलग्न होता पड़ा। और इसी भश्राधार पर इसकी 
व्यवस्था कर दी गई । युद्ध काल में हवाई यातायात निम्न मार्गों पर प्रारम्भ होगया:-- 
कराँची --कोलम्बो, बम्बई---दिल्‍्ली, वम्बई--कलकत्ता, बम्बई--कोयमबटहूर, बम्बई--- 
कराँची, बम्बई--कोलम्बो, दिल्‍्ली--कराँची, कलकत्ता--दितजान, कलकत्ता -जोर- 
हट, कलकत्ता गया इलाहाबाद कानपुर, कानपुर-दिल्‍ली, लाहौर-- मुल्तान, जैकोबा- 
बाद--कराँची, लाहौर गुजरात, रावलपिडी--पेशावर, लाहौर, जकोबाबाद--क्वेटा, 
दिल्‍ली भोपाल, हैदराबाद, बंगलौर, त्रिचनापल्‍ली--कोलम्बों, दिल्ती, जोधपुर-- 

. कराँची और दिल्‍ली, अहमदाबाद, बम्बई। युद्ध काल में भारतीय वायुयान चालकों को 
. भिन्नन्भिन्न प्रकार के काम भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में करने पड़े । अतएवं इनको 
. हवाई यातायात के सम्बन्ध में बहुत कुछ अनुभव हो गया । इधर भारतीय सरकार 
इसी समय से हवाई यातायात के विकास के लिए युद्धोत्तर योजनाओं पर विचार 
करने लगी। सर फ्रंडिरिक टिमस डायरेक्टर ऑफ सिविल एवियेशन ने गम्भी रतापूर्वक 
सोच-विचार कर भारत सरकार के समक्ष एक प्रान्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के 
हवाई यातायात के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना रकखी । इस योजना पर दी 
रिकल्स्ट्रशव पौलिसी कमेटी फॉर पोटस एण्ड एविएशन ते विचार किया तथा १६४४ 
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ई० में.प्रपती सम्मति इस योजना के पक्ष में दी । तदनसार सरकार ने इसझो हगी यार 
कर लिया, तथा मई सन्‌ ६६४४ ई० : 
नीति वी निम्न प्रकार से घोषगा की रबी नो दि कविदय ऋ।्द तथा 
विश्वसनीय एवं निजी पू जी लगाने बाली और सामान्य व्याप रिक निय्मानस ” लाभ 
प्राम करने तथा हानि सहने वाली व्यक्तिगत व्यापारिक संब्बाध्रों को भारत दी 
ग्राभ्यन्तर तथा बाह्य हवाई बालयात का संचालन तथा विकास डहेन ग्राज्ञा प्रदान 
करने की सरक्षार-प्रस्त आपकार थाम कर पृरुू ४ क्र संध्या अयाह एजताए मी 
का संचालन कर सकती है। राज्य द्वारा प्रादिण सजी यता क्ियोष परिश्यिनियो में ही 
दी जायगी, जब कि सहायता की इच्छुक संस्था सरवार दरा निर्धारित नियमों पर 
चलने की प्रतिज्ञा करे | 


इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए दी एशिडयन एंग्र क्रेफ्ट एक में संगोषन 
करने की अ्रवश्पकता हुई। अलवर इसमें आवश्यक संजोधिन कर दिए। गया । एगड़ 
ग्रनुमार हवाई यातायात का लाइसेन्स देते के लिए गड एग्रर टौसयोद शासिशित 
वोई की स्थापना कर दी, जिसने ग्रशन्‍त्व८ सत्‌ १६४५ हर से श्ाना हाय ४? 
कर दिया । 


इस देश में चार कम्यतियां टाटा सन्‍्म, एटहियत नेशनल एप्रर्वेत एग्रर साविसेज 
झॉफ इणष्डिया तथा ईकन एग्ररत्रेज इस क्षेत्र मे क्य कर रहो थी। सात सम 
१९४८ ई० तक एग्रर दसोंई्ट लख्सेसिंग बोई वे विम्तनिखित स्घारह कम्पनियों मय 
लाइसेन्स प्रदान किए । एमश्रर इीडया, दण्डियन ने“नतल एअ्वेज, भारत 7पग्रस्वेज 
एग्रर संविस झॉफ इण्डिय।, इंकस एग्ररवेज, डाल मिय्र' जन ए प्रस्वत, मिली एग्रस्वेर 
ग्रोरिग्रिस्ट एशरवेज, अ्म्दिवा एयरवेज तथा जुपीटर एग्रर्वेज । हसी बीच मे गाल /६४७ 
ई० में देश का विभाजन हो गया, जिसके फलस्वरूप आराकाश-मर्ग में उद्द एस्द्रितन 
हुआ तथा भारतीय हवाई मार्गों की शरणाथियों को निहालने, भारत में हसे, काइ्मार 

में सक्रिय भाग लेने की भर ता पढी। इससे हथाई वाम्प नियों को काम मि7 
तथा उनकी आय बढ़ गई । कम्पनियों की स्थिति को अधिक हृड बनाने के लिए उन 
लाइसेन्स देने में विशेष सविधाएँ दी गई तथा उनके झाविक संकट निवारण हेसे इसके 
द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पेटोल पर कर कम कर दिया । 


रू कई 
उकव्ज्यके रे 


भ्हि 
में हवाई बात या से की विफसि सम्बन्ती सम्का 
। 


इसके पदचात्‌ सन्‌ १६४९ ई० के अन्त में ब्रंगाल, आासाम तथा जिपूरा मे बाय 
यानों को अत्यधिक कार्य करता पद! । फरपुरी सन्‌ १६४९ ई० में रात्र मे हाई 


डाक भेजने का प्रबन्ध किया गया। यह प्रबन्ध विशेधकर कलकत्ता, बम्बई दिखती चथा 
मद्रास शहरों के लिए किया गया था। पर मानसून के कारगा जूत में टसे बद्द हर 
देना पड़ा । कुछ नई कम्पनियां भी खलीं जिनका कार्य विदेशों के लि! कझावाग- पता 
का प्रवन्ध करना था। इस प्रकार इस देश में हवाई घात/यतल को गब्रर्धनिक बाबत्य 
सुव्यवस्थित है । न 


इस समय भा रतवपं में लगभग एक दर्जन हवाई बाल यात कम्पनिरयाँ हैं। पास 
ग्राकाश-मार्गों द्वारा हवाई यातायात का प्रबन्ध है, जिनकी लम्बाई लगनग ३३०० 
मील है। तथा लगभग ४००००० यात्री प्रतिवर्ष आकाश्न्यात्रा करते हैं। देश में 
लगभग ७० हवाई बहू हैं। पूना में उड़न कला सिखाने का प्रबन्ध है। इसे भारत 
सरकार से आ्थिक सहायता मिलती नसन्धान तथा विकास के लिए भी सरकारी 
प्रबन्ध है । 


बंगलौर में एक एयर क्रेफ्ट फैक्टरी बहुत दिनों से कार्य कर रही है. जो भारत 
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प्रकार के अधिकार में है | भविष्य में उसक्रे द्वारा नये वायुयान बनाये जाने की. आशा 
। भारत सरकार का ध्यान भी इस ओर गया है। सरकार चाहती है कि इस 

फेक्टरी में वायुयान की सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण होने लग जाय, जिससे देश पूरा 
स्वावलम्बी बन जाय। सरकार देश में एक अत्यन्त शक्तिशाली हवाई-जहाजी बेड़ा 
तथा साधारण प्रजा के लिए समन्‍्तोषजनक हवाई यातायात के साधन चाहती है। 
इसी उदद श्य से युद्धोत्तर विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने हवाई यातायात 
के विकास तथा नियन्त्रण की एक विशाल योजना बनाई थी । इसके अनुसार हवाई- 
याताय!त का क्षेत्र व्यक्तिगत व्यक््त्ताय के लिए खुला छोड़ दिया गया । प्रत्येक हवाई 
यातायात की कम्पनी के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना झनित्रार्य हो गया। बहुत से 
प्रतिबन्ध इपीलिए लगाए गए जिससे अच्छी कम्पनियाँ ही क्षेत्र में आ सकें। 
आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सरकार ने हवाई यातायात की कम्पनियों को आशिक 
सहायता प्रदान करने का भी वचन दिया । द्वितीय महायुद्ध के पदचात्‌ यातायात की 
कृम्पनियों में बाढ़-सी आ गई । बहुत-सी कम्पनियों की आर्थिक दशा सनन्‍्तोषजनक 
न थी। ग्रतः सरकार नें अयोग्य कम्पनियों को क्षेत्र से निकालने तथा हवाई यातायात 
को यथेष्ठ रूप से विकसित होते देने के लिए एक जाँच कमेटी नियुक्त की। इस 
कमेटी ने हवाई यातायात व्यवस्था में निम्नलिखित दोष बतलाए। 

(१) हवाई यातायात की कम्पनियाँ आवश्यकता से अधिक हैं । 

(२) कम्पनियों द्वारा अनावश्येक तथा अधिक व्यय किया जाता है । 

(३) कम्पनियों में पारस्परिक झ्रनाथिक तथा अनुचित प्रतियोगिता हैं । परिणाम- 

स्वरूप उनकी ञ्ाय बराबर घट रही है। 

(४) कम्पनियों के पास वायुयान तथा अन्य सामग्री आवश्यकता से अ्रधिक है। 
(५) साधारण जनता की आ्राय की दृष्टि से वायुयानों का भाड़ा अधिक है। 

इन दोषों को दूर करने के लिए कमेटी ने जो-जो प्रस्ताव रक्‍्खे थे भारत सरकार 
वे उनमें से अधिकांश प्रस्तावों को पास कर दिया। सरकार का ध्येय सदेव हवाई 
यातायात को प्रोत्साहन देना है। पंचवर्षीय योजना में भी हवाई यातायात को महत्व- 
पूर्ण स्थान दिया गया है। इस योजना के अनुसार प्रथम दो वर्षों में १८५५ करोड़ 
रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से व्यय करने का निरचय किया गया है। वर्तमान वायुयानों 
के स्थान पर आधुनिक ढंग के नवीन वायुयानों को क्रम करने का निईचय किया गया 
है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा आथिक सहायता देने का वचत दिया गया है। 


इस प्रकार सब प्रयत्नों से भारत सरकार हवाई यातायात को शीघ्र ही व्यापारिक 
आधार पर विकसित करना चाहती है। 


भारत में आकाश यातायात का महत्व 


आधुनिक काल में शीघ्रातिशीघ्र यातायात के जितने ग्रुणा वर्रान किये जायं कम 

हो हैं ।,भारत एक विशाल तथा विस्तृत देश है । क्षेत्रफल में प्रायः यह एक महाद्वीप 
के तुल्य है। राजनैतिक सुव्यवस्था तथा आथिक विकास के लिये शीघ्रगामी आधुनिक 
यातायात के अन्य साधन अभी प्रचलित नहीं हुए हैं। अतः हवाई यातायात का 
विकास भारत के लिये अत्यावश्यक है। आधुनिक स्पर्धा के युग में प्रत्येक देश को 
उन्नतिशील देशों का ध्यान रखना पड़ता है। अ्रत: हमारा देश भी इस सम्बन्ध में 
पचछड़ा हुआ नहीं हैं। हवाई यातायात के विकास से सर्व प्रथम मनुष्यों की बेकारी 
का, । बहुत से वायुयान चालक, मिर्त्री, तथा अन्य कर्मचारियों की झ्रावश्यकता 
डुंगी । इसके अतिरिक्त वायुयान-निर्माण तथा सुधारक कारखाने खोले जाने पर 
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उनमें भी बहुत से मनुष्यों को काम मिलेगा । देश में वापथान सिमागा के लिए जो 
आवश्यक कच्चा माल उन्पन्न होता है उसकी मांग बदू जाबगो तासम्बस्धी 7 / ४ हें 
श्रमिकों तथा कच्चा मल उत्पादकों आदि का भत्रा होगा । देश के परल्यादन में वद्ध 
होगी । भारतीयों के वायुयान-निर्माग-कला में कृदल होने पर विदेशों मे भो इसकी 
तथा इनके भागों की मांग बढ़ सकती हैं। इससे हमारे प्रतनर्रतय व्यापार में भो 
उन्नति होगी। इसी प्रकार यदे हमारे बायुयान संत लक निप्ृक हा तो इनको सेवाओं 


दल का; 
की माँग भी विदेशों में हो सकती है, जिससे हमारे देश शो विदेशी दर्रुभ मद्रा की 
प्राप्ति सरल हो सकती है। देश के अंदर व्याफर तथा ग्राउगसन में भी पर्यात 
शीघ्रता तथा सविधा हो जायबी जिससे अधिक उपरत व्यक्तियों का समग्र बच जे यगा 
और वे अधिक देश-सेवा कर सकेंगे । इधर रेलों तथा मोदर बस सविस तथा सटक: 
यातायात पर कम भार रह जायगा, जिसके परिगामतवररूप साधारंशा यावजियों लथा 
व्यापारियों को भी सुत्रिदा “था लाभ होगा । बहुत से दुर्लभ स्थानों पर पहंचना सारण 
हो जायगा, जिससे उन स्थानों की उन्नति होंगी और लोगों को लाभ होगा । प्रापदा- 
ग्रस्त स्थानों में सहायता पहुँचाने के लिए हयाई बातायानल बहत उपयोग! गिद्ध हो 
सकता है। अत्यधिक वर्षा के कारगा क्भीकृी किली स्थानों पर बहत सो भूमि 
जलमग्न हो जाती है। अन्य यातःयात के साधन वहाँ तह पह़ेंचने में प्रसफल हो जाते 
हैं। ऐसी परिस्थितियों में वयुयानों द्वारा शीघ्र सहायता पहुंच सवारी है । महामारी, 
हैजा आदि गम्भीर बीमारियों में भी वाधुयान द्वारा विशेष सहायता पहुँचाई जा स्तनों 
है। दुर्भिक्ष काल में शीघ्र अनाज वितरण करके मनुष्यों के प्रागा बचाए जा सफते हैं। 
अन्ततो गत्वा आकाश-मार्ग थल-मर्ग के समान साधारण मनुष्यों के लिए सूलभ तथा 
सस्ता हो जाय तो थल-मार्ग द्वारा आवृत्त भूमि कृषि ञभ्र दि अधिक उपयोगी कार्यों में 
लाई जा सकती है। इस प्रकार झ्लाकाश-मर्ग का प्रचदन हमारी भोजन समस्यः को 
किसी सीमा तक हल करने में समर्थ हो सकता है । 

भारत के लिये वायुयानों की उपयोगिता अधिकतम हो सकती है. यदि देश के 
यातायात के विभिन्न साधनों में समुचित सामंजस्य स्थापित हो जाय । घल, जल तथा 
ग्राकाश यातायात के सम्पूर्ण साधतों का झायश्यगशल नुझगण उचित स्थान होना 
चाहिये। एक ऐसी देशव्यापी योजना होती चाहिये जिससे कोई भी ब्यान यातायत 
की सुविधा से रहित न हो सके। उदाहरण के लिये एकर ग्रामीण व्यक्ति झप्रगपरतानभाण 
झपनी बैलगाड़ी का सुन्दर सड़क पर प्रयोग करते हुये किसी मोटर झट पर पहुँच 


ड 
जाय, वहाँ से पड़ोस के रेलवे स्टेशन पर, फिर हेल यात्रा द्वारा किसी हवाई अहु पर 
पर पहुँच जय और मनोवां'छेत आकादण य.त्रा कर सके । यह तभी सम्भव है जब याता- 
यात के विकास की सम्पूर्ण योजनायें एक केन्द्रीय संस्था द्वारा जांची जायें ताकि उनका 
उचित समन्वय किया जा सके । 
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भारतीय आकाश यातायात के विकास के साथ ही साथ उसके अष्ट्रोयरररा की 
मांग होने लगी, कुछ देजों ने आकाश-यातायात का राष्ट्रीयररण कर भी लिया, भतः 
सन्‌ १६४७ ई० में राष्ट्रीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन 
बुलाया गया । राष्ट्रीकरररा के पक्ष में यह कहा गया कि इससे उद्योग का लाभ सरकार 
को प्राप्त होगा, हवाई अडू आदि बनाने में सरकार को काफी पूंजी व्यय करनी पड़ती 
है, इसलिए इस सेवा का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार को ही अपने हाथ में ले लेना 
चाहिए, तभी वायुयानों का अधिकतम उपयोग हो सकता है । इसके विरोध में यह 
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कहा गया कि यह एक नया उद्योग है। इसमें व्यक्तिगत प्रबन्ध, देखभाल व रूचि की 
अधिक आवश्यकता है, जिसमें सरकारी वेतनिक कर्मचारी प्राय: श्रसफल ही रहते हैं, 
क्योंकि सरकारी संगठन की कार्य-कुशलता व्यक्तिगत प्रबन्ध की अपेक्षा निम्नकोडि की 
ही होती है। सरकार को वेसे ही अभी बहुत-सी जन-जीवनोपयोगी समस्‍यायें हल 
करनी हैं। आकाश-यातायात ऐसी विलासितापूर्ण समस्याओ्रों में सरकार को अभी हाथ 
नहीं डालना चाहिए | इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों में इस प्रश्न पर 
गम्भीर मतभेद रहा, श्रतः कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं की जा सकी । १६४५ 
ई० की सरकारी ओ्ौद्योगिक नीति की घोषणा में भी श्राकाश-यातायात व्यक्तिगत 
साहस के लिए छोड़ दिया गया। हाँ, आधार-भूत उद्योग होने के नाते केन्द्रीय नियंत्रगा 
रखना आवश्यक समभका गया। इसी नीति के आधार पर वायुयान बोड्ड द्वारा 
सन्‌ १६९४६ ई० में ६ कम्पनियों को दस वर्षीय लाइसेन्स दिये गये । 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६५० ई० में एक वायुयान जांच कमेटी नियुक्त की गई । इस 
समिति ने भी आकाश-यातायात के राष्ट्रीकरणा पर विचार किया। समिति में 
राष्ट्रीयररण के पक्ष में निम्नांकित तर्क रकखे गये :--- 


(१) देश की सम्पूर्ण विमान-सेवाओं का संगठन सरकार द्वारा ही इस प्रकार 


किया जा सकता है कि जिससे कार्य-केन्द्रों साज-सज्जा, तथा अन्य कर्मचारी-वर्ग का 
अधिक-से-प्रधिक उपयोग किया जा सके | 


(२) आकाश-यातायात का सैनिक महत्व बढ़ता जाता है, अश्रतः सैनिक दृष्टि से 
इसका संचालन सरकार के हाथ ही में होना चाहिए । 

(३) राष्ट्रीय श्राकाश-यातायात ही जनता की सेवा अच्छी प्रकार से कर सकेगा । 

(४) एक राष्ट्रीय इकाई देश के लिए दूरदशिता के साथ व्यापक योजनाएँ बना 
सकती है। भिन्न-भिन्न इकाइयां नहीं । साज-सज्जा तथा विमान-चालन सम्बधी नये- 


तये अविष्कारों का पूर्ण लाभ तभी प्रास हो सकता है जब आकाश-यातायात-सेवा का 
राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय । 


(५) एक-सूत्रीय प्रशासन तथा प्रबन्ध में मितव्ययिता के कारण व्यय कम हो जाता 
है, जिससे जनता को आकाश-यातायात-सेवा सस्ती मिल सकती है । 

(६) भारत में बिना सरकारी सहायता के यह उद्योग सफल नहीं हो सकता। पूर्ण 
सफलता के लिए सरकार को सहायता करनी ही पड़ेगी । इसके लिए व्यक्तिगत पूंजी- 
पतियों को आथिक सहायता देनी पड़ेगी । जनता तथा उद्योग की भलाई इसी में है 
कि व्यक्तिगत पूंजीपतियों को धन देने की अपेक्षा सरकार कम्पनियों का राष्ट्रीयकररण 
क्र ले, सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेले और फिर सम्पूर्ण देश की आवश्यकता- 
नुसार आकाश-यातायात-सेवा का संगठन तथा संचालन करे | 


राष्ट्रीयररण के विरुद्ध निम्नांकित तकं दिये गये :--- 


_ *(१) अनेक महत्वपूर्ण प्रइन सामने होते हुए, उनको बिना हल किये भारत सरकार 
को इस विलासितापूर्ण सेवा की ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए । 
(२) आकाद यातायात ऐसे विज्ञाल संगठन तथा विश्ञेष उद्योग के लिए सरकार 


के घास पर्यात्॒ संख्या में योग्य प्रबन्धक नहीं होते, इससे प्रबन्ध में शिथिलता होने की 
सम्मावना रहती है । 


(३) मह उद्योग नया ही है, नये-नये हज (कं तथा नवीन ढंग का विकास 
हर समय होता रहता है । इन विकास क्रियाप्रों व आविष्कारों से लाभ उठाने के लिए 


त) हछ3 घ८ ७७ .॥ 


ग्राहकों के साथ निकट सम्पर्क क्थापित करना अभ्रवश्यक है, पर सरकारी शफमसर पस 
कार्य को अच्छी प्रकार नहीं कर सकते , इसके लिए ब्यकितिंगत साउम हो प्रयगफल है 


कल क। 
इस वादक्रिवाद में यह समिति भी रा्ट्रीयकरगा े बारे भे विलयास्मक भाए से 
वछ निर्णय न कर सकी । इसी ब्रीच में सन्‌ १६४५१ ई७ में बायान बाला के प्रति- 
निधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया । सम्मेलन ने नप्रोनतम विमानों को खरीदते 
के लिए १० करोड़ व्यय में से करीब 3 करोद रृप्या सरशार मे ऋषा मे रूप में 
मांगा । इधर योजना आदोग ने झआकाश-यातायान सेवा का शाषट्रीयशरगण करने मा 
परामर्श दिया, जिसके अनसार मार्च १६४३ ई७ के विमान प्रिन्‍्चन निगम दिल 
है00 प।बगाइ00 70700908 5 |) जोकसभा में रछाण वाया जो ग्वीोफ्ल पार 
लिया गया। इस क'नूत के अनुसार दो निगम स्थापित किये रये । एक देश के झ्रस्नएईड़ 
तथा दूसरा विदेशों में था 7एान-लेएण प्रदान करने के लिए। हनतें मे यहली धिद।उत्त 
दिए वाद 607०१ ०पघ ने देश के ग्रन्दर सेवा प्रदान करने के लिए श्र कफ नियों 
का काय अपने हाथ में ले लिया ये कम्पनियां रिश्न हैं :--- 
(7) /7७92५5 77379. 
(2) &7 770039, 
(3) &7 8६४४६८९३ 0 74343, 
(4) उिक्ा8 ैफ8ए5, 
[३] [240८श॥ 279५8, 
[6] &ाफ्ा४ए27) 8४2700. 
(7४ [697 पिता! 27जछ3ए5, 
(8) &2]029 77298, 
ये सारी कम्पनियां धीरे-धीरे एक इकाई में परिगात शो गई । इसका काद्राइय 
दिल्‍ली में स्थापित हो गया । बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली तीन केन्द्रों से हस निगम री 
सैवा का संचालन किया जाता हैं। दूसरे 60 शरीक विरग्रन्‍ांजाऊ| (0700 27णा 
ने अच्तर्राष्रीय आकाश-यातायात सेवा का सारा उन्तरदायित्र अपने हुएर ले लिया | 
अगस्त सम्‌ १६५३ से इन दोनों निगमों ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस समय 
[गठाबत0 87 456९8 ८0700720707 के € तथा #&7 04 प्रदधिववा छाए (07 एए728- 
(07 के ८ सदस्य हैं। भारत सरकार प्रत्येक निगम के लिए एता सम नन्‍्य प्रबन्धवर्तां 
तथा एक सभापति नियुक्त करती है। केत्रीय सरकार दनके बार्या को देख-रेख रखनी 
है। नई सेव एं चलू करने तथा कुछ पर्वितेतन करने के लिए निगम-अ्धिकःरियों कर" 
सरकार की भ्रनुमति लेनी पड़ती है। वर्ष के अन्त में दोनों निगम अपने का का 
विवरण भारत सरकार के समक्ष रखते हैं । 
दोनों निगमों के बीच सामंजस्य स्थादित करने लिए ग्रश्नत सन्‌ १६४५ ई० में एक 
ह87 [78750 07 ८०पशाल!। की स्थापना हो गई है। यह एफ सरकार के लिए परामर्श- 
दात्री समिति है। प्रत्येक निगम की भी एक भरती परमर्गदात्वी ममिति वे एक श्रम 
सम्बन्धी समिति भी है । ३३ 
इस समय 877 [शता4 [ताध्णादा।जाओं ८079073007 १६ ग्रन्तर्राटॉय मार्गों पर 
तैवा का कार्य करती है और वी 09 06७३ ००7903000 ४१ राष्ट्रीय मार्गों पर 
कार्य करती है। दोनों मिलाकर लगभग २८००० मील लम्बे मार्ग पर वःयु-यातावबःत- 
पैवा प्रदान करती है । 
(3, 86. १शजोए8 500४ 90085 0७0-- 
. क्रिए0डऑॉडगतस्‍एर2 छा 2670ए:क78$. 
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2, [७ 7एए-९ ् ठांपों कषाथरता, 
3, 6 टणाइएच०छ05 ए् ६९००००ॉ४६०९५३ ४ पता. 


वायुयानों का महत्व 


वायुयानों ने मातव की सम्यता, आशिक संगठन तथा उनकी विचारधारा को 
पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया है। यदि रेलें राष्ट्रीयता के विकास में सहायक हुई हैं 
तो वायुयान ने अन्तर्राष्रीय भावना, सम्बन्ध व समस्याओ्रों को जन्म दिया है । वायुयानों 
की तेज चाल सबसे बड़ी विशेषता है, तेजी में यातायात का कोई भी अन्य साधन 
वायुयानों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता । यायुयानों ने सारे संसार को प्राय: एक 
देश के समान ही कर दिया है, जिस प्रकार एक देश के विभिन्न राज्यों के लोग अपनी 
समस्याओं को मिलकर सुलभाते हैं उसी प्रकार वायुयानों की सहायता से विभिन्न 
देशों के प्रतिनिधि एक स्थान पर मिलकर अपनी समस्याओ्रों का हल निकालते हैँ । 
वायुयान अति शीघ्रगामी होने के कारण मनुष्यों का समय बचाते हैं और सारे संसार 
को एक छोटे से आँगन के रूप में रख देते हैं, श्र्थात्‌ वायुयानों की सहायता से सारे 
संसार की परिक्रमा एक दिन में ही की जा सकती है। 
वायुयानों को यातायात सम्बन्धी भौगोलिक बाघाएं नहीं सताती । बहुत से यान 
केवल जल में ही चल सकते हैं तथा बहुत से केवल थल ही पर चल सकते हैं । 
वायुयानों के लिए जल-थल समान है। उन्हें तो आकाश-मार्ग चाहिए जहाँ सड़कों, 
पटरियों, पुलों, सुरंगों आदि की कोई झ्रावश्यकता नहीं। वायुयान सब जगह जा 
सकता है। बहुत परिमाण में पूजी तथा बहुमूल्य धातुश्रों आदि का स्थानान्‍्तर 
वायुयानों द्वारा थोड़े ही समय में हो जाने के कारण अश्रधिक जोखिम उठाने की 
झ्रावश्यकता नहीं रहती । आधुनिक युद्धों में भी वायुयान बहुत महत्वपूर्ण होता चला 
जा रहा है, जिस देश का हवाई बेड़ा जितना अधिक शक्तिशाली होता है उतनी ही 
अधिक उस देश के विजयी होने की सम्भावना रहती है। युद्ध क्षेत्र में संकटठापन्न 
स्थिति होने पर गोला-बारूद, अस्त्र-शस्त्र तथा सैनिकों की शीघ्र सहायता विमानों के 
द्वारा ही पहुँचाई जा सकती है। घायल सेनिकों की सहायता शीघ्रतापूर्वक विमानों के 
द्वारा हीं हो सकती है। इसी प्रकार अ्रकाल के समय, बाढ़ के समय बाढ़-प्रस्त क्षेत्रों 
को खाद्यान्न आदि की सहायता वायुयानों द्वारा ही अति शीघ्रता-पूर्वक पहुँचाई जा 
सकती है। किसी देश के अन्‍्तगत ग्ह-युद्ध छिड़ते, साम्प्रदायिक अशान्ति होने तथा 
अन्य किन्‍्हीं कारणों से भ्रराजकता फंलने पर वायुयानों द्वारा शीघ्र-से-शीघ्र सेना 
आदि भेजकर शान्ति स्थापित की जा सकती है। वायुयानों द्वारा तेल अथवा तरल 
झषधि जमीन पर छिड़क कर मच्छरों आदि को मार कर मलेरिया ऐसे भयंकर रोगों 
से लोगों को बचाया जा सकता है। यदि वायुयान-सेवा और सस्ती तथा सुगम हो 
जावे तो कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति कारखानों के पास जमघट न करके 
दूर-दूर तक स्वस्थ वातावरण में बसाए जा सकेंगे, जिससे लोगों को स्वास्थ्य-लाभ 
भी होथा और साथ-ही-साथ लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत कुछ सुधर जायगा | उद्योगों 
का विकेन्द्रीकरण विमानों के द्वारा सरलता से हो सकता है। वायुयानों के द्वारा 
व्यवसाय व्‌ व्यापार का भी काफी विकास हुआ है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं 
का बाजार विमानों की कृपा से ही भ्रन्तर्राष्ट्रीय हुआ है । पहले भारत में झ्रामों का 
बाजआर प्राय: स्थानीय हुआ करता था, परन्तु अब यह अन्तर्राष्टीय हो गया है। 
बायुयान कृषि तथा बनों की भी रक्षा करते हैं। विमानों द्वारा व्ों की आग बुराई 
जा सकती है। इसी प्रकार विमान द्वारा एक प्रकार का विषैला चूर् खेतों में छिड़क 
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कर टिट्विवों को नष्ट किया जाता है. इस प्रकार विमान कृि-रक्षा कस्ने में भी 
सहायक होते हैं । 


इस प्रकार विमानों से बहत ही आधिक, सामाजिक, राजन ति 
७.५ 40 दर हि का ीय ख (" है 
लाभ हैं, फिर भी वायुन्य तादात कुछ दोषों से विन्डुल मत नहीं 


। 
अधिक होता है, जो अमीर आदमी ही दे सकते है। साधारश जनता 


हे «मैं आ। 


भाड़ा नहीं दे सकती, अतः वर्तमान समय में साघारगा जनता ४५ 


क्र 
ज्सक 32३ 3 बस ब० ध्कक... कफबफ “पहना ऑफ 
हि व... जाबी 2 


| 


भाड़ 


का उपयोग भली-भाँति नहीं कर सकती । इसी प्रकार बहमृच्य बस्तर हो बिमास 
द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती है । झ्त: विमाल का कार्य-दोज 
अत्यन्त सीमित है। प्रतिकूल ऋतु में बादुयान कार्य नहीं कर सकते झापिश बषों, 
तेज आँधी, कुहरा, बर्फ गिरना, तथा घने बादल छा जाने से वट्यन गझकच्ती प्रकार 
से कार्य नहीं कर पाते । विश्व के कानून भी वाद्य नाथातर के दिक्रस में बाधक 
सिद्ध हो रहे हैं। एक देश के विमान को दूसरे देश के ऊपर होआऋर उड़ने के लिपे 
उस देश की सरकार की आज्ञा लेवी पड़ती है। इन विमानों से दृ्घदनाएं भो अधिक 
तथा भयानक होती हैं । 

इन सब दोषों के होते हुए भी विमानों का भविष्य उज्ज्वल है। शान्ति-मद्भावना- 
स्थापन, भूमिमापन, आके-विनतरसा, 


] हि ञ 


उाक, 
४ जढ७ 3 अर तमानयम्मथथ न पक, 


5 आशय (000४ 


दिज्षा-प्रसार आदि मे विधान बहुत सहायक होंगे । 
([५॥|, &४!.५७।!0:/४ 

सिविल एवियेशन डिपाट्टंमेन्ट के नियंत्रण में इस समय ६९ शरोहोस है। इनमें 
से दिल्‍ली, बम्बई. कलकत्ते के अन्तर्राट्रीय एसोड़ोम है। बुछ बड़े एरोड्रोम है. कुछ 
बीच के दर्जे के और कुछ छोटे है । कुछ एरोड्रोम पर लगभग ३१ पर को उड्ने को 
व्यवस्था है । 

ऐरोतोटिकल कम्यूनिकेशन के इस समय ५१ अच्छे स्टेशन है। ट्र निज्ध की सृत्रिषा 
करने के लिए भी पिछले वर्षों में प्रयत्न हुए हैं। इलाहाबाद में सिविल एविशशन 
ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें चार विभागों की शिक्षा दी जाती है. उद्ता. एरोड्राम 
इंजीनियरिंग, और कम्यूनिकेशन आदि | सहारनपुर में भी सिविल एवियेशन ट्र निग 
संटर है, जहाँ रेडियो टेकनीशियन्स को तैयार किया जाता है । ॥! 

ना में इंडियन ग्लाइडिंग एसोसिएशन है। इसे भारत सरकार से आर्थिक सहायता 

मिलती है। इसका काम ग्लाइंडिग को प्रोत्साहन देना है। इंडिया एरोनोटिकल 
सोसाइटी की भी दिसम्बर १६४८ में स्थापना हो चुकी है । इसका उद्देध्य एरोनोटिकल 
साइंस और इंजीनिरिंग में सहायता और उन्नति करना है । 

अनुसंधान और विकास के लिए भी सफदरजंग एरोड्रोम नई दिल्‍ली में कं क्छ 
व्यवस्था की गई है। बंगलौर इण्डियन इंस्टीट्यूट आव साइन्स में एरानोइटकल 
इंजीनियरिंग की पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा भी दी जाती है । 

बंगलौर में एयर क्राफ्ट फेक्टरी कई वर्षों से काम कर रही है । यह भारत सरकार 
के अधिकार में है। उसका उद्देश्य इसे कारखाने का रूप देना है । 

वर्तमान वायुयान स्वतन्त्र भारत के लिये नितांत अपर्यात्त हैँ। हमारे अनेक 
औद्योगिक नगर वायुयान द्वारा सम्बन्धित नहीं हैं। अब भारतीय उद्योग और व्यापार 
के विस्तार का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, और इसके लिये ग्रत्यन्त जी त्रगामी यातायात 
की आवश्यकता है। डाक और हवाई यातायात की पुन्तिर्माण समिति ने १० वर्ष मं 
१५॥ करोड़ रुपया लगाकर १११ हवाई श्र और जहाज उतारने के स्थान बनाने की 

र्श्‌ 


- 
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स्वीकृति दी है। ऐयर द्वांसपोर्ट लाइसेंसिग बोर्ड लाइसेन्सों के प्रार्थना-पत्रों की जांच 
करने के लिये स्थापित किया गया है। हवाई यातायात-नियंत्रण विभाग अत्यन्त उत्तम 
संगठन बनता जा रहा है, और उसमें श्रति उत्तम सामान तथा काम सीखे हुए कर्म- 
चारी हैं। अनेक अफसर और वायुयान-संचालक युद्ध-कार्य से मुक्त हो गये हैं। वे 
भारतवर्ष में युद्ध के पश्चात्‌ हवाई कार्य में सराहतीय भाग देंगे। फेडरेशन औफ 
इण्डियन चेम्बर औफ कौमस ने भी सरकार पर जोर दिया है कि भारतवर्ष वायुयान 
सर्विस की बहुत आवश्यकता है । इन वायुयानों के स्वामी भारतीय हों और भारतीय 
ही उनका नियंत्रण और प्रबन्ध करें, सरकार उनको आथिक सहायता और लाइसेन्स 
दे। भारतवर्ष में वायुयान बनाने का काम आरंभ हो चुका है, अत: यह पूर्ण भ्राशा की 
जाती है कि भारतवर्ष नागरिक हवाई यातायात में शीघ्र ही उन्नति करेगा । 


फ 
भारतवर्ष में वायुयान बनाने का काम 


युद्ध काल में वायुयानों की बड़ी माँग थी और उस माँग ने यह स्पष्ट कर दिया 
कि भारतवषं में वायुयान बनाना बहुत सम्भव है। श्रीयुत बालचन्द हीराचन्द के 
उद्योग से मैसूर सरकार के संरक्षण में बहुत बड़ी पूजी लगाकर हिन्दुस्तान एयर 
क्राफ्ट कम्पनी स्थापित की गई। अमेरिकन यन्त्र कला-विशारदों की देख-रेख में यह 
कारखाना बंगलौर में स्थापित किया गया है। बंगलौर को स्पष्ठतया सस्ती बिजली 
और पड़ौस ही में भद्रावती, लोहे और फौलाद के कारखाने के लिए चुना गया है। इस 
मुख्य कारखाने को भारत सरकार ते भी बहुत बड़ी आ्थिक सहायता दी है। कारखाने 
में आधुनिक अमेरिकन मशीनें लगी हुई हैं. और उसमें हजारों कुशल कर्मचारी और 
यन्त्र कला-विशारद काम करते हैं। युद्ध काल में भारत रुरकार ने इस कारखाने को 
सैनिक कार्य के लिए ले लिया था, और वह सरकारी कारखाना बना रहा। उसके 
सब कार्य गुत्त रखे गये । पहला भारंतीय वायुयान जुलाई १६४१ में परीक्षार्थ उड़ाया 
गया । उसमें आधुनिक युद्ध वायुयानों और बमवारों के स्व गुणा विद्यमान थे । हिन्दु- 
स्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड रेल के चौपइये आदि दूसरी चीजें भी बनाता है और 
रेलवे बोर्ड कारखानों को अगले ५ वर्ष तक चौपइयों का आड्डर देने के लिए सहमत 
हो गया है, बशततें कि दाम उचित हों । 


मार्च सन्‌ १९४० में युनाइटेड किगडम एयर क्रापट मिशन भारतवर्ष आ्राया 
और उसने भारत सरकार से एक राफ्ट्रीय वायुयान उद्योगशाला स्थापित करने की 
सिफारिश की, जो २० वर्ष में वायुयान बनाने के लिए स्वतः पूरी तौर से सम्पन्न 
हो जाय, जिनकी कि भारतीय हवाई सेना और नागरिक ह॒ताई यातायात को आवश्य- 
कता है। मिशत- ने इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बंगलौर के यन्त्र-कला-शिक्षण 
और मजदूरों की शिक्षा के विषय में सम्मति दी है। उन तीतों स्थानों के निरीक्षण 
हक पर, जहाँ युद्ध काल में वायुयानों की मरम्मत होती थी और वे रखे जाते थे, 
शन ने बंगलौर की सुविधाओं पर विचार किया और उनके विस्तार तथा एकीकरण 
के लिए उपायों की सिफारिश की । मिशन ने यह सिफारिश की कि यद्यपि इस उद्योग 
को सरकार आ्िक सहायता दे, तथापि बोर्ड के कुछ गैर सरकारी ड इरेक्टर भी होने 
चाहिए , क्योंकि प्राइवेट उद्योगपतियों के होने से राष्ट्र की अधिक सेव्रा हो सकेगी । 
भारत सरकार के सप्लाई विभाग के कहने पर सन्‌ १९४२ में पैराशूट बनाने का मुख्य 


कारखाना स्थापित किया गया । भविष्य में रेशम और खेमे बनाने का कारखाना भी 
बनाने का विचार है। 
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उपयु क्त कथन विल्कूल सत्य है। वास्तव में नियोजित ग्राथितर संगदत के प्रन्तर्गत 
यातायात के विभिन्न साथनों में समखय आजब्यक् है। रेपो, सदको, जल-मार्गों हथा 
ग्राकाश-मार्गों से आने-जाने वाले सावतों में पारस्परिक प्रतिराधा नाम मात्र को नहीं 
होनी चाहिए, और न ऐसी दशा में विभिन्न साथरतों के विकास झादि का कर्यब ग्रलग- 
अलग हो सकता है। इन सब साधनों के विकास की बोजना!एँ इस उ्रक्ार से बताई 
जानी चाहिएँ जिससे एक योजना किसी दुसरी योजना के विरुद्ध न ये । 

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना समलभाएबश चलाई जा चूकी है. तथा दिनोय 
पंचवर्षीय योजना के अच्तर्गत विकास की विशिन्न योजनाएं प्रारम्भ की जाने बारी 
हैं । इन योजनाओं में यातायात के विक्रास की योजनाएँ भी सम्मिलित हैं । एल 
योजताग्रों के अन्तर्गत रेल-सडकें, बद्दरगाह, आल्रिक तथा बाह्य जल-मार्ग, जराज 
तथा हवाई यातायात आदि ब्रिभिन्न साथनों का बदोचित विकास होगा। अभी तक 
इन साधनों के विकास में व्य पार तथा प्रशासन को सुत्रिच्राओं का हो ध्यान रक्खा 
जाता था। द्वितीय महायुद्ध में यातायात का विकूस कुछ झौद्योगिक विज्ञास को 
आ्रावश्यकताओं के अनुसार हुआ । ट्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इसी बात का ध्यान 
रखा जायगा | अब देन का आविक तथा ग्ौद्योगिक विकास द्वुतगति से होगा 
प्रौर इसी के अनुसार यातावात के विभिन्न साधनों का विकास होना चाहि! । बरदि 
यातायात के साधनों का विक्रास ठीक प्रकार से न हो पाये तो झौद्योगिफझ विकास में 
बाधा पड़ जाती है। यद्यपि पंचर्षीय योजना के लि! उचित धनराशि की कमी 
है फिर भी यातायात के विकास के लिये काफी धनराशि निर्धारित कर दी गई है । 
योजना पर किये जाने वाले कुल व्यय का २६ प्रतिशत अर्थात्‌ १३८४ करोड़ रुपया 
यातायात के व्रिकास पर इस योजना में खर्च क्रिया जायगा। इसमें से ६०० करोड़ 
रुपया रेलों पर, २६८ करोड़ झपया सड़कों तथा संहृश-प्रराथार पर, ६७ करोड़ 
रुपया जहाजों.. बन्दरगाहों तथा आन्तरिक जल-मार्गों पर, ४४ करोड़ रुपया हृताई 
यातायात पर तथा ७४ करोड़ रुपया संवाद-वाहन तथा आाकाशवार्री की सुविधाओं 
पर व्यय किया जायगा। 

उपयुक्त व्यय की समाज को पूर्श सार्थक्ता तभी हो सफती है, जब इन विभिन्न 
साधनों में तारतम्य हो, प्रत्येक साधन एक दूसरे के पूरक हों, कोई किसी का प्रतिद्वन्द्री 
तन बने । इसके लिए एक समत्वयःत्मक् नीति की आवश्यकता है । इस प्रकार की दीवतलि- 
निर्माण में निम्नांकित बातों का ध्यान रखना आवद्यक है ;-- कक 

(१) देश के प्रत्येक भाग में वहाँकी आवश्यकतानुसार कोई न कोई साधन 
सुलभ होना चाहिये । 

(२) कोई क्षेत्र ऐसा न होता चाहिए जहाँ अनावश्यक रूप से दो या अधिक 
प्रकार के साधन उपस्थित हों और उनका पूर्ण उपयोग न क्रिया जा सके । 

(३) प्रत्येक क्षेत्रीय यातायात विकास की नीति इस प्रकार की होनी चाहिए 
कि भविष्य में आवद्यक्रतानुसार यातायात के साधनों में और विकास होता जाय 
और सरकार का व्यय कम-से-क्रम हो । 
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(४) किसी क्षेत्र की उपेक्षा न हो । | 


(५) विभिन्न साधनों का कार्य-क्षेत्र निश्चित हो, जिससे आपस में हानिकारक 
प्रतिस्पर्धा न हो सके । - 


उपयुक्त सम्पूर्ण बातें तभी ध्यान में रक्खी जा सकती हैं जब यातायात के 
सम्पूर्ण साधनों के विकास के लिए एक केन्द्रीय विकास समिति हो। प्रत्येक राज्य में 
एंक राज्य यातायात विकास समिति हो तथा राज्य के प्रत्येक जिले में भी एक 
यातायात-विकास-समिति हो । 


केन्द्रीय यातायात-विकास-समिति में यातायात के विभिन्न साधनों के प्रधानाध्यक्ष 
होते चाहिएँ, जो अपने-अपने विभागों द्वारा बनाई गई योजनाओं पर मिलकर विचार 
करें और सम्पूर्ण देश के लिये उचित नीति निर्धारित करें। वायुन्यातायात रेलवे 
तथा केन्द्रीय राज-मार्ग व जल-मार्ग की उन्नति में इस समिति का विशेष हाथ होना 
चाहिए । | 


प्रत्येक राज्य में इसी प्रकार एक राज्य यातायात-विकास-समिति होनी चाहिए, 
जिसके सदस्य यातायात के विभिन्न विभागों के प्रधानाध्यक्ष होने चाहिएँ तथा सलाह 
के लिए केन्द्रीय यातायात-समिति के प्रतिनिधि होने चाहिए । इस समिति के अन्तर्गत 
राज्य सड़कें, तथा राज्य जल-मार्ग का प्रबन्ध होना चाहिए | थे समितियाँ अपने अपने 
क्षेत्रों के अन्तग्गंत आवश्यकतानुसार यातायात का विकास करने का प्रयत्न करेंगी । 


इसी प्रकार जिला समितियाँ अपने जिलों के अन्दर यातायात का विकास करेंगी । 


यातायात के विभिन्न साधनों का विकास करते समय कुछ और बातों के ध्यान 
में रखने की ग्रावरयकता है। वायु-मार्ग का विकास औद्योगिक केन्द्रों के बीच में घनी 
वर्गों के प्रयोग के लिए होना चाहिए । रेलों का विकास देश में जालवत होना चाहिए, 
जिससे कोई भी मुख्य नगर रेल से २० मील से अधिक दूर न रह जाय । सड़कों 
का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि वे रेलों के समानान्तर न रहें। रेलें व सड़कें 
एक दूसरे की पूरक होनी चाहिएँ। जहाँ जल-मार्ग आसानी से प्रयोग में लाये जा 
सके वहाँ इन्हीं मार्गों को विकसित किया जाना चाहिए। 


यातायात के विभिन्न साधनों का संगठन इस प्रकार से होना चाहिए कि ग्रामीण 
सड़कें अथवा स्थानीय जल-मार्ग, राज्य सड़कों को अधिक ट्र फिक दे, राज्य सड़कें 
केन्द्रीय सड़कों तथा रेलों को, केन्द्रीय सड़कें रेलों तया वायुयानों को और रेलें वाग्रुयानों 
को अधिक ट्रफिक दे सकें। कोई भी साधन दूसरे साधनों से ट्रैफिक छुडा न सके, 
वरन्‌ यातायात का प्रत्येक साधन अपना ट्रंफिक इतना बढ़ावे कि दूसरे साधनों 
का ट्रैफिक अपने आप बढ़ जाय, तभी साधनों में सच्चा समन्वय हो सकेगा । 
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